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श्रीमन्‌ पंडित शंक्रप्रसाद भागंव 

एम, ए, एल-एल बी. 

भूतपूर्व प्रिंसिपल, सनातन घर्म कालेज, कानपुर 

तथा राजऋषी कालेज, श्रलवर | 

गुरुदेव [ ह 
बिस वस्ठु को श्रापके चरणों में वेठकर प्राप्त किया है, वहदी मेंट 
करने चला हूँ; यह घृष्टता समझो ना 6कतो है, डिन्‍्ठ मैं तों हृत 
पुस्तक को परीक्षा रूप में लेकर उपत्यित हुआ हूँ । श्राशा है कि आप 

इसे स्वीकार कर मुझे कृता् करेंगे | 

खशुकर 
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निवेदन - 


“भारवीय सहका रिता श्रन्दोलन” के चतुर्थ संस्करद पाठकों फी 
. सेवा में उपस्थित करते. हुये हृदय को श्रत्यन्त इषं हो रहा है सम्मवत 
मे इध विषय पर पुस्तक लिखने का प्रयात भी न करता, यदि श्रौदुत 
भग्रवानदास जो केला झुमे पुस्तक लिखने पर वाध्य न कर देते। श्री 
केला जी साहित्यिक तपस्वी हैं, भारतोय गन्यमाला के द्वारा अरे . शास्र 
तथा राजनीति साहित्य उत्पन्न करके, उन्होंने हिन्दी वी महान सेवा को 
है। कोई भी उनके।सम्पर्क में आकर मातृमाषा को पुष्पांजलि चढ़ाये 
बिना नहीं रह सकता । यही मेरे साथ हुश्रा। केला जी को हिन्दी में 
सहकारिता? पर एक भो पुस्तक न होना खटक रहा था। स्वयं अ्रन्य 
पुल्तकों के लिखने में उयस्त होने के फारण उन्होंने मुके पकड़ा, और 
मुझे यह पुस्तक लिखनी पढ़ी | 


,. सहकारिता आन्दोलन के बिना भारतवर्ष के ग्रार्मों का उद्धार नहीं 
हो सकता । रूस, श्रायलेंड, चीन तथा इटली में तो इस आन्दो- 
लन की बदोलत किसानों की काया पलठ गई। मारतवर्ष में जहाँ . 
किसानों के श्ीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित हे, बिना हस आन्दोलन 
के गति ही नहीं है | अंग्रेजी में इस विषय पर हजारों सुन्दर अन्थों की 
रचना हो चुकी हे, किन्तु अंग्रेजी न पढ़े हुए. देशवासी इन पुस्तकों से 
. कोई लाम नहीं उठा सकते । हिन्दी भाषी इस आन्दोलन की श्रद्भुत 
शक्ति को जान सर्के, इसी उद्दे श्य से यह पुस्तक लिखी गई । 

इस पुस्तक के पिछले संस्करणों का आशा से श्रधिक स्वागत हुआ । 
संयुक्तप्रान्त, ग्वालियर, इंदौर तथा श्रन्य राज्यों के सहकारिता विभागों 
ने इस पुस्तक का ययेष्ट प्रचार किया । कई स्थानों पर यह सहकारिता 
विभाग के कर्मचारियों के लिये पाठ्य पुस्तक बना दी गई | कुछ आम- 
झुघार संस्थाओं ने इसको प्रोत्ताइन दिया--काशी विद्यापीठ और आम 


( २ ) 


विद्यालय, सेगांव, में यह पाठ्य पुस्तक बनाई यई। इससे यह सिद्ध 
होता हैं कि हिन्दी चगत को इस प्रकार की पुस्तक फ्री घहुत 
अबचश्यकता थी | 

पिछले पन्दरह वर्षों में सहकारिता-आन्दोलन की गति-विधि में" 
बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उदाहरण के लिये फुटकर एक 
उद्दे श्य ब'ली सइकारी समितियों के स्थान पर एक गाँव में एड ही 
चहु-उद्द श्य सहकारी समितियों को स्थापना, आर्य सहफारी साख 
समिति फे दायित्व को परिमिित कर देने का प्रस्ताव, रितरव वेंक का 
सहकारी साख शन्दोलन श्रादि से सम्बन्ध, इत्यादि। भारत में सन्‌ 
१६३४ के शासन विषान के श्रनुघार प्रान्तों में उत्तरदायी म॑ त्रिमएडलों 
की स्थापना हुई, श्रोर उन्होंने सहकारिता आन्दंलन का उपयोग 
'आम-सुघार शर-उद्योग-घंतों की उन्नति तथा गाँवों के स्वास्थ्य-सुधार 
आर कृषि सुधार के लिये किया, श्रौर उसे खूत्र प्रोत्ताइन दिया । 

इसी समय में बिहार, मध्यप्रान्त. बरार. तिंघ, बज्भाल तथा कई 
श्रन्य पान्‍्तों में सहकारिता श्ान्दोलन के नत्वीन संगठन फी योजनाएं 
बनाई गयीं। इसके उपरांत मद्दायुद्ध आरम्म हुआ और उसका भी 
इस शआान्दोंलन पर गहरा प्रमाव पढ़ा। श्रस्तु, इन सभी बातों को ध्यान 
में रखकर पुस्तक का संशोधन किया गया है | लेखक ने इस वात फी 
भरसक चेष्टा की हे कि श्रान्दोलन का स्पष्ट और सम्पूर्ण रूप 
. पाठकों के सामने रख दिया जावे । 

शुताब्दियों बाद श्रव भारत स्वतन्त्र हुआ हे। केन्द्र तथा 
तथा प्रान्तों में राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो गई है। यह।स्वामाविक है 
कि राष्ट्रीय सरकार कोटि कोटि आमवासियों के श्रार्थिक निर्माण की 
बात सोचे | हमारे गांवों का श्रार्थिक निर्माण, घिना सहकारिता फे 
अपनाये, हो ही नहीं सकता । इछो उद्दे श्य से भारत सरकार ने श्री 
सरिया महोदय को श्रध्यक्षता में सहकारी योधना समिति (फ्लोश्रापरेटिव 
प्लेनिंग कमेटी) विठाई थी जिसकी रिपोर्ट श्रमी हाल में प्रकाशित हुई 
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ह्है । समिति ने सहकारिता आन्दोलन का मार्ग निर्देश किया है। 
संमिति के प्रस्तावों का विशेष महत्व है, इसकारण “सहकारी योजना 
सप्तिति की रिपोर्ट” एक पुथक्‌ परिच्छेद ही लिख दिया गया है | 
“गैडगिल कमेटी ने जिस कृषि साख कारपोरेशन की स्थापना की - 
सलाइ दी थी भारत सरकार ने उसको जं।न लिया है। उस कारण 


उसपर भी एक परिच्छेद जोड़ा है | 
भविष्य में भारतीय राष्ट्र निर्माण योजना में इमें सहकारिता आ्रांदो 


'लन का बहुत श्रधिक उपयोग कंरना पड़ेगा | उसकी सहायता के भिना 
आरतीय आशिक समस्याओं में से बहुतों का इल निकाल सकना 
असम्भव होगा । इस दृष्टि से विच.रवान व्यक्ति को, विशेषकर उन 
रचनात्मक कर्य करनेवालों को, जो देश के सामाजिक तथा आर्थिक 
जीवन का नव-निर्माण करना चाहते हैं, यह पुस्तक सहकारिता आन्दो- 
'लन का ययेष्ट परिचय करादे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है | 
क्रमशः भारतीय विश्वविद्यालय हिन्दी की शिक्षा का म ध्यम बना 
हे हैं| एक के बाद दूसरा घिश्व विद्यालय अंग्रेजी के मोह को छोड़ 
रहा हैं ऐसी दशा में सहकारिता विघय पर विश्वविद्यालय के. उपयोग 
के लिए एक प्रमाणिक पुस्तक हिन्दी को दी जा सके इसका लेखक ने 


पूरा प्रयत्न किया है । 
जहा-जहाँ लेखक को ऐसा अनुमव हुआ है कि विदेशों भें सह- 


कारिता के द्वारा उन समस्यात्रों को सफलता-पूर्वक इल किया गया है 
जो आज इमारे देश के सामने उपस्यित हैं, वहाँ वहाँ विदेश की उन 
सहकारी संध्याश्रों का भो वितरण दे दिया गया हे | 

मुझे विश्वास हे कि पुस्तक भारत के असघंख्य निर्धन मजदूरों श्रौर 
आमवासियों की सेवा करनेवाली गैर-सरकारीं 6ंस्याओ्रों, उनसे सम्पन्ध 
रखनेवाले सरकारी विभाग के कायकर्ताश्रों, तथा इस बिषय का 
अध्ययन करनेवात्ते विद्यार्थियों के लिए, विशेष उपयोगी होगी | 
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प्रथम परिच्छेद्‌ 
सहकारिता के सिद्धान्त 


समाज में रहकर मनुष्य बिना एक दूसरे से साथ सहयोग किये, 
एक दिन मी अपना काम नहीं चला सकता। सभ्यता फे प्रारम्मिर 
काल में भी मनुष्य-समाज सहकारिता के छिद्धान्तों को छमझता था 
झौर व्यवह्ा रिक जीवन में उतका उपयोग भो करता था | यदि मनुष्य- 
समाज. सहकारिता को न अपनाता तो मनुष्य-ज!ति आज इतनी उन्नत 
तथा सभ्य कदापि न होती । श्राज से हजारों वर्ष पहले हो अनुभव से 
यह ज्ञात हो गया था कि मनुष्य-जीवन, बिना एक दूसरे से रुहयोग 
किये, अ्रसम्भव होजायगा | 

आज-कल का युग प्रतिस्पधों छा युग कद्दा जाता है । साधारणतया 
शह समझा जाता है कि जो प्रतिस्पर्वा में नहीं ठहर सकता, उसके लिये 
संतार में कोई स्थान नहीं है | इस कारण लोगों की यह घारण बन 
गई हैं कि मनुष्व-जीवन का मूल मन्त्र प्रतिस्पर्धा हैँ; किन्त॒ देखने से 
ज्ञात द्ोता है कि मनुष्य-जीवन का मूल-मन्त्र सहकारिता है, न_ कि 
प्रतिस्पर्धा | मनुष्य एक दू4रे पर अयनी साधारण आवश्यकताओं त्दे 
लिये इतना अधिक निर्भर है कि यदि एक दिन के लिये मी. उसको 
दूसरों का सहयोग न मिल्ते तो उसका जीवन ही कण्टकमव हो जावे ।- -.- 

उम्राज में प्रत्येक मनुष्य को काय-शक्ति एक्ठी नहीं है। 
सहकारिता तथा श्रम-विमाय के बिना सनुप्य; समाज में रह कर. घपनो 
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आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता। थै नहीं कर सकता | मनुष्य-समाज की उन्नति तथा 
जप लिये हर 5 छा 


सभ्यता के विकास वे लिये यद आवश्यक है छि पूण श्रम-विभाग 


र्‌ भारतीय सहकारिता शआआन्दोलन 


सिद्धान्त काम में लाया जावे । यदि श्रधिक क्षमता वाले मनुष्य ऐसे 
साधारण कार्यों में श्रपनी शक्ति फा दुरुपयोग करें, जिनको साधारण 
क्षमता वाले मनुष्य भी कर.सकते हैं, तो समाज तथा मनुष्य को 
उन्नति में भारी वाधा पड़ेगी। मनुष्य-जाति तब ही उन्नति कर सकती 
है, जब मनुष्य को अपनी कार्य-शक्ति के अनुसार किसी एक कारय॑ में 
विशेष योग्यता प्राप्त करने का अवसर दिया जावे | “ 

किसी मी वस्घु के तैयार कराने में इमें सेकड़ों मनुष्यों का 
सहयोग प्राप्त करना पड़ता है। मध्यप्रान्त अथ्वा बम्बई आन्त का 
किसान कपास उत्पन्न करता है | कपास उत्पन्न करने में उसे बहुत 
से मनुष्यों का सहयोग प्रास करने की आवश्यकता पड़ती है | महाजन, 
जमींदार, बढ़ई, लुद्दार तथा मनदूर धमी उसे कपास उत्पन्न करने में 
सहायता देते हैं| दलाल, आढुतिया तथा व्यापारी उस कपास को मोल 
लेकर अथवा व्यवसायियों के लिये खरीद कर जिनिन्ध फेक्टरी में ले 
जाते हैं ! लिनिन्न फैक्टरियों में सैकड़ों मजदूरों के द्वारा कपास ओोदी 
जाती है और गाँठों में बाँध कर अहमदबाद, बम्बई अथवा जापान के. 
आोद्योगिक केन्द्रों को भेज दी जाती है | इस कार्य में भी बैलगाड़ो, 
मोटर, रेल और जहाजों पर कार्य करनेवाले, तथा व्यापारियों का 
सहयोग होता है | इसके उपरान्त कारखाने में हजारों मजदूरों, मिन्र्रियों 
तथा श्रन्य कार्यकर्ताओं की सद्दायता से कपड़ा तैयार किया जाता है ।. 
अ्रन्त में वह कंपड़ा रेलों, जद्दाजों, तथा वैलगाड़ियों और मोटरों के द्वारा: 
दुकानदारों के पाख आता है | आहक उसको खरीद कर दर्जी से कोट, 
कमीज इत्यादि चनवाता है, तब कह्टीं वह वस्र पह्िंन सकता है । जब 
तक इतने. लोग एक दूसरे के साथ सहयोग न करेंगे, बस्र तैयार नहीं. 
हो सकते | ' . 

इसी प्रकार किसान याँवों में रहकर गेहूँ तथा अ्रन्य श्रनाज उत्पन्न 
करता है। अनाज उत्पन्न करने में तथा-उसे शहरों तक लाने में सेकड़ों 
मनुष्यों की सहायता की आवश्यकता होती है | कोई भी काम ले लिया 
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जावे. बिना सहयोग के वह सरलता-पूर्वक नहीं दो सकता | आज इम 
लोगों का जीवन एक दूधरे के &दयोग पर इतना अधिक निर्मर है कि 
यदि सहकारिता के सिद्धान्त को त्याग दिया णावे तो यद्व ध्यान में भी 
नहीं श्रा सकता कि संप्तार का कार्य कैसे चल सकेगा। मनुष्य की शक्ति 
सहकारिता में छिपी हुईं है, और सहकारिता के द्वारा ही उसकी उन्नत्ति 
हो सकती है | 

सहकारिता आन्दोलन कण है, यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो 
जावेग।। कल्पना कीजिए कि एक अंधा भिखारी एक अ्रनजान स्थान 
पर पहुँच जाता है श्ौर अंघा होने के कारण भीख मांगने का कार्य 
नहीं कर सकता | साथ ही वहाँ एक लूला व्यक्ति भी है, जिसकी दोनों 
टांगें वेकार हो गई हैं, इस कारण वह भी भीख मांगने से मजबू' है। 
अन्न यदि वे दोनों सहकारिता के सिद्धान्त को पश्रपनावें और अंघा 
लूले को अपने कंपे पर बरिठा ले तो लूले की आँखें और अंधे की 
थांगें एक दूसरे से सहयोग करके एक सम्पूर्ण व्यक्ति का निर्माण कर 
सकती हई और वे दोनों आसानी से भोख मांग कर अ्रपना उदर पालन 
कर सकते ई संक्षेप में हम कह सकते हैँ कि किसी उद्येश्य की प्राप्ति 
के लिए ह_म जत्र भाईचारे के आधार पर संगठित प्रयत्न करें और 
प्रधिस्पर्दा श्रौर शोषण को दूर करद तो उसे हम सहकारिता कहेंगे। 

मनुष्य-जाति अ्रव सहकारिता के सिद्धान्त को भमली भाँति समझ 
गई और इसको मनुष्य-जीवन के लिये आवश्यक समझती है, 
सप्राज में निर्वेल और सबल्न, बुद्धिमान और मन्दबुद्धि, साइसी श्रौर 
कायर, चतुर और मूर्ख, शीत्र कार्य करनेवाले तथा शआ्रालसो--समा 
प्रकार के मनुष्य हैं| यदि समाल को उन्नति को ओर श्रग्रतर होना है 
तो इन सब को एक साथ काम करना होगा | यदि समाज प्रत्िस्पर्षा के 
पघिद्धान्त को अण्ना ले तो समाव की उन्नति ही उक जावेगी। झुछ 
लोगों का कहना है कि मनुष्य-जोवन एक मयझ्डर संग्राम हे श्लौर इस 
संग्राम में वही जीवित रहकर सफल हो सकता है, जो इसमें ठहृर 
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सके | जो निर्वल ढैं--जो जीवन-संग्राम में ठ्टर नहीं सकते, उनके लिये. 
बहाँ कोई स्थान नहीं है | उनका कहना हई कि वदि इस संग्राम में सबलों 
को मिर्बलों की सद्दायता के लिये जाना पड़ा या अपनी गति को मन्द्‌ 
करना पढ़ा तो उनकी व्यक्तियत उन्नति में. बाधा पड़ेगी; व्यक्तिगत 
उन्नति तथा यशांपाजन के लिये सहकारिता नहीं, प्रतिस्पर्धा की 
आवश्यकता है, सहकारिता इसके लिए, घातक सिद्ध होगी| सहकारिता- 
वादी शक्तातिजीवन के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते | यह सिद्धान्त 
मनुष्य को समाज के ऊपर विठा देवा है, व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति 
के लिये सामूहिक स्वाथ को ठुकरा कर अपने पथ पर अ्ग्नतर शोना ही 
इस सिद्धान्त के साननेवालों का उद्देश्य होता है। यह सिद्धान्त 
व्यक्तिगत लाभ के लिये सामूहिक लाभ को नष्ट करने की शिक्षा देता 
ह और समाज में घोर अ्रसमानता उत्पन्न करता है | आधुनिक युग सें 
पूंज्नीपतियों और श्रमजीवियों में जो मयक्ूर संग्राम छिड़ा हुश्रा है, 
“वजीपतियों को नष्ट करदो? की जो आवाज चारों ओर से सुनाई 
दे रही है, वह इस सिद्धान्त के द्वारा उत्पन्न हुई आर्थिक अपमानता के 
कारण ही उठाई गई है | ि 

शक्तातिजीवन के ठिद्धान्त को अपनाने का परिणाम हुआ व्यक्तिवाद 
का उदय; और उसने पू जीवाद को जन्म दिया । पृ जीवादी युग में 
प्रतिस्पर्धा उद्योग-धन्धों का जीवन-प्राण समझा जाता है। लोगों का 
कहना है कि विना प्रतिस्पर्धा किये एक फैक्टरी दूसरी फैक्टरी को बाजार 
में किस प्रकार हरा सकती हे, श्रोर जन्तक एक कारखाना दूसरे कारखाना 
से प्रतिस्पर्धा न करे तब तक वह आये कैसे ब्रद्द सकता है | इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि शआ्राज के श्रौद्योगिक सद्भुठन में प्रतिस्पर्धा का बहुत 
महत्व है, परन्तु यदि ध्यान पूर्वक देखा जावे तो प्रतिस्पर्धा तमी प्रारम्म 
दोत्ती हे, जप सहयोग का पूरा उपयोग कर लिया जाता है. नहीं तो 
बड़े बढ़े कारखानों को कच्चा माल तक न मिले | साथ ही प्रतित्पर्धा के 
उपरान्त वे हो कारखाने फिर सहयोग भी करते हैं। उदाइरणु के लिए. 


सहकारिता का सिद्धान्त है 


बैड और रेलवे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, परन्तु क्लियरिज्भद्ा उस 
(निपटारा घर) स्थापित करके सहयोग के द्वारा बहुत से व्यथ के परिश्रम 
की बचा लेते हैं | इसी प्रकार बड़े-बढ़े कारखाने यद्यपिप्रतिस्पर्घा करते हैं 
पर साथ ही मिल-मालिक-सद्छ इत्यादि स्थापित करके श्रपने सामूहिक 
स्वार्यों' की रक्ा करते हैं ] इससे यह सिद्ध होता है कि श्राज के 
पू जीवादी युग में भी उद्योग घन्धों का मूल श्राघार प्रतिस्पर्धा न होकर 
सहकारिता ही है. परन्तु एक स्थिति में प्रतिस्पर्धा भी अपनायी जाती 
है | इसका परिणाम यह होता है कि समाज में कुछ थोड़े से 
व्यक्ति सम्पक्तिवान और घनवान होते हैं उनके पास इतनी अधिक 
सम्पत्ति इकट्ठी हो जाती है कि वे राज्य को मी अपने संकेतों पर चलाते 
हैं, और अधिकांश जनसमूह निन्‍्दा और निर्धनता का जीवन चिताता 
है | समाजवादी इस मयद्जर आशिक अश्रतमानता को दूर करने के लिये 
ही पूंजीवाद को समाप्त कर देना चाहते है | 

आधुनिक आशिक सज्भठन में एक छोटी मात्रा में माल उत्पन्न 
करनेवाला कारीगर--जुल्लाह्य --सूती कपड़े की मिल की 7१्रतिस्पर्घा में 
टिक नहीं सकता । उसे विवश होकर अण्नी आशिक स्पतन्ब्रता से 
हाथ घोना पड़ता है; वह उठी कपड़े के मिल में काम करता है, जह्दाँ 
पू.जीपति उसका शोषण करने में सफल होता है। छोटा दृकानदार 
बड़े बड़े व्यवसत्यित स्टोरों की प्रतिस्पर्धा में सफल नहीं द्वोता | यही 
नहीं, यदि एक निर्धन व्यक्ति खेती अथवा श्रन्य किसी उत्पादन-कार्य 
के लिये ऋण लेता है तो उसे ७५ प्रतिशत तक सूद देना पढ़ता है, 
झौर एक वढ़ा मिल्न-मालिक ६ प्रतिशत में ही लाखों की पूँली पा 
जाता है। कहाँ तक कह्दा जावे, यदि एक निर्धन व्यक्ति श्राण दाल 
इत्यादि आवश्यक वस्तुएँ थोड़े थोड़े पैसों की खरीदता £ तो उस्कों 
रद्दों खाद्य वस्तु ऊँचे भाव में मिलती दे, और यदि कोई घनी च्यक्ति 
इकट्ठी सामग्री लेता है तो उसे बढ़िया व्तु उचित मूल्य पर मिल 
जाती है। इससे यह सिद्ध शोता है कि आज के उद्धटन में जो निर्वल 
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हैं, निधन हैं, और जिनमें सत्॒ल और धनिकों की प्रतिस्पर्धा में :खड़े 
होने की क्षमता नहीं है, उनके लिए कोई स्थान नहीं है | तो क्या दमें . 
इन श्रसंख्य निधन और निरवल व्यक्तियों को नष्ट हो जाने देना 
चाहिये ! समान के सामने यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका निपटारा. 
होना आवश्यक है । 
समाज अपने नित्रेल सदस्यों .को ठीक उसी प्रकार नष्ट होते नहीं 
देख सकता, लि प्रकार माता-पिता अपने लँगड़े अथवां लूले. पुत्र को 
मरते नहीं देख सकते |: समाब का मूल मन्त्र शक्तातिजीबन न होकर 
““निर्वलों की रक्षा” होना चाहिये । यदि हम चाहते हैं कि समाज से 
उत्पन्न हुईं घोर आर्थिक. विषमता के कारण हमें भयद्भूर क्रांतियों का 
सामना न करना पड़े तो हमें सहकारिता फो अ्रपनाना होगा | सहकारिता 
निर्बलों की रक्षा करती है, वह उनको निर्बल नहीं रहने देती, वरन्‌ 
उनको संगठित करके शक्तिबान बनाने का प्रयत्न करती है |सहकारिता 
अंन्दोलन उन लोगों की उन्नति में बाधक नहीं होता जो  शक्ति- 
वान हैं और प्रतिस्पर्धा में अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो सकते हें। 
सहकारिता का ऐसे लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं ) बह तो केवल निर्घन 
तथा निलों का आन्दोलन है; पारस्परिक सहायता और सहानुभूति 
इसके मुख्य सिद्धान्त है; और सेवा इसका लक्ष्य है | 
: यह तो पहले ही कष्टा जा चुका है कि मनुष्य का कोई भी काये 
बिना दूसरों के सहयोग के नहीं हो धकता, किन्तु श्राधुनिक श्रोद्योगिक 
सल्धठन में घन-वितरण की प्रणाली इतनी दूषित है कि जो लोग उत्पा- 
दन कार्य में सहयोग देते हैं, उन्हें उचित हिस्सा नहीं मिलता । कुछ - 
लोग तो उचित से अधिक पा.जाते हैं और अधिक संख्या वालों को, 
जो निवल हैं, अपना हिस्सा मी नहीं मिलता | मिल में फाम करने 
वाला मजदूर, जो मिल फो सफलतापूर्वक चलाने के लिए. उतना ही 
श्रावश्यक है, लितना कि पूजोपति अथवा मिल-मैनेजर, बहुत थोड़ी 
मजदूरी पाता है, और मैनेजर और पू जीपति अनुचित रूप से सम्पत्ति 
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का अधिक भाग हृड़प कर जाते हँ। किसान गेहूँ उत्पन्न करता हैं, 
दलाल, थोक व्यापारी तथा दुकानदार उाधारण गइत्य को रोहूँ पहुँचाने 
में सहयोग करते हैं; किन्तु गेहूँ का जो मूल्य आइक देता है उसका 
यथेष्ट अंश किसान को नहीं मिलता; और दलाल, योक व्यापारी, तथा 
दूकानदार उसका बहुत ता अंश खा जाते हैं | किसान को खेत की पैदा- 
चार का इतना कम मूल्य मिलता है कि खेत का खर्चा निकालने पर 
उसके लिये बहुत कम बचता ई. वह उसके परिश्रम को देखते हुए कुछ 
भी नहीं होता । रेलवे लाइन को डालने का ठेका बड़े-बड़े ठेकेदार लेते 
हैं, वे हजारों मजदूरों तथा कारीगरों क्रो रख कर काम कराते हैं। 
काम करानेवाले मजदूरों और कारीगरों को बहुत कम 
मजदूरी देकर, ठेकेदार सारा लाभ डकार लाता है। सहकारिता घन- 
वितरण की अन्यायपूर्ण प्रणाली को स्वीकार नहीं करती और इनको 
नध्ट कर देना,चाहती है | सहकारिता आन्दोलन वर्तमान दूपित प्रणाली 
का विरोध करता है ओर प्रत्येक मनुष्य को, जिसने सम्पत्ति के उत्पादन 
कार्य में सहयोग दिया है, उसके परिश्रम के श्रनुपात में सम्पत्ति देने का' 
समर्थन करता हे | 

सम्पत्ति का उत्पादन फ्रेवल पूजी के ही द्वारा नहीं होता, उसके 
लिए. भ्रम की भी आवश्यकता होती है | पूजीपति को श्रपनी पूंजी पर 
सूद तो मिलना ही चाहिए,, साथ ही वह जोखिम मी उठाता है उसके 
लिए भी उसे कुछ लाभ मिलना चाहिए। वेचारे मजदूर को तो 
पूजीपति पूरी मजदूरी भी नहीं देते | श्र॒स्तु, यइ सच तथा श्रन्त्॒ खच 
निकालकर भी कुछ श्रतिरिक्त लाभ बचता है। प्रश्न होता है कि वह 
अतिरिक्त लाभ किसको दिया जावे १ आधुनिक श्रौद्योगिक संगठन में 
तो यह सारा का सारा पुजीपतियों को मिलता है । श्रमजीवी समुदाय 
इस कारण क्लुब्घ हो उठा है। जब मजदूर लोग देखते हैं. कि उन्हें 
कठिन परिश्रम करने पर भी भर पेट भोजन नहीं मिलता और पूजीपति 
अनन्त घन राशि प्रति वर्ष हृड़प जाते है तो स्वभावतः वे लोग 
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असन्तुष्ट होते हैं । क्रमशः श्रोद्योगिक देशों में श्रमजीची समुदाय श्राज 
संगठित हो गया है और इस अत्याचार को सदन नहीं करना चाइता। 
ट्रेडयूनियन आन्दोलन इसी प्रयत्त का फल दे । समाजवाद तो पुली- 
पतियों के अस्तित्व को दी नष्ट कर देना चहता है | बह तथा श्रमजीवी 
आन्दोलन लाभ को केवल मजदुरों के डी लिए झुरकित रखना 
चाहते हैं | सहकारिता श्रतिरिक्त लाम का न्यायपूर्ण विभाजन करना 
चाहती है और किसी एक वर्ग को दूसरे. वर्ग पर अत्याचार नहीं करने 
देती। 
सहकारिता शआ्रान्दोलन एक आरथिक आन्दोलन है | श्राज, आर्थिक 
संगठन इस प्रकार का बन गया है कि पू जीपति श्रमजीची ब्गे -का 
शोषण कर रहे हैँ। फल-स्वरूप अमणजीवी समुदाय थूलीप्रतियों के 
ग्रस्तित्व को नष्ट कर देना चाहता है। दोनों बयां में मयड्भर युद्ध. छिड़ा 
हुआ है; दोनों एक दूसरे को दवाने का प्रयत्न कर रहे हैं | सहकारिता 
आन्दोलन एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जिसमें इस 
प्रकार युद्ध न होगा. जहाँ भिन्न-भिन्न वर्ग एक दूधरे का साथ देंगे, और 
आशिक विष्मता का यह भयंकर रूप नष्ट हो जायगा | “जब समाज 
के निवल सदस्य किसी भी आर्थिक कार्य झ्र्थात्त्‌ उत्पत्ति उपमोग, 
विनिमय, तथा वितरण में सम्मिलित प्रयत्न से उत्पन्न हुए लाभ को 
झ्ापत में न्यायपूर्ण प्रणाली से बॉट लें तो ऐसे संगठन को सहइकारो * 
समिति कहेंगे ।” कुछ लोग सहकारी समितियों की तुलना ट्रेड-यूनियन . 
से करते हैं, किन्दु सहकारी समितियाँ इससे भिन्न हैं। ट्रेड-यूनियन 
आधुनिक आशिक सद्भठन को स्वीकार करती है और केवल अ्रमजीवी 
समुदाय की आर्थिक स्थिति को सुघारना चाहती है; यदि पृ जीपति 
मजदूरों की माँग को स्वीकार नहीं करते तो ट्रेड-यूनियन इड़तालों के 
द्वारा उनको विवश, कर देती है | सहकारी समितियों के . कार्य का ठल्ल 
दूसरा ही है, ट्रेंड-यूनियन . विधातक कार्य करती है, और सहकारो 
समितियाँ रचनात्मक काये करती हैं 
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प्रत्येक आर्थिक इलचल में सहकारिता के सिद्धान्तों का 
उपयोग किया जा सकता है | सहकारिता के सिद्धान्त को पूर्णतया 
समभने के लिये यह आवश्यक है कि हम सहकारी समितियों तथा 
आधुनिक श्रौद्योगिक संस्याश्रों का मेद समझ लें। मान लो कि कुछ 
मोची श्रपनी ध्यर्थिक स्थिति का सुधारने को दृष्ठि से, अ्रपनी योड़ी- 
थोड़ी पू जी को लेकर एक सद्भठन में सम्मिलित होते हैं और निश्चय 
करते हैं कि वे सम्मिलित रूप में जूते का ठयवखाय करेंगे; समिति 
के कार्य का संचालन करने में प्रत्येक छदत्य का समान अधिकार हो; 
श्रौर वाषिंक लाम सदस्यों की पूजो के श्रनुपात में न बांठा जाकर, 
सदस्यों की जूतों की उत्पत्ति के अनुपात में बॉँदा जावे, तो समिति 
को सहकारी उत्पादक समिति कहेंगे | 

सहकारी उत्पादक समित्तियों तथा मिश्रित पू जी वाली कम्पनियों 
में यद्दी भेद है कि एक तो मनुष्यों का संघ है और दूसरा पूँजी का। 
मिश्रित पूंजो वाली कम्पनियों में कार्य-संचालन का अ्रधिकार 
तथा लाभ, हिस्सेदारों को पूज्ी के अनुपात में हो मिलता है । उत्पादक 
सहकारी समितियों के संगठन में मज़दूर पूजी को किराये पर लेकर, धम्धे 
की जोखिम उठाते हैं; किंतु पूंजी वाली कम्पनियों में हिम्तेदार स्वर्य- 
कार्य न करके मज़दूरों को नौकर रखते हैं और घन्घे की जोखिम उठाते 
है | उत्पादक समितियां पूंजी के लिये उचिद यूद देतो हैं त्रौरलाभ श्रापस 
में बांद लेती हैं; किन्तु मिश्रित पू ली वाली कम्पनियों में निश्चित मजदूरी 
देकर मज़दूर रखे जाते हैं और लाम हिस्सेदारों में पू नी के अनुपात में 
बांट दिया जाता है| सहकारी समितियों में पू जी को श्रधिक महत्व नहीं 
दिया नाता । उसको सम्पत्ति उत्पन्न करने के लिये. एक साधन मात्र 
समझा जाता है | यही कारण है कि समिति के प्रत्येक लदस्थ को केवल 
एक वोट (मत) मिलता है, उसका समिति के कार्य-सश्वालन में उत्तना 
ही अधिकार होता है, जितना कि किसी दूवरे सदस्य फा। परन्धु मिश्रित 
पूजी वाली कंपनियों में पूंजी का द्वी सर्वोच्च स्थान होता है, घन्धे का 
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लामततथा काय-सद्चालन-अधिकार हिस्सेदारों में पू जी के अ्नुधात 
में दिया जाता है। . 
सहकारी समितियों औ्रौर मिश्रित पूजी वाली कंपनियों में एक 
ओर मौलिक भेद है | स्थापित हो जाने के उपरान्त कंपनीनये हिस्सेदारों 
को नहीं लेटी | श्रतशव जब कंपनी सफलता-पूर्वक. चलने लगती: 
है और बहुत श्रधिक लाभ देने लगती है तो उसका सौ रुपये का 
हिस्सा हज़ारों में बिकता है | लेकिन सहकारी छम्रिति का द्वारसदैवखुला 
रहताहे। जब भी कोई व्यक्तिचाहे,उसक्का सदस्य बन सकता है। श्रतएव 
उकके हिस्तोंका मूल्यकभी बढ़ता नहीं।यहीं नहीं, कंपनियों में एक व्यक्ति 
चाहे जितने हिस्से खरीद सकता है औ्रौर उसीके अ्रनुपांत में उसे कंपनी 
के प्रबन्ध में हिस्सा मिलता हे.किन्तु सहकारी समिति में प्रत्येक व्यक्ति 
जितने हिस्से चाहे उतने नहीं ले सकता और यदि हिस्से कम या 
अधिक हों त॑ भी प्रत्येक सदस्य को केवल एक बोठ का श्रधिकार 
होता है | 
इन दोनों में एक भेद और भी है, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण हे। 

मिश्रित पूंजी वाली कम्पनियों की सफलता, अ्रन्य कम्पनियों की 
'प्रतिदन्दिता में सफलता-पूर्वक खड़े रहने पर निर्मर हे । प्रत्येक. 
कंपनी का अगना व्यक्तित्व होता है, और वह दूसरी कम्पनियों को 
कुचल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करती हे। सहकारिता आन्दोलन 
इस व्यक्तिवाद के सिद्धान्त को नहीं मानता | सहकारी समितियां एक 
दूपरे की प्रातिद्वन्दिता में नहीं खड़ी होतीं। वे मिल कर एक.संघ की 
स्थापना करती हूँ और उठके संरक्षण में काय करती हैं। यह छंघ धहकारी 

समितियों करो एक दूधरे की प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। यद्यपि 
“यह स्वीकार करना पड़ेगा कि व्यवद्दार में प्रत्तिस्पर्धा बिलकुल नष्ट नहीं 

-हो गई हे-और यहां तक सहकःरिता आन्दोलन को. अपने ध्येय में 

असफल ही कहनाचाहिए--किन्तु इससे यह न समझना चाहिएकि यह 

'रिद्धान्त ही गलत है । बात यह है कि समाक्ञ का ठगठन दूषित हे 
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आर जब तक सहदारिता के सिद्धान्तों के अनुसार समाज संगठित 
नहीं हो जाता, तत्र तक प्रतिस्पर्धा जड़ से नष्ट नहीं हो सकती । यदि 
उपभोक्ता भी अपने को सहकारी समितियों में संगठित करनें, 
और फिर संगठित उत्पादक सहकारी समितियों से अपनी श्रावश्यक 
चस्तुओं को खरीदें तो प्रतिस्पर्धा को नष्ट किया जा सक्रता है। 
सहकारिता आन्दोलन का यही लक्ष्य है |श्रस्तु, सहकारिता तथा श्रन्य 
प्रणालियों में यही मुख्य मेद है कि एक प्रतिस्पर्धा का समूल नाश 
'करना चाहती है; दूसरी प्रतिस्पर्धा को स्वीकार करती है | यह तो पहले 
ही क़््द्वा जा चुका है कि अ्रमी तक यह सिद्धान्त पूर्ण रूप से कार्य 
में परिणत नहीं हो सका है । 

सहकारिता श्रान्दोलन झेवल सम्पत्ति उत्पन्न करनेवालों की ही 
उक्षा नहीं करता, वह सब वर्गो' को सहायता पहुँचाता है। आधुनिक 
आओद्योगिक संगठन में उपभोक्ता का वस्तुओ्ों के मूल्य-तिधरिण में कोई 
हाथ नहीं होता, और न धन्धों के संचालन में ही उसकी श्रानान सुनी 
जाती है ।उत्पादकों तथा उपमोक्ताओं के ब्रीच में श्रगणित दलाल काम 
करते है; जो उपभोक्ता तया उत्पत्ति करनेवालों को लूटने हैं | उपमोक्ता 
वस्तु का जो मूल्य देता है, उसका बहुत योड़ा अंश उत्पत्ति करनेशले 
को मिलता है, अ्रधिक अंश तो दलालों की जेत्र में ज्ञाता दे। 
सहकारिता आंदोलन जहां यह प्रयत्न करता है कि उत्पादों 
को श्रधिक से अभ्रधिक लाभ हो, वहाँ उसका यह भी प्रयत्न होता दे कि 
उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर वस्तु मिलें. जिससे उनका शोक 
हलका हो | यदि देखा जावे तो लाभ उपमोक्ताश्नों स मिलता है; यदि 
डपभोक्ता तैयार माल को न लें तो केवल उत्पत्ति से लाभ नहीं मिल 
सकता । अ्रस्तु. सहकारिता आन्दोलन केवल श्रमजीवी तथा पू जीएति 
को ही लाभ का अधिकारी नहीं सानता, वरन्‌ उपभोक्ताश्ों को भी 
लाभ के कुछ अंश का हकदार समझता है। सहकारिता के सिद्धास्ता- 
जुसार, समाज में केवल दो वर्ग होने चाहिएँ उन्‍्पाद ४ और उपभोक्ता। 
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किन्तु इस पूँज़ीवाद के थुग में उपभोक्ता-तथा उत्पादक के बीच में 


अगशणित दलाल हैं, जो दोनों वर्गों को लूट रहे हैं | सहकारिता दलालों 
के द्वारा इन दोनों वर्गों के शोषण का घोर प्रतिवाद करती है और 
दोनों वर्गों को संगठित करके इतना समीप लाना चाहती है कि फिंर 
दंलालोों को आवश्यकता ही न पड़े | दलालों को श्रपने स्थान से हृटा 
देना सहकारिता आन्दोलन का मुख्य उद्दे श्य है | 

अत्र एक प्रश्न यह उठता है कि घन्धों का नियन्त्रण छिस वर्ग के 
हाथ में होना चाहिये; धन्वों का संचाल्नन उपभोक्ता करें, अथवा 
उत्पादक । इस विषय में सहकारिता आन्दोलन में कार्य करनेवालों के 
दो मत है। एक मत के लोग कद्दते हैँ कि उपभोक्तां वर्ग को घन्घोंः 
का संचालन करना चाहिये, दूसरे मत के त्लोग यद्ट अधिकार उत्पादक: 
वर्ग को देना चाहते हैं | सहकारिता आन्दोलन में कार्य करनेवालों का 
बहुमत इस पक्ष में है।कि खेती-बारी फो छोड़कर श्रन्य धन्धों के 
संचालन का अधिकार उपभोक्ता को होना चाहिए। इन पन्वों में 
काम करनेवालों की स्थिति मजदूरी पानेवालों से अच्छी नहीं दोती । 
जहाँ-जहाँ उपभोक्ता सहकारी सप्रितियों का सल्भठन हुआ है श्रौर उनके 
सम्मिलित संघ ने स्वयं आवश्यक वस्तुओं को तैयार करने के लिये 
मिल और कारखाने खोले हैं, उनमें काम करनेवाले मजदूरों को उछ 
कारखाने के संचालन में कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि इन कारखानों' 
में मजदूरों की स्थिति साधारणतः कारखानों से अहुत अ्रच्छी होतो है, 
किन्तु उतका कोई श्रधिकार नहीं होता। हाँ, यदि वे मी उत्त- उपमोक्ता' 
समितियों के सदस्य होते हैं, जिनके सम्मिलित संघ ने (उस कारखाने 
को चलाया दे, तो वे उस रूप में उसकारखाने की व्यवस्था में भाग लेते 
है । सजदूरों को व्यवस्था में भाग न लेने देने का कारण यह मी हैं 
कि उससे व्यवस्था के शिथिल होजाने का भय रहदता है | जिन समि> 
तियों में उत्पादक ही सदस्य होते हैं और वे ह्वी मजदूर होते हैं, वहां 
ब्यवस्या उन्हीं के दवाथ में रहतो है। किन्तु कहों-कहीं ऐपा देखने में: 
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आता है कि ऐसी समितियों में भी उन सहकारी साख समितियों 
अ्रथवा सहकारी उपभोक्ता समितियों का व्यवस्था में अधिक अधिकार 
रहता है ज्ञो उत्पादक समितियों को पूंजी देती है। ऐसी दशा में 
उत्पादक समिति के सदस्य अर्थात्‌ मजदूरों का व्यवस्था में नाम-मात्र 
का अधिकार होता है| जहाँ तक सहकारिता आन्दोलन उत्पादकों को 
उस घंचे की व्यवस्था का अधिकार नहीं दिला तका है, वहाँ तक उ9क्ो 
खझपलने लक्॑य में श्रसफल हैं) समझना चाहिए | 

इज्ुलैंड में इस प्रश्न को लेकर सहकारिता श्ान्दोलन में काम करने 
बालों में गदय मतमेद है। जब इज्जलेंड के उपभोक्ता स्टोरों की होल 
सेल सोसायटी ने अपने सम्बंधित स्टोरों की शआआवश्यकताश्रों को पूरा 
करने के लिए, अपने फारखाने स्थापित करना आरम्भ किए और गेहूँ 
चाय, सब्जी, फल तथा भक्खन और दूध के लिए क्रमशः बड़े बढ़े खेत 
चाय ओर फलों के बाग तथा मक्खन के कारखाने स्पावितकरना आरम्भ 
कर दिया तो यह प्रश्न श्रच्रिक गम्मीर हो गया | जो लोग कि उत्पादक 
सहकारिता के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं उत्तका कहना था कि यदि 
उपभोक्ता सर्थोरों ने उत्पादन को भी अपने हाथ में ले लिया तो उनमें 
छाम करने वाले मजदूरों का उसमे हाथ क्या रदेगा। वेपूंजीव[दी उयव- 
स्‍था में जिस प्रकार उपेक्षित श्रौर पीड़ित है : उसी प्रकार सहकारी 
व्यवस्था में भी उपेक्षित और पोड़ित रहेंगे। ग्रतएव उनका कहना यहे 
है कि उत्पादन का संगठन तो उनमें काम करने चाले मजदूरों के 
छअाधिकार में ही होना चाहिए । 

ज्यवहार में आज सइच्ारिता आन्दोलन में काम करने वालो ने यह 
# जार कर लिया है कि जहां तक खेती तथा उससे सम्बन्धित छोटे 
घर्बों का प्रश्न है उनका संगठन सहकारी उल्तादक्ष समितियों के द्वारा 
होना चाहिए श्रौर जहां तक बढ़े कारखानों इत्यादि को स्थपित करने 
छा प्रश्न है वहाँ उपभोक्ता सोत्ायदियों को उनको स्थापित करने की 
छूट रहना चाहिए । इसका मुख्य कारण बह है कि व्यवद्दार में बड़े-बड़े 
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' क्ारखानों को उत्पादक सईइकारी समितियों के आधार पर संगठित (करने 
में अभी तक सफलता नहीं मिली है। श्रस्तु उनको होल-सेल सोसायटी 
एक पूंजपिधि के अनुसार ही चलाती ह। * 


सच तो यह है कि सहकारिता के श्राघार पर यदि हमें समाज के 
आशिक जीवन को संगठित करना है तो हमें यह सिद्धान्त स्वीकार कर 
लेना चाहिए कि उत्शादन का संगठन तो उत्पादक समितियां ही करें 
ओर उपभोग का संगठन उपभोक्ता स्ठोरों और उनकी होंल-सेल सो सा- 
यटी द्वारा हो | परन्तु प्रश्न यह हो सकता है. कि यदि उत्पादन का 
संगठन उत्पादक समितियां करेंगी तो वे अपने सदस्य श्रर्थात्‌ उत्पादन 
कर्ता के लिए वस्तु का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करने की चेष्टा 
करेंगी और यदि उपमोग का संगठन उपभोक्ता स्टोरों श्रौर उनकी 
होल सेल सोसायटी द्वारा हो तो वे श्रपने सदस्यों के लिए उसी वस्तु 
को कम से कम मूल्य पर प्राप्त करने की चेष्ठा करेंगी । इस विरोधी: 
दृष्टिकोण वया स्वार्थ का समन्वय किस प्रक्कार हो सकेगा । 


यदि इम रुमाज में एक सहकारी आदर्श की कल्पना करना -चाइते: 
हूँ और वास्तव में एक सहकारो र॒माज का निर्माण करना चाहते हैं तो 
यह आवश्यक होगा कि हम एक केन्द्रीय संगठन करें जिसमें उप्रभोक्ता 
स्टोररों तथा उत्पादक समितियों के प्रतिनिधि हों जो उत्पादन ब्ययः 
इत्यादि को ध्यान में रखकर प्रत्येक वस्ठु का मूल्य निर्धारित करदें प्रौर 
डसी मूल्य पर उत्पादन समितियां अपनी बस्ठुओं को उपभोक्ता स्टोरों 
की होल सेल सोसायटी को दे-दें | इध प्रकार उत्पादक तथा उपमोक्ता 
दोनों ही व्यापारियों तथा दलालों के शोषण से बच जावेंगे और 
उपभोक्ता अपनी वस्तु को उचित मूल्य पर पाजावेगा तथा उत्पादन 
करने वाला अपने तैयार किए, हुए माल का अथवा पैदावार का उचित 
मूल्य पाजावेगा | जत्र तक इस प्रकार का कोई सगठन नहीं होता तब 
तक सहकारिता आन्दोलन श्रपूर्ण रहेगा । परन्तु आज तो श्रधिकांश. 
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देशों में वह स्थिति आई ही नहीं है अतएव व्यवहार में अभी इसका 
विशेष महत्व नहीं है । - 
यद्यपि सदकारिता आन्दोलन विशेषकर आधिक आभम्दोलन है 
किन्तु इसकी नींव ऊँचे आदर्श पर जमाई गई है। यह आन्दोलन समाज 
में एक नवीन भावना को जायशत करता है | स्वावलम्बन तथा श्रातृभाव 
ही वह भावना है, जिसके बल पर यह आन्दोलन खड़ा किया गया है ! 
हकारिता श्रान्दोलन समाज में किसी एक वर्ग का श्रत्याचार सहन नहीं 
करता, वह तो समाज के सदस्यों में आत्मनिर्भरता तथा माईचारे का 
भाव उत्पन्न करता है । सब मिलकर एक उद्दे श्य के लिए प्रयक्ष करें, 
यहा सहकारिता का श्रथ है। व्यक्तिबाद को हटाकर सहकारिता श्रान्दो- 
लन सामूहिक स्वार्थ को प्रधानता देता है| पू जीवाद के युग में व्यक्ति 
भत स्वार्थ की प्रधानता है । किन्तु सहकारिता समूह को व्यक्ति के 
ऊपर रखती है | | 
पूंजीवाद के युग में आझ्रार्थिक असमानता तथा श्रन्य दोपों के 
कारण समाज घबरा उठा है | कोई-कोई तो पूं लीवाद को समूल नष्ट 
कर देना चाहते हैं। समाजवाद इसी अ्रसमानता को नष्ट करने का 
एक प्रयोग हे । किन्तु सहकारिता श्रान्दोलन समाजवाद के रसिद्धान्तों 
को स्वीकार नहीं करता । बीसवीं शताव्दी में सहकारिता श्रान्दोलन ने 
यथेष्ट उन्नति की है; और आशा है भविष्य में, समाज के निर्तनल सदस्यों 
की आशिक स्थिति के सुधारने में, इसका अधिक उपयोग किया 
जावेगा | 
सहकारिता के छिद्धान्त को मोटे रूप में समझने के लिए एक 
उदाइरण लीजिए । एक गांव के तीस निवासी समीपवर्ती नगर में 
श्रपना दूध वेचने जाते हैं। पाठकों ने प्रातः काल देखा होगा कि 
शहरों में प्रत्येक ओर से ग्रामवासी अपनो छोटी-छोटी मठकी में थोड़ा- 
थोड़ा दूध लाकर शहर में इलवाइयों को वेच जाते है | इसका परिभाण 
यह होता है कि प्रत्येक किसान का प्रतिदिन तीन-चार घटा समय व्यय 
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नष्ट होता है | यदि वे सब मिलकर एक समित्ति स्थापित करलें 
आर गाँव के सभी सदस्यों का दूध बारी-बारी से शहर में आकर बेच 
'लावे' तो प्रत्येक किसान को महीने में केवल एक बार ही शहर जाना. 
होगा | इससे केवल यही लाम न होगा कि प्रत्येक किसान का श्टदिन 
का परिश्रम बच जावेगा, वरन्‌ यह भी लाभ होगा कि जच ३० व्यक्तियों 
का दूध इकट्ठा बेचा जावेगा तो उसके अच्छे दाम मिल सकेंगे । इन 
३० दूध वेचनेवाले कितानों के संगठन को सहकारिता केहेंगे। 
जहाँ सहकारिता आन्दोलन जनता की आथिक स्थिति में 
सुधार करना चाहता है वहाँ वह उसका नैतिक घरातल भी ऊँचा उठाना 
चाहता है ) सामू हिक रूप में कार्य करने की भावना, शआ्ातुमाव, उच्चाई 
आर ईमानदारी, स्वावलम्बन की भावना, इत्यादि' आधारभूत नैतिक 
रिद्धान्तों को अ्रपनाने के कारण, जिन पर सहकारिता आन्दोलन का 
भवन खड़ा किया गया है, वद्द उथापार और व्यवसाय में नेतिक पुद् 
देने में सफल हुआ है। जो लोग बहकारिता श्रान्दोलन में कार्य करते 
हैं, उन्हें इस आ्रान्दोलन के इस नैतिक पक्ष को न भूल जाना चाहिंए 
यदि सहकारी समितियों में मैत्तिकता की ओर ध्यान न दिया गया तो 
वे मश्जनी की अच्छी दूकानें हो सकती हैं किन्तु सहकारी समितियों 
नहीं हो सकतीं । 
आज संखार में समाज के आशिक संगठन के तीन आदर्श इमारे 
सामने उपस्थित हें---पूजीवाद, समाजवाद और उद्कारिता | पूर्नावाद 
में उत्पादकों श्र्थात्‌ मजदूरों और उपभोक्ताश्नों का व्यवसायियों तथा 
बीच के दलालों द्वारा खूब ही आधिफ शोषण होता है । पृ जीपति 
रें को कम मजदूरी देकर शेष उब अपनी तिजोरी में रख लेता ४ 
पूजीवादी व्यवस्था में लाखों का शोषण होता है और उसका लाभ 
एक का मिलता है। घनी अधिक धनी होता जाता है और निर्धन 
अ्रधिकधिक निर्धन होता जाता है | पूजीवादी व्यवस्था का आदर्श है 
+'सब् एक के लाभ के लिए |? 
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पू जीवादी व्यवस्था द्वारा उत्पन्न मयंकर आ्राथिक विषमता की 
प्रतिक्रिया समाजवादी व्यवस्था में हुई है | इस व्यवस्था में घनोत्पादन 
के साधनों पर व्यक्ति को अपना अधिकार नहीं करने दिया 
जाता | उन पर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित कर दिया जाता है, और 
उत्पन्न हुए. घन का वितरण भी राष्ट्र के अधिकार में होता है। राष्ट्र 
प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसे देता है | व्यक्ति की 
आशिक स्वतंत्रता पर राष्ट्र का नियंत्रण हो जाता दै। संक्तेंप में 
हम यह कह सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में “प्रत्येक व्यक्ति 
राज्य अथवा राष्ट्र के लिए होता है?! | समाजवादी व्यवस्था में राज्य 
जो समाज का प्रतीक है, सर्वापरि होता है; उसमें व्यक्ति का कोई 
महत्व नहीं होता । 

सहकारी व्यवस्था इन दोनों से ही मिन्न है। उसमें न तो व्यक्ति 
की स्वतंत्रता का ही श्रपहरण होता है श्रौर न व्यक्ति द्वारा सप्ताज के 
अधिकांश जनों के शोषण की छूट ही होती दे । सहकारी संगठन स्वतंत्र 
व्यक्तियों के सामूहिक संगठन को कहते हूँ | सहकारी व्यवस्था में 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की मनाही नहीं होती | व्यक्तिगत लाभ से आर्थिक 
प्रयत्न में जो प्रेरणा मिलती है, सहकारी व्यवस्था में रहती है, 
किन्तु व्यक्तियों का एक पू नीपति द्वारा आर्थिक शोषण नहीं हो पाता | 
संक्षेप में हम कह सकते हू कि सहकारिता का श्रादर्श है---“सत्र एक 
के लिए और एक सारे समाज के लिए ।” 

मनुष्य-समाज शआ्राज एक चढ़ो उलभन में फंपा हुश्ला है। एक 
ओर पूजीवाद की श्रान्तरिक बुराइयों के कारण पूंजीवाद को जन- 
साधारण घृणा से देखते हूँ । जिन देशों में पूंजीवादी पद्धति का ब्रोल- 
बाला है वहाँ अनन्त घनराशि कुछ थोड़े से पुंजोपतियों के हाथ में 
इकट्री हो जाती है। वे क्रमशः उस देश के समाचार पत्रों पर अधि- 
कार फर लेते हैँ और राजनैतिक दलों को श्रार्थिकत द्यायता देकर 
अपने प्रभाव में कर लेते हैं| श्रस्त्ध उन देशों में जनतन्त्र नाम को 


र्‌ 
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ही रद्द जाता है; वद्ाँ को राजनीति उन बड़े घन कुवेरों के संकेत पर 
. चलती है | सर्वठाघारण के छिंत के विरुद्ध एक वर्ग .का वहाँ प्रधान्य 
हो जाता है । दूधरी ओर कम्यूनिस्ट रूस में जहाँ उत्पादन के साधनों 
का अधिकतर राष्ट्रीयकरण हो गया है वहाँ व्यक्तिगत स्वामित्व के: 
अभाव में उत्पादन की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं और वहाँ व्यक्ति की 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिलकुल लोप हो जाती है। वह समाज रूपी यंत्र 
का एकमान्न पूर्जा भर रद्द जाता है। यहीं नहीं कि व्यक्ति 'की व्यक्ति- 
“गत स्वतंत्रता कम्यूनिस्ट .रूस में समाप्त हो गई है वरन वहाँ एक खतरा 
खड़ा हो रहा है राज्य के भीमकाय फारखानों का प्रबन्ध करने की 
' ज्ुमता केवल कुछ अत्यन्त कुशल प्रच॒न्धकों में ही होती है उनको 
राज्य आसानी से इटा नहीं सकता। अस्तु क्रमशः प्रचन्धक वर्ग का 
'प्रभाव. देश में बढ़ रहा है और आगे चल कर यह खतरा पैदा हो 
सकता है कि एक शोषक वर्ग वहाँ भी उत्पन्न हो जावे | 


सहकारिता के द्वारा समाज का आशिक संगठन करने का एक: 
तोसरा तरीका है जो कि इन दोधों से मुक्त है। सहकारिता घन के 
अंसमान वितरण को रोकती है, साथ ही समाज में शोषण तथा 
प्रतिस्पर्धा का विनाश करती है | सहकारिता के आधार पर संगठित 
समाज में ब्यक्तिगत स्वामित्व की भावना को बिलकुल नाश नहीं कर 
“दिया जाता | व्यक्ति अपने परिश्रम के फल को प्राप्त करता है, परन्दु 
साथ ही व्यक्ति को इतना प्रचल नहीं होने दिया जाता कि वह समाज 
के हितों के विरुद्ध अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को बढ़ाने में सफल हो 
सके | अ्रस्तु आज के शत प्रतिशत समाज को सहकारिता का अधिका- 
घिक सद्दारा लेना होगा तमी वह शान्ति लाभ कर सकेगा | 


सहकारिता की विशेषताएं;-.अब . हम -उ्ुक्षेप में 
सहकारिता की उन विशेषताश्रों का व्शन करेंगे जिनके कारण सहका- 
रिता मानव जाति के लिए एक दिशेष महत्व रखता है 


सहकारिता के सिद्धान्त १8 


सहकारिता आन्दोलन में लोग स्वेच्छा से आंते हैं:--- 
सहकारिता शआन्दोलन में काम करने वाले इस बात में एकमव 
हैं कि सहकारी संगठन में आने के लिए. किछी पर कोई दबाव न 
डालना चाहिये, वह नितान्त स्वेच्छा से ही होना चाहिए; । जो व्यक्ति 
डसकी उपयोगित्ता फो समझे वह उसका सदस्य बने। सहकारिता 
आन्दोलन में कार्य करने वाले दवाव डालकर अथवा किसी प्रकार 
का प्रलोभन देकर किसी को सहकारी संगठन में लाने की कल्पना भी 
नहीं करते । 

पारस्परिक सहायता के द्वारा निज की सहायत[--खद॒का- 
रिता आन्दोलन फी दूसरी विशेषता यह है कि वह पारस्व- 
शिक सहायता के द्वाए निज की सहायता' के घिद्धान्त पर आधारित 
है। फेवल स्वेच्छा से संगठन में झाने की सुत्रिधा प्रदान फर देने 
से दी वह सहकारी संगठन नहीं बन सकता। श्रन्य संस्याये जैसे 
मिश्ित पूंजीवाली कंपनियों में मी लोग स्वेच्छा से दी हिस्सेदार बनते 
है, परन्तु वे सहकारी संस्था नहीं होतीं। सहकारिता का सिद्धान्त है 
“पारस्परिक सहायता के द्वारा निज फी सहायता फी जावे! | सहकारी 
संगठन व्यक्तियों का संगठन नहीं होता, जो दूसरों का शोषण करके 
अपने सदस्यों को लाभ पहुँचाता है | यद्द उन लोगों क्ञा ।संगठन द्दोता 
है जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है आर जो चाइरी व्यक्तियों 
टी सहायता पर निर्भर नहीं रहते । वे अपने साधनों फो इकट्ठा करने 
के लिए रहयोग करते हैं श्रीर एक दूसरे की मदद करके वे अपनो 
मदद करते हैं। वे अपनी निर्बक्तत्ता को दृए कप्के शक्ति प्राप्त करने 
के लिए प्रत्येक ( व्यक्ति ) सत्रों के लिए और सत्र ( समूए ) एक 
के लिए? सिद्धान्त को अपनाते हैं । जो मदद करते हैं और उविन्‍्हें 
मदद की जरूरत होती दे उनके स्वार्यों में कोई संघर्ष नहीं शोता. 
स्योंकि मदद देने वाले और मदद लने वाले एक दी छते हैं। वात 
यह है कि सहकारिता में वें लोग दी उम्मिलित दोते हैं घिनकी 
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अआवश्यकताएं एक सी होती हैं और वे ही समितियों के हिस्से इत्यादि 
खरीदते हैं | श्रस्तु जिनको श्रावश्यकता पढ़ती है वे सहकारी समिति से 
सदह्यता लैते हैँ। जो किसी समय सहायता -नहीं लेते वे यह मली-माँति 
जानते हैं कि जब उन्हें श्रावश्यकता होगी तो वह .उन्हें श्रवश्य प्राप्त 
होगी और वे लोग ही उनकी सहायता करेंगे लिन्हें आज उन्होंने सहा- 
यता दी है | अतएव सहकारिता में स्वार्यो' का संघर्ष नहीं होता | 
पारस्परिक सद्दायता के द्वारा स्वयं अपनी सहायता” का सिद्धान्त 
उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण में, जो उसे स्वीकार करते हैँ, मूलभूत परि- 
बर्तन कर देता दे | 'प्रत्येक स्वयं अपने लिए. को छोड़कर व्यक्ति की 
सहानुभूति समूह के लिए जाणूति .होती है । सहकारिता में केवल 
व्यक्तिगत स्वार्थंपरता के लिए, कोई स्थान नहीं है । द 
सहकारिता में व्यक्तिवाद का स्थान नहीं होता--पारस्प- 
रिक सहायता के द्वारा स्वयं अपनी सहायता करने के सिद्धान्त 
को अपनाने के फलस्वरूप व्यक्तिवाद को सहकारिता श्रान्दो- 
लन में कोई जगह नहीं रहती । व्यक्तिवाद प्रतिस्पद्धां को. जन्म देता 
है और सहकारिता उसको समाज से निकाल देना चाहती है । यहीं 
पूंजीवाद और सहकारिता में मौज्निक भेद है, पू'जीवाद व्यक्तिवाद और 
प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर खड़ा रहता है जब्र कि सहकारिता व्यक्तिवाद्‌ 
आर उससे उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा को समाज से निकाल बाइर 
करना चाहता है | 
सहकारिता का आधार जनतंत्र है---उहुकारिता का.एक 
प्रमुख सिद्धान्त जनतंत्र है | सहकारी संगठन जनतंत्रीय आधार पर 
खड़े किए. जाते हैँ | सहकारी संगठन में सभी व्यक्ति बरावर हैं सबके 
समान अधिकार होते हैँ | सहकारिता में ऊँच-नीच, धनी, निर्धन 
जाति इत्यादि का कोई मेद-भाव नहीं होता । सदस्य चाहे जिस जाति, 
घर्म, के हों, चाहे लितने घनी या निर्धन हों परन्तु उनके श्रघिकार 
एक समान होते हैं। इसी छिद्धान्त के आधार पर सहकारी संगठन के 
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द्वार किसी व्यक्ति के लिए सदैव खुले रहते हैं | सदस्य फेवलं 
मानवता के आधार पर एक दुसरे से मिलते हैं और सच्चों का सहकारी 
संगठन से एक समान लाभ होता है| यदि किसी सहकारी समिति 
में कुछ व्यक्ति प्रभाव जमाले' श्रौर उस गुद्द का ही वहाँ बोलबाला हो 
जावे और वे श्रपने हितों को प्रधानता देने लगें तो वह सहकारी संगठन 
नहीं रहेगा। 

सहकारिता का चरित्र पर विशेष बल होता है--व्यापार 
संगठन के अन्य तरीकों के विरुद्ध सहकारी संगठन में मानवी- 
यता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अन्य व्यापारिक संगठन 
अपने सदस्पों के चरित्र पर इतना बल नहीं देते | वे तो केवल उस 
उद्दे श्य की पूर्ती पर ही बल देते ह जिसके लिए, वे खड़े किए गए 
हैं । सहकारिता केवल उस उद्देश्य की प्राप्ति पर ही बल नहीं देता 
लिसके लिए वह खड़ा किया गया है वरन्‌ सदस्यों के चरित्र -निर्माण 
पर विशेष बल देता है और उनमें मित्तव्ययिता तथा आत्मनिर्भेरता 
तथा स्वाभिमान की भावना जागृत करता है। सहकारिता श्रपने 
सदस्यों में से स्वार्यंपरता की भावना को दुर फरता है अ्रस्त उसमें 
आर्थिक उद्दे श्य के साथ-साथ नैतिक उद्दे श्य भी होता है। 

ऊपर के सिद्धान्तों को पढ़ने से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि 
सहकारिता पूजीवादी संगठनों, समानवादी संगठन, ट्रेड यूनियन 
झथवा दान देने वाली संस्था से सबंधा भिन्न हे | । 

ट्रेड यूनियन वर्तमान पू'जीवादी आ्राथिक पद्धति को स्वीकार 
काती है तथा मालिक पर दबाव डालकर मबदूरों की स्पिति 
को सुघारना चाहती है । सइकारिता पूजीवादी पद्धति को 
अस्वीकार करता है और पारस्परिक सद्दायता द्वारा अपनी सष्टायता के 
विद्धान्त के श्राघार पर अपने छद॒स्यों की स्थिति को स्त्रयं उनके अपने 
प्रयत्न से सुधारने में सहायता देता दे | 

सप्राजबाद व्यक्तिगत जायदाद को स्वीकार नहीं करता किन्धु 


! 
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सहकारिता ऐसा नहीं करता । वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार 
करता है और. उसकी स्थिति को “पारस्परिक सहायता! के द्वाय 
सम्हदालने का प्रयत्न करता है... ; 

कोई कोई लोग सहकारी समिति को एक दान देने वाली संस्था 
समझते हैं, परन्तु यह भूल है। यद्यपि दोनों ही निर्धनों की सहायता 
करती हैं परन्तु उनमें एक मौलिक अ्रन्तर है । दान बाहर से मिलता 
है अस्त लेने वाले के आत्मसम्पान को घक्का पहुँचता है परन्तु सहकारी 
संगठन में सहायता स्वयं अपने में से श्राती है और आ्रात्म सम्मान की 
मावना जाण॒ति करती है । 

पू'जीवादी संगठन तथा सहकारी संगठन में भी मौलिक मेद ई | 
पूजीवादी उंमठन पूजी का संगठन होता है, व्यक्ति का उसमें कोई 
महत्व नहीं होता | सहकारी संगठन व्यक्तियों का संगठन होता है। 
पू ली का स्थान उसमें गौण होता हे । 

पूज्रीवादी संगठन का आधार निज का स्वाथ होता. है| सहकारो 
संगठन में व्यक्तिवाद को, कोई स्थान नहीं होता निज का स्वार्थ 
छामूहिक स्वार्थ के द्वारा पूरा होता है | सहकारी संगठन में प्रतिस्पर्द्धा 
को कोई स्थान नहीं होता, एक दूसरे के स्वार्थों को घक्का नहीं पहुँचादा। 
..; सहकारी संगठन से . शोने वाले लाभ या सुविधायें सबों को एक 
समान प्राप्त होती हं | पृजीवादी संगठन में जितनी पूजजी फिसी 
सदस्य ने लगाई है उसके श्रनुसार ही लाम प्रास होता है । 

पू लीवादी संगठन का आधार ही लाम प्राप्त करना होता है अस्त 
उसमें; तथा जिनसे पू'जीवादी संगठन व्यवहार करता है उनमें संघर्ष 
हाना पनिवार्य है| सहकारी संगठन जिनको सहायता की ्रावश्यकता 
होती है वे और. जो सहायता देते हैं वे एक ही होते हैं अस्त उनमें 
स्वार्थो' का संघर्ष नहीं होता | 

अस्तु इम एक वाक्य में कह सकते हैं कि संहकारिता नैतिक 
आधार पर आश्रित व्यापार का एक तरीका है। 
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भारंतव्ष के लिये सहकारिता का ठिद्धान्त नया नहीं है। मारतीय 
समाज अत्यन्त प्राचोन काल से सहकारिता का उपयोग करता आ 
रहा है | यद्यपि वर्तमान रूप में सहकारिता उमितियाँ इस देश के लिए 
नई वस्तु हैं, किन्तु सिद्धान्त रूप से तो सहकारिता हिन्दू समाज के 
जीवन में ओ्रोतप्रोत है | सम्मिलित ऊुठुम्बर. जो हिन्दुओं की एक 
अत्यन्त प्राचीन सामानिक धंत्था है; सहकारी संस्था ही तो हे १ 
आल भी बहुत से कार्य गाँवों में किसान लोग सामूहिक रूप में करते हैं । 
उत्तर प्रदेश के ईख उत्पन्न करनेवाले किसानों में यह बात बहुत से 
गाँवों में प्रचलित है कि वे एऊ या दो फोल्हू मिलकर मोल ले लेते 
अथवा फिराये पर ले आते है तथा वबारी-घारी से अपनी ईख पेर लेते हैं । 

अपने श्र्थशासत्र में सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए. आदेश 
करते हुए, आचार्य कोटिल्य ने कई वार सहकारिता का मद्ृत्व 
बतलाया है। प्राचीन काल में कारीगरी के संघ भारतवए में बहुत थे 
जिनका विवरण वेदों तथा मनुस्मति में मिलता है । 'रस्टिकस 
लोकियर' नामक पुस्तक में लिखते हुए, श्री० एम० एल + डालिंग ने 
पंज्ञात्र के गाँवों के विषय में जो विवरण दिया है, उनसे ज्ञात द्वोाता 
है कि वहाँ गाँवों में आज सामूहिक रूप से चहुत सा कार्य होता है । 
किसी किसी गाँव में दो से दस तक किसान सम्मिलित होकर एक वर्ष 
के लिये भूमि जोतते हूँ | फसल के फटने पर पेदावार को, प्रत्येक 
किसान द्वारा खेत पर किये गये काम तथा उसके बेलों के उपयोग 
के अनुपात में, चॉँट दिया ज्ञाता है। यह वार्षिक सा|मेदारी कमी-फमो 
कई वर्षो' तक चलती है | बहुत से गाँवों में, लव फसल पकने पर 
होतो हे तो एक रखवाला खेतों की देखमाल के लिए रख दिया जाता 
है। फसल काटने तथा बोने के समय मी पढ़ोसी एक-दूसरे की 
सहायता करते हैं। प्रत्येक घर के मनुष्य गाँव के कुश्रों की 
मरम्पत के लिये वारीबारी से काम करते हैं। कहीं-फही गाँव के 
लोग सडक भी मिल कर बनाते हैं। मद्रास प्रान्त में सहकारिता 
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आन्दोलन के श्रीगशेश के पूर्व, “विधि” स्थापित हो चुकी थीं | 
निधियाँ. एक प्रकार की श्रध-सहकारी संस्था होती है । 
लेखक -की कई बार राजस्थान में यात्रा करने का अवसर मिला है 
ओर उसे यह देखकर आश्चर्य हुश्रा कि वहाँ बहुत से गाँवों में . 
समाज शुद्ध सहकारिता का उपयोग करता है। राजस्थान के 
दक्षिण में मेवाड़ का प्रसिद्ध राजपूत राज्य है, जिसकी राजधानी उदय- 
पुर है | उदयपुर से लगभग-३० मील की दूरी पंर मैनार नामक एक 
गाँव है | बहुत उमय हुआ, उदयपुर के महाराणाश्रों ने यह गाँव 
कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया था । आज भी वह गाँव उन्हीं ब्राह्मणों 
को सन्‍्तान के श्रधिकार में है | दो हजार की आवादी वाले इस गाँवः 
में भ्रधिकतर ब्राह्मण लोगों की बस्ती है | पंचायत ने कुछ निम्न जाति 
के. लोग बसा लिए, हैं,-जो याँव की सेवा करते हैं | पञ्चायत यहाँ का 
शासन करती है | गाँव के बीच में एक शिवालय है, जो प्चायत का 
न्यायालय है | प्रति दिन पश्च लोग वहीं वेठकर गाँव की समस्याओं . 
पर विचार करते हैं और मुकदमों को निपटाते हैं। मन्दिर में एक . 
पुजारी रहता है, जिसको पञ्चायत थोड़ी सी भूमि दे देती है | घर पीछे, 
पद्मायच छुटांक भर घी, सवा सेर तेल, पाव मर रूई प्रति. वर्ष मन्दिर 
फे खर्च के लिए लेती है। * 
मेवाड़ में सिंचाई के लिए, तालाबों का बहुत उंपयोग होता है। 
मैनार में एक विशाल जलाशय है, जिसका जले त्रफल लगभग तीन वर्ग 
मील: होगा । प्रति वर्ष, वर्षा के पूर्व पद्मायत उठके बांध. की मरम्मत : 
करवाती. हे । यह मरम्मत गाँववाले स्वयं कर लेते हैं | नियम यद्द है . 
कि गाँव का प्रत्येक पुरुष, ज्री तथा लड़का एक घन फुट मिट्टी खोदकर 
गँघ पर डाले । गाँव की लड़कियों से यह .कार्य नहीं -लिया जाता, ; 
क्योंकि हिन्दुओं में लड़कियों को पूज्य समम्का जाता .है] पश्च. लोगः 
खुदी हुंई- भूमि को नाप लेते हैँ | यदि गाँव को क्रिसी बाहरी आदमी . 
अथवा गाँव से, राजकीय अदालतों में मुकदमा लड़नाः होता. है तो! . 
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पद्चायत घर पीछे कर लगा देती है | यदि कोई पंडित मिल जाता है तो 
पग्चायत उसे रख लेती है और वह गाँव के लड़कों को पढ़ाता है। 
राजस्थान में गाँवों में नदो नालों का, जिनमें कि पानी सदा बहता हो, 
श्रमाव है और, गरमियों में जन पशु चरने को जाते हैं तो उनको जल 
म[ कष्ट होता है; इसलिए वहाँ सर्वत्र यह नियम प्रचलित है फि. 
प्रत्येक किसान वारी-बारी से एक कुएँ पर अपने वेल ओर चरस लेकर 
उपस्थित रहता है और जब गाँव के पशुश्रों को जल की आवश्यकता 
हो तो उन्हें जल पिलाता है | भारतवर्ष में ऐसे बहुत से स्पान हैँ जहाँ 
के आमीण जीवन में हमें शुद्ध सहकारिता का स्वरूप देखने को मिलता 
है! किन्तु जहाँ-जहाँ पश्चिमी सभ्यता का प्रमाव अधिक पढ़ गया है, 
वहाँ व्यक्तिवाद के कारण सामूहिक जीवन नष्ट हो गया है । 
भारतवष जैसे कृषि-प्रधान देश में, जहाँ कृषि ही मनुष्यों की 
जीविका का प्रधान साधन हे, सहकारिता आ्रांदोलन कितना श्रावश्यक- 
है, यह आगे के परिच्छेदों में स्पष्ट हो जावेगा | यदि पुरानी संध्याश्रों 
को पुन्नीवित किया जावे और उन्हें श्राधुनिक सहकारी संस्थाश्रों का 
रूप दे दिया जावे तो देश में अम-सुघार का कार्य सफलता-पूर्वक होः 
सकता है । 
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द्वितीय परिच्छेद | 
मिन्न-मिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ 


पिछुलें परिच्छेद में सहकारिता के ठिद्धान्तों की चर्चा की गई हे 
उससे स्पष्ट हो जाता है कि सहकारिता आन्दोलन का उपयोग प्रत्येक 
आशिक समस्‍या के इल करने में किया जा सकता है) वास्तव में सह- 
कारिता आन्दोलन का चलो त्र इतना विस्तुत है कि किये भी देश में 
सहकारी समितियों को एकसी उन्नति दिखाई नहीं देती | 
इंगलैंड में उपमोक्ता-सहकारी-स्टोर्स को आश्चर्यजनक सफलता 
मिली है, जर्मनी में सहकारी साख समितियों तथा बेंकों ने आ्राशातीत 
सफलता प्राप्त को है; फ्रांस ने उत्पादक सईकारी समितियों की ओर 
अधिक ध्यान दिया हे, इठलो में श्रमजीवी सहकारी समित्तियाँ विशेष 
सफल हुई हैं श्रौर डेनमार्क ने सहकारिता का उपयोग खेतीबारी के लिये . 
किया है | मारतवर्ष में सहकारी साख समितियाँ ही अधिक संख्या 
में हैं| वात यह है कि प्रत्येक देश ने अ्पत्नी श्रावश्यकता को पूरा 
करने के लिये सहकारिता आंदोलन का उपयोग फ़िया है। जहाँ 
जिस प्रकार की सहकारी समितियों की श्रधिक शत्रावश्यकता यी, वहाँ 
उसी प्रकार की समितियाँ स्थापित की गईं | हमें श्रव देखना यह हे 
कि सहकारी समितियाँ कितनी तरह की होती हैं और उनकी विशेषता 
क्‍््याहे। 

यदि इम समाज का श्रार्थिक दृष्टि से विभाजन करें तो वह तीन - 
समूहों में बाण जा सकता है--सम्पत्ति की उत्पत्ति करनेवाले, . 
सम्पत्ति का उपभोग करनेवाले, तथा दलाल, जो उत्पन्न की हुई सम्पत्ति 
को उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं | उत्पन्न करनेवालों में वे भी लोग 
आ जाते हैं जो किसी भी रूप में सम्पत्ति का उत्पादन करते हैं, 
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ईकसान, सब्र प्रकार के कारीगर जो गह-उद्योग-ध न्थों में लगे हुए ६; 


प्रिल-मालिक तथा मिल-मजेदू: ] ३ णी के श्रंवर्गत वे 
खोग आते दे, जो उलनत्र की हुई सम्पत्ति की उपमोक्ता के पाठ 


डपमोक्ता समूई सबसे बढ़ा है; उसके बाद उत्पादक समूई आता द्टै, 
आर सबसे छोटे दलील समूह है । 
8हकारिता श्रान्दोलन मुख्यतः आर्थिक आन्दोलन दे । जिसे वर्ग 
को अधिक स्थिति कमकोर दे, ठसते वर्म को सर्न्नैठित कस्के सपल 
बनाना दी उठकों उद्देश्य है । किसी ने ठीक ही कहा है. “सहकारिता ) 
तू निर्षनों का बल है।” जो निर्धन दे, वे ही सहकारिता की शरद मे 
आते ५ और अपना उर्कञठन करते ईैँ क्योंकि ऐसा किये बिना वे 
श्वनी प्रतिदवन्दी की प्रतिस्पर्धा में खड़े नहीं रह सकते । दलाल - 
के लोगों को, जो शक्तिवान और समन होते दे तथा लिन्शेने 
बाजार पर अपना एक्राधिपत्थ जमा सजी है, सददकारिता की 
रुद्यता नहीं चाहिए ' दल्ताल, उत्पा दर्क सम को उसके परिभ्रम के 
ईलेये कम से कम मज्य देकर, ठपमीग करनेवार्लों से अ्रधि के से अ्रधिक 
जय लेते हैं । सहकारिता आन्दोलन ऐसे समूह की कोई सेवा नदीं कर 
घकता | उत्पादक समृई तथा उपभोक्ता समूई मेंसे भी सहकारिता 
उन्हीं लोगों की सेवा कर सकती है. जो निर्वेल है. और लिन पर 
आर्थिक अत्याचार हो रहा ह्टे। 
उत्पादक समूह, उत्ादर्क सहकारी समितियाँ ध्याषित कर सकता 
दै । ये समितियाँ प्रत्येक ४ वे ठथा प्रत्येक स्थान के लिये पृथक-पृथर्क 
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होंगी । उदाहरण के लिये बुनकर सहकारी समितियाँ प्रत्येक. स्थान के 
लिये पृथक्‌.पृथक्‌ होंगी, जैसे बनारस सिल्क-वीवर्स: सहकारी समिति, 
लुधियाना बुनकर सहकारी समिति | इसी प्रकार उपभोक्ता समितियाँ मी 
प्रत्येक स्थान के लिये अलहदा होंगी | यही नहीं, उपभोक्ता सहकारी 
समितियाँ ' एक पेशे में काम करनेवालों के लिये मी अलग-श्रलग 
ट्ोती हैं, जेसे इलाशबाद के लिये एक सहकारी उपभोक्ता स्टोसे हो 
सकता है. प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के. लिये 
विश्वविद्यालय सहकारी स्टोस हो सकता है, रेलवे कमचारियों 
के लिये स्टोस चलाया जा सकता है। अस्ठ, सहकारी समितियों: 
के दो मुख्य सेद हैं, उत्पादक समितियों और उपभोक्ता समितियाँ। 
उत्पादक समितियों का उद्देश्य यह होता है कि माल कम खचे से : 
तैयार किया जावे और उसे श्रच्छे दार्मों पर बेचा जावे, जिससे कि. 
उत्पत्ति करनेवालों को अधिक लाभ हों। उपमोक्ता स्टोर्स का ध्येय 
यह होता है कि तैयार साल को सस्ते दामों पर खरीद और अपने 
सदस्यों को सस्ते दामों पर दें ) ये दोनों ही तरह की सहकारी समितियाँ. 
दलालों को अपने स्थान से हटा देने का प्रयक्ष करती हैं। 


उपभोक्ता स्टोर्स बीच के दलालों को इटा ही देते हैं; उनका 
लक्ंय यह होता है कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी वही करें| 
जहाँ उपभोक्ता समितियाँ अ्रधिक संख्या में स्थापित हो गई हैं, वहाँ वे 
उत्पादन कार्य भी करने लगी हैं.। दूसरी ओर उत्पादक समितियाँ बीच : 
के.सब दलालों को अपने स्थान से इटाकर उपभोक्ता से सीघा सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहती हैं ) पाठक कह सकते हैं कि तन्न तो यह दो 
प्रकार की समितियाँ एक दूसरे की- विरोधी हुई । किन्तु जब समाज का- 
आशिक संगठन सद्कारिता के सिद्धान्तों के अनुधार होगा. और समाज 
एक बृुदददू सहकारी संगठन का रूप घारण कर लेगा तब- इन दो प्रकार 
फी समितियों का पारस्परिक विरोध मिट जायगा; उत्पत्ति करनेवालों को: 
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अपने माल का उचित मूल्य मिलेगा तथा उपभोग करनेवालों को 
उचिट मूल्य देना होगा। 

इन दो प्रकार की समितियों के श्रन्तगंत बहुत प्रकार की समितियाँ 
होती हैं, उदाहरण के लिये साख समितियाँ त्तथा बैंक | क्रय विक्रय 
समितियाँ, उपभोक्ता स्टोर, बुनकर समितियाँ, अथवा उद्योग धन्धों 
का संगठन करने वाली समितियाँ इत्यादि | मारतवर्ष में श्रघिकत्तर 
सहकारी साव समितियाँ दी स्थापित की गई हैं। यह देश क्ृपि- 
प्रधान है; यहाँ की तीन चौथाई जनसंख्या खेती-बारी पर श्रपने उदर 
'पालन के लिये निर्भर रहती है | इसके श्रतिरिक्त इस देश की €० 
प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती हैं | गाँव की शञावश्यकताएँ 
'शुहरों से भिन्न होती हैं। गाँव वालों को खेती वारी के लिये 
' साख की अत्यन्त आवश्यकता होती है। उनकी स्थिति इतनी 
खराब होती है कि उनको कोई व्यापारिक बैंक पूजी नहीं देता। 
इस कारण उन्हें महाजन फी शरण जाना पढ़ता है । महाजन किसान 
का इस प्रकार दोहन करता है कि वह कमी पनप द्वी नहीं सकता और 
सर्वदा ऋणी रहता है। सहकारी साख समितियाँ उसकी श्राथिक 
स्थिति को सुधारने का प्रवत्त करती है | छाख समितियों के श्रतिरिक्त 
पकिसानों के लिये श्रन्य प्रकार की सहकारी समितियाँ भी स्थापित की 
गई हैँ, जैसे चकबंदी सहकारी समितियाँ, दूध सहकारी समितियाँ, 
छिचाई सहकारी समितियाँ, विक्रय समितियों इत्यादि | भारतवर्ष में 
किछानों के अत्यन्त ऋणी होने के कारण तथा साख का विशेष महित्व 
होने के कारण, यहाँ सहकारी समितियाँ दों श्रणियों में वाँटी जाती ईँ-.. 
साख समितियाँ और गैर-साख-समित्तियाँ । 

अन्तरोष्ट्रीय कृषि इंस्टोट्यूट ने सहकारी समितियों का निम्नलिखित 
विभाजन किया हैः--(१) साख, (२) उत्पादक, (३) क्रय औ्रौर (५) 
प्वक्रय | एक समिति एक, या एक से अधिक, कार्य कर सकती है। 
छदारहण के लिये एक ही समिति क्रय श्रौर विक्रय दोनों का कार्य 
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करती है | वास्तव में सहकारी समितियाँ कितने प्रकार की होती हैं.. 
यह बताना कठिन है प्रत्येक आथिक समस्या को इल करने के लिए 
सहकारिता का उपयोग किया जा सकता है और किया गया दे | शअ्रच्छा 
अब हम देखेगें कि भिन्न-भिन्न प्रकार की समितियों का संगठन 
कैसे होता है १ 


खेती-बारी के लियेसाख समितियाँ--भारतवर्ष कृषि-प्रधान 
देश है, इस कारण इम पहले साख समितियों पर विचार करते हैं । 
आधुनिक आर्थिक संगठन में साख का अत्यन्त महत्व है, खत्रसे बड़ा 
व्यवसायी और छोटे से छोटे कारीयर भी बिना साख के अपना कार्यः 
नहीं चला सकता | बड़े-बड़े व्यवसाथी आरम्भ में लाखों रुपये लगाकर 
मिल खड़ी करते हैं, जब मिल चलने लगती है और तैयार माल चिकने 
लगता. है तब कहीं मिल-मालिक को रुपया मिलता है.। व्यवसायियों' _ 
को औद्योगिक बैंकों से आरम्भ में पूंजी मिल जादी हे श्रौर मबदूरों के 
वेतन के लिये वे व्यापारिक बैंको से पंजी उधार ले लेते है | व्या- 
पारो वथा दलालों को, जो दैयार माल का अथवा खेती-बारी की' 
पैदावार का व्यापार करते हैँ, माल लेते समय तो उसका मूल्य देना" 
पड़ता है, परन्तु वह माल बहुत दिनों के बाद बिकता है। ऐसी 
स्थिति में यदि उन्हें कहीं से पू जी न मिले तो उनका व्यापार ही 
चौपट हो जावे | अस्ठ॒, व्यापारियों को व्यापारिक बैंक से रुपया मिलः 
जाता है । जो व्यापारी विदेशी व्यापार करते हैं उन्हें विनिमय वेंक 
से साख मिल जाती है | साख के साथ जोखिम भी है ।जो अबैंक- 
अथवा मनुष्य किसी को ऋण देता है, वह पूजी के मारे जाने की 
जीखिम भी उठाता है | अस्त, विना ज्ममानत के कोई भी साख नहीं 
देता.। साख श्र ज़्मानत का साथ है, बिना. जमानत के साख नहीं 
मिल सकती ) एक निर्घधन किसान श्रथवा कारीगर जिसके पास पू जी 
' नहीं है, इन ब्रैंकों से ऋण नहीं पा सकता, क्योंकि उसके पास जमानत 
ऋुछ मी नहीं दोती | बढ़े-बढ़े व्यापारी व्यवत्तायियों के पास: निनीः 


भिन्न-भिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ ' ३६ 


पू जी यथेष्ट होती है, इस कारण व्यापारिक बैंक उन्हें कर्ज दे देता 
है | जो बेंक जमानत के बिना कर्ज दे देती है उठका दिवाला निकलने 
में देर नहीं लगती | 
: निर्धन किसानों के पांस इतनी सम्पत्ति नहीं होती कि उससे 
उनकी साख हो | इसके अतिरिक्त एक कठिनाई और मी उपस्थित 
होती है, उनकी पूंजी की मांग इतनी थोड़ी होती है कि बड़े-बड़े 
व्यापारिक बैज्ड ऐसा काम लेना पसन्द नहीं करते | मान लीजिये कि 
एक हजार किसान जो कि भिन्न-भिन्न याँवों में रहते हैं, वेहु से फसल 
बोने के समय कुल पचास हजार रुपया उधार लेना चाहते हैं, श्रर्थात्‌ः 
प्रत्येक किसान केवल पचास रुपये लेना चाइता हैं | यदि बेड इन 
किसानों को रुपया देना स्वीकार करे तो उसे चार या पांचः 
कर्मचारी केवल इसलिये नियुक्त करने होंगे कि वे इन किसानों की 
हैसियत की जाँच करें और यह बात बतलावें कि थे ईमानदार हैं 
अथवा नहीं, और उसको रुपया डघार देना चाहिये या नहीं | जो 
बेंक इस विषय में सतक॑ता से काम नहीं लेता उसको हानि छठानी 
पढ़ती है । वेंक व्यापारिक केन्द्रों में होते हैँ, इस कारण बड़े-बड़े 
व्यापारियों की श्रार्थिक स्थिति की जाँच सरलता से हो सकती है । किन्तु 
भित्र-मिन्न गाँवों में विखरे हुए किसानों की आर्थिक स्थिति की ठीक- 
ठीक जाँच करना कठिन ही नहीं, ज्यय-साध्य भी हे | इसके श्रतिरिक्त 
एक इजार किसानों का हिसार रखना तथा उनसे समय पर वसूल 
करना भी कठिन तथा व्ययसाध्य होता है | यदि एक व्यापारी पचार 
हजार रुपये उधार लेता है तो बैंक उसकी स्थिति की जाँच भी कर 
लेता है । उसके हिसाव के रखने तथा उससे रुपया वसूल करने में 
न तो अधिक कठिनाई और न श्रधिक व्यय ही करना पढ़ता है। 
इन्हीं कारणों से किसान, छोटे कारीगर तथा अन्य निर्घन लोग इन 
बड़े बैंकों से कर्ज नहीं पा सकते | यही नहीं आधुनिक व्यापारिक बैंक 
- का व्यवस्था व्यय इतना प्रधिक होता हे कि जबतक कि यथेष्ट कार- 
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बार ने हो वे अपनी शाखा वहाँ नहीं खोल सकते | छोटे गाँवों में 
इतना कारबार नहीं होता कि व्यापारिक बैंक वहाँ अपनी शाखा 
खोलें | यह तो पहले द्वी कहा जा चुका है कि पू जी के बिना उत्पादन 
कार्य चल नंहीं सकता, इस कारण किसान और कारौगर को.पूं जी की 
आवश्यकता होती है । उनकी आवश्यकता को महाजन और साहूकार 
“पूरी करते हैं| ै 
महाजन किएउ॑ प्रकार किसांनं श्रौर कारीगर का दोहन करते हैं, 
यह तो अगले परिच्छेदों में लिखा जावेगा, यहां यह कहंना अतिश- 
योक्ति न होगी कि मद्दाजनों का कर्जदार होकर किसान चिर-दास बन 
जाता है| वह कठिन परिश्रम करता है, किन्तु उसका लाभ मिलता 
है महानन को । किसान को तो भूखे रहकर महाजन की यैलियाँ 
: भरनी पड़ती हैं.। किसानों और छारीगरों को इस श्रा्थिक दासता से 
-छुड़ाने के लिये उनको अपने घन्धे के लिए. उचित सूद पर पूंजी 
देने का श्रायोज॑न करने के लिए सर्वप्रथम जर्मनी में सहकारी साख 
“समितियों की स्थापना हुई । जम॑नी में शुल्म और रैफ़ीसन नामक 
“दो सज्जनों को निर्धन किसानों और कारीगरों की श्रत्यन्त शोचनीय 
आशिक स्थिति ने आकर्षित किया और दोनों ने लगभग' एक ही 
“समय देश के दो मिन्न-भिन्न भागो में दो प्रकार क्री सहकारी साख 
समितियों की स्थापना की | 
रफीसन तथा शुल्ज प्रणाली की सहकारी साख समितियाँ- 
“रैफीसन तथा शुल्ज दोनों हो ने निर्धन किसानों और कारीगरों. की 
-सामूहिक साख पर पू नी उधार लेने का अ्रयोजन-किया । कुछ लोगों 
का विचार है कि रैफ़ोउन सहकारी साख समितियाँ केवल गाँव वालों 
'के लिये, तंथा शुल्न सहकारी साख समितियाँ नगर निवांसी कारीगरों 
के लिए. उपयुक्त है । वास्तव में बात ऐसी नहीं है| रैफ़ीचन सहकारी 
साख समितियाँ उन स्थानों के लिये उपयुक्त हैं, जहाँ ' अधिक. जन- 
संख्या न हो, निवासो एक दूसरे से मलीभांति परिचित द्वों, तथा उस 


भिन्न-भिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ ३३ 


स्थान पर स्थायी रूप से रहनेवाले हों, साथ हो जनता अधिक निर्घेन 
शो | गाँवों के निवासियों में श्रधिकतर ऊपर लिखी हुई बातें मिलती 
हैँ, इसलिये गाँवों में रेफोनन सहकारी साख ससितियाँ श्रधिक पाई 
जाती हैं | यही कारण है कि साधारणतः लोग समझते हैं कि - रैफीसन 
सहकारी समितियाँ गाँवों के लिए हैं । 

इसके विपरीत, शुल्ज सहकारी साख समितियाँ ऐसे स्थानों के लिए 
उपयुक्त द्ोती हैं. जहाँ जनसंख्या श्रधिक हो जिसके फारण उनके 
निवासी एक दूसरे से मली भाँति परिचित न हों, जनता स्थायी रूप 
से निवास न करती हो, अर्थात्‌ वहाँ के निवासी काम की खोब में 
दूसरे स्थानों पर चले जाते हों, तथा वे अ्रत्यन्त निर्धन न हों । यह 
स्थिति श्रधिकतर नगरों में होता है, इस कारण शुल्ज सहकारी साख 
समितियाँ शहरों में कारीगरों तथा श्रन्य लोगों के लिये खोली 
जाती हैं | 

बात यह है कि रैफीसन सहकारो साख समितियाँ श्रपरिमित 
दायित्व वाली द्वोती हैं, इस कारण उनके ठद॒स्पों को स्थायी रूप 
से एक स्थान का निव्रासी होना तथा एक दूसरे से मली भांति परि- 
चित होना श्रावश्यक है | शुल्न समितियाँ परिमित दायित्व वाली 
होती हैं इस कारण उनके लिये यह आवश्यक नहीं है | 

रैफीसन सहकारी साख समितियाँ---रैकौसन साख समि 
तियों के संस्थापक श्री रैफीसन महोदय का लन्‍म श्८टर८ में हेम 
नामक ग्राम में हुआ था। युवा अ्रवस्था में वे सेना में भरती हो गये, 
किंतु शीघ्र ही उन्हें सैनिक जीवन छोड़ना पढ़ा क्योंकि उनकी आँखे 
खराब हो गई | सैनिक जीवन से इटकर वे सिविल सर्विस में श्राये 
झौर शीघ्र ही चरगोमास्टर नियुक्त किये गये | वे एक जिले के चिला- 
धीश बनांये गये । यहाँ पर उनको किसानों की दयनीय दशा का करुणा 
जनक दृश्य देखने को मिला उन्होंने देखा कि वर्ष मर कठिन 
परिश्रम करते रहने पर भी मिर्घन किसान फो भमरपेट भोजन नहीं 
रे 
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मिलता और वह सदा: कर्जदार ही रहता है| यहूदी: साहूकार - किसान. 
को जोक की माँति चूसता या, और सरकार का ड़ख “ओर . ध्यान भी 
नहीं था। किसानों की पैदावार को. साहूकार .बहुत सस्ते दार्मों पर 
खरीद लेता था, और सूद की दर इतनी. अधिक थी.कि किसान उसके 
चंगुल से कभी भी नहीं निकल सकता था: |-किसान का मकान भूमि: 
तथा इल और बैल सभी साहूकार कें यहाँ गिरवी.-रख दिये णाते थे 
आर किसान उसका दास चन जाता था | कं 
रैफीसन का हृदय इस नग्न निर्धनता को देख कर श्रत्यन्त दुखी 
हुआ-। इसके उपरान्त वे उसी प्रदेश में एक दूसरे जिले में भेज 
दिये गये, वहाँ की दशा पहले से भी.बुरी थी। बस, रैफीसन ने निर्धनता 
तथा-मयंकर कजंदारीं से युद्ध छेढ़ दिया। क्रमशः उसने सहकार 
साख ,समितियों का देश में -.एक -जाल सा फैला दिया । यह, ध्यान 
रखने की बात है कि रैफीसन को कोई सरकारी सहायता अथवा 
सद्दानुभूति प्राप्त नहीं हुईं, आन्दोलन फल हो गया तब भी उन्होंने 
सहायता लेना पसंद नहीं किया | सहकारी साख समितियों ने जर्मनी 
के गाँवों की कायापलट कर दी | किसान खाहूकारों के चंगुल से 
निकल कर, ऋण-मुक्त हो गये, और उनकी आशिक -स्थिति बहुत्त 
सुघर गई | । 
रैफिसन महोदय ने देखा कि निधन फिसान को साख मिलने में 
कठिनाई होती.है श्रौर उसे विवश - होकर. अआमीण महाजन से बहुतः 
श्रधिक. सूद पद कर्ज लेना. पढ़ता हे. उसका मुख्य कारण यह .है कि 
व्यापारिक बेंकों तथा अन्य साख देने वाली संस्थाश्रों के लिए. किसान 
की साख कुछ नहीं होती । साख बिना जमानत के नहीं मिल उकती.। 
क़िसान के पास न तो -ऐपी बहुमूल्य सम्पत्ति ही होती.हे और न कोई 
दूसरी जमानत होती है कि जिसके आधार पर-उसे उचित मूल्य पर 
बैंक साख. देना ठीक समर्से | ऐसी दशा- में रेफिसन ने सोचा कि 
किसान की. जमानत उसकी ईमानदारी ' तथा परिश्रमी श्रीर सचरिद्र 
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'होना ही हो सकती है। यही कारण है कि रेफ़ीसन महोदय ने यह 
आरा दिया कि किसान की ईमानदारी और सचरित्रता को पूजों में 
परिणित करो। उन्होंने ठोचा कि यदि हम किसानों की एक ऐसी 
समिति बनायें जिसमें प्रवेश पाने के लिए कोई हिस्ता खरीदना तो 
आवश्यक न हो परन्तु ईमानदार और उचरित्र होना भ्रत्यन्त श्रावश्यक 
हो | अर्थात्‌ गाँव में जो ईमानदारी और सचरित्रता के लिए प्रसिद्ध 
हो, जुश्रा न खेलता हो, शरात्री और दुर्न्यंयनी न हो, वही उस समिति 
का सदस्य हो । दूसरे शब्दों में रेफीसन ने सदस्यता के लिए घन 
की शर्ते न रखकर नैतिकता को शर्त रख दी | रैफोसन ने तोचा कि 
यदि सौ ईमानदार और सचरित्र तथा परिभ्रमी किसान एक एमिति 
बनावें और अपरिमित दायित्व को स्वीकार करें तो इस प्रकार की 
समिति को कोई भी बैंक अनायास हो ऋण! देता स्वीकार करेगा । 
उ्त समिति को जमानत बहुत श्रच्छी होगी | इस प्रकार रेफोषन ने 
लिर्धन किसानों की ईमानदारी और पुरुषार्थ को पूजी में परिणित 
करने का सरल तरीका दह्ॉढ़ निकाला । 

शैफीसन पद्धति फी साख समितियों की विशेषताएं ये हैं: -- 
रेंफीसन महोदय एक गाँव में एफ ही खाख उमिति की स्थापना ठीक 
सममते हैं ! यदि छोटे हों तो दो या तीन गाँवों के लिये एक समिति 
की स्थापना की जा सकती है। रैफ़ीसन का मत दे कि समिति के सदस्य 
बनाने में वहुत छानब्रीन की आवश्यकता है; श्रधिक सदस्यों की इतनी 
अआवश्यकता नहीं है जितनी कि चरित्रवान सदस्यों की। सदस्यों में 
चाहे कितनी ही आ्रथिक विधषमता हो, किंतु गरीच और श्रमीर को 
समिति के प्रवन्ध में चरावर अधिकार है । 

सब सदस्यों की सभा को साधारण समा कइते हैं । साघारण तमा 
नीति निर्धारित करती है श्रौर वही प्र4न्धकारिणी पर्मिति के सदस्थों 
को चुनती है। साधारण समा प्रबन्धकारिणी समिति को कार्य चलाने 
त्तया सपा द्वारा निर्धारित नीति के अनुपार कार्य झरने का अधिकार 
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देती है | साधारण सभा अपने में से ह्वी एक निरीक्षण-कॉंसिल का 
घुनांव करती हे। जा प्रत्नन्धकारिणी समिति के सदस्यों के काये 
' का निरीक्षण करती है| प्रचन्धकारिणी समिति तथा निरीक्षण 
कॉंसिल के संदर्त्यों को काई वेतन फोव, अथवा कम्रोशन नहीं दिया 
छाता। केवल कैशियर को थोड़ा वेतन दिया जाता है, किन्तु 
उसे कोई श्रधिकार नहीं होता ; वह केवल समिति का नौकर 
होता है। 

रैफीसन के अनुसार साख समितियों के सदस्यों को न तो फीस 
देने की श्रापश्यकता है और' नं उन्हें समिति का द्विस्ता खरीदने की । 
छव जर्मन सरकार ने एक कानून बना दिया कि सदस्यों को हिस्से 
खरीदने चाहिए. तब मी रैफीसन सहकारी समितियों ने श्रपने हिस्से 
का मूल्य नाममात्र रखा. इतका उद्दे श्य यह है. कि गरीब किन्तु सञ्नरिश्रि 
किसान, समित्ति के सदस्य बनने से वंचित न रह जायें । 

रैफीसन, समिति के लाम का बॉँटने नहीं देता | उसका कथन हे 
* कि यदि लाभ सदस्यों में बाँदा जावेगा तो उन में लालच बढ़ जावेगा | 
वा्िक लाम रक्तित कोष में ज्ञमा होना चाहिए | रद्धित कोष को 
क्रमशः बढ़ाते रहने पर रेफीसन ने बहुत जोर दिया हैे। वह कद्दता 
था कि रद्ित फोष ही इस आन्दोलन का स्तम्म है। यदि किसी वंषे 
समिति को हानि हो तो वह इस कोंष से पूरी की जा सकती है। इंसके 
अतिरिक्त सबसे त्रडढ़ा लाभःयह है कि श्रधिक कोष हो छाने से समिति 
के पास अ्रपनी नित्र की कार्यशील पू जी हो जायगी, और उधार नहीं 
लेनी होगी ! इसका फल यद्द होगा किं समिति सूद की दर को घटा 
सकेगी और सदस्यों को कम सूद पर कर्ज मिल सकेगा । 
यदि रक्धित कोष अ्रधिक हो जावे तो यह रुपया गाँव में किंसी 
सावजनिक हित के कार्य में व्यय किया जाता है| यदि कमी समिति 
दुट जावे तो सदस्य रक्षित कोष को आपस में नहीं बाँट सकते, समिति 
के टूट जाने पर कोष में जमा क्रिया हुआ रुपया किसी ऐसी सार्वजनिक 
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अपने अपने कर्ज को ठोक समय पर चुका देने के लिये वाध्य होते हैं 
वे लापरवाह नहीं होते | 5 

रैंफीसन का मत था कि सदस्य को कर्ज देने का कार्य ऐसी सरलता 
पूर्वक होना चाहिये कि न तो उठमें रदस्थ.को कोई कठिनाई हो, और 
न कर्ज मिलने. में देरी हो | क्॒ज के विषय में जाँच कर चुकने के 
उपरान्त एक या दो जमानत लेकर रुपया दे देना चाहिये। 


रैफीसन का शाख आन्दोलन केवल आशिक आन्दोलन मात्र नई 
था | उसका आन्दोलन एक नैतिक श्रान्दोलन भी था ||वह कहता 
था कि यह एक भाई चारे का संगठन है, जिसमें रहकर प्रत्येक व्यक्ति 
को उस भाई चारे को सहायता पहुँचानी चादिए। श्रतएव कोई भी 
सदस्य समिति से कोई विशेष लाम प्रास करे जो कि दूसरों को: नहीं 
मिलता हो ऐसा नहीं हो सकता । यही कारण है कि रैफीसन ने इस 
बात पर बहुत जोर दिया कि समिति का नो भी काय कोई सदस्य करेगा 
उसको उस कार्य के लिए कोई वेतन या मुश्राविजा नहीं मिलेगा 
वह सदस्य वह कार्य भाई चारे के सेवार्थ करेगा उ6से उसको व्यक्तिगत, 
सलाम. नहीं हो सकता | यही कारण है कि रैफीसन समिति के मंत्री 
अ्रध्यक्ष तथा श्रन्य कार्यकर्ताश्रों को भी वेतन नहीं दिया. जाता | सारा 
फार्य अवैतनिक होता है । 


जर्मनी में रेफीसन सहकारी साख समितियों ने तो देश की दशा 
ही पलट दी | जरमनी की आमीण जनता कर्जे के भयंकर बोर्क से दबी 
हुई श्रार्थिक दासता को मोग रही थी, वही निर्धन रैफीसन सहंकारी 
समितियों की सद्दायता से वह स्वावलम्बन का पाठ सीख गई और 
मदालनों की दासता से स्वतन्त्र होकर सुखी जीवन ब्यतीत करने लगी । 
सच तो यह हे कि रैफीसन ने श्रपने देश के किसानों के लिए वह 
कार्य किया जा बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ मी नहीं कर सकता या | यह 
कारण था कि जंब उसका स्वर्गणास हुआ तो आधा जर्मन साम्राज्य 
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शोक-अस्त दो गया था। आज मी जम॑नी में पिता रैफीसन का नाम 
अत्यन्त भद्बा श्रोर मक्ति से लिया जाता है | 

जत्र जर्मनी में रैफीसन सइकारी साख समितियाँ फैल गई तो 
उत्तादक, क्रय, विक्रेय, दूध सहकारी समित्तियाँ तया अन्य सभी प्रकार 
की समितियाँ स्थापित हो गई” | सहकारी समितियाँ अधिक हो जाने 
के कारण, समितियों के समूहों की यूनियन स्थापित की गई हैं। जर्मनी 
में इस प्रकार की १३ यूनियन हो गई, जो सध रैफीसन सहकारी 
समितियों का संरक्षण करती थीं | इन यूनियनों के मी ऊपर एक 
कॉल थी. जो रैफीउन यहकारिता आन्दोलन की बागडोर संमालतो 
थी । फोंसिल की देखमाल में एक बैंक भी स्थापित किया गया था. जो 
साख-समितियों की झ्रवश्यक्षताश्रों को पूरी करता था । 

रैफीसन सहकारी स।ख समितियों की विशेषता श्रपरिमित दायित्व 
है | रैकासन ने अपरिमित दायित्व पर बहुत जोर दिया दहैे। रैफोपन 
के अनुसार वास्तविक सहकारिता वही है, जहाँ प्रत्येक सदस्य श्रपने 
को समिति-रूपी बड़े कुठुम्ब का सदस्य समझे श्र उन 'एक सच के 
लिये, सब एक के लिये! ; इस आदर्श का वास्तविक रूप सदस्यों को 
समभाने के लिये अपरिमित दायित्व अ्रत्वन्त आवश्यक है । 
इसका श्र्थ है कि प्रत्येक सदध्य समिति के समस्त ऋण को 
सम्मिलित तथा व्यक्तिगत रूप में देने फा जिम्मेदार है। रैफीसन 
सहकारिता श्रान्दोलन का यह आधार-स्तम्म है, लिध्पर इतना बढ़ा 
आन्दोलन खड़ा किया गया है । 

शुल्ज सहकारी साख समितियाँ--जमनी में रैफीसन के 
अलावा सहकारिता का दूसरा भक्त शुल्ज़ था। दोनों सक्षम लगमग 
एक ही समय में एक ही देश में स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे ये | किन्तु 
झ्ारम्म में वे एक दूसरे को बिलकुल न जानते थे और न उनको एक 
दूसरे के कार्य का परिचय मिला | एक पूर्व जर्मनी के सहकारिता का 
ग्रचार कर रहे थे तो दूंसरे सज्जन पश्चिम में । दोनों ही के छदय में 
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अपने आम-वासियों क्री दरिद्रता को देखकर सेवा भाव जारत हुआ 
और उसके फलस्वरूप उन्होंने सहकारिता आन्दोलन: चलाया । श्रस्दु 
शुल्जु ने अपने मित्र. डाक्टर बर्नहाडी, की सहायता से अपने गाँव 
डैलिटन तथा श्रपने मित्र के गाँव ईलनबर्ग. में व के -चमारों तथा 
अन्य कारीग़रों के वास्ते कन्चा माल खरीदने के लिये दो हहकारी 
सम्मितियाँ खोलीं। तब से क्रमशः क्रय-समितियों का ग्रचार बढ़ता 
गया और श्रत्र वे झर्मनी ;में सर्वत्र पाई जाती हैं | क्रम समितियों की 
सफलता से उत्साहित होकर शुल्ज ने १८६- में पदुली साख बमिति 
स्थापित की । किन्तु वह पूर्णतया उहकारी समिति नहीं थी इसी 
बीच में शुल्जु को कुछ समय के लिए कार्यवश बाहर जाना पढ़ा 
ओर उसके मित्र डाक्टर बनहाडी ने ईलनवर्ग. में एक शुद्ध सहकारी 
समिति: स्थापित की ।जत्र शुल्ज्‌ डैलिंदूऋ को लौटा तो बह -अपने 
मित्र द्वारा स्थाप्रित समिति के शुद्ध सहकारी रूप. को. देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ. और उठने वड्दी सिद्धान्त अपना लिया | 

अब शुल्ज ने बड़े उत्साइ से इस सिद्धान्त:का प्रचार करना प्रारम्म 
किया |:शुल्नु के व्यक्तित्व, उनकी घारा-प्रवाहिणी माषण-शक्ति, तथा 
उनकी सच्ची लगन का फल यह हुआ कि उाख समितियाँ बहुत. बढ़ी 
संख्या में स्थापित हो गई'। किन्तु . अमाग्यवश जर्मन सरकार उसके 
इस कार्य से श्रप्नंसल्ष हो गई और: शुल्ज को.(जो न्‍्यायाघीश या.) 
अपने पद से: त्यागपत्न देना पढ़ां:। इसके उपरान्त शुल्ज ने अपना 
समय इस कार्य में लगा दिया | : 

शुल्ज सइंकारी समितियों की. अध्ययन करते समय बात यह ध्यान 
में २खने:की है कि शुल्ज ने यह आन्दोलन, मध्यम, भरे णी; के मनुष्यों 
आर .विशे्ष कर 'कारोयंरों: के-लिग्ने - चलाया (था | अब. भी :इन 
समितियों से मध्यम अभरणी- के मनुष्यों फो ही]लाम होता हैं|: शुल्ज ने 
'अण्ने आन्दोलन को चरित्र न्खुधार का खाघन नहीं बनाया,-उसने केवल 
आर्थिक समस्यो को हो सुलक्काने' का प्रयत्न किया-। इन सहकारी 
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समितियों में निर्धनों के लिये स्थान नहीं है, क्योंकि शुल्न समितियों: 
में सदस्यों को हिस्स। अवश्य खरीदना पड़ता है, और हिस्से का मूल्य 
अधिक होता है | उसका मत था कि समिति को उघार ली गईं पूछी 
पर निर्भर नहीं रहना चाहिये, सदस्यों को हिस्से खरीदने चाहिये और 
बैंक के पास निजी यथेष्ट पूजी होनी चाहिये | 

जिस सभय शुल्ज ने श्रान्दालन चलाया. उस समय परिमिद 
दायित्व का रिद्वान्त जमंनी में किसी को ज्ञात नहीं था श्रौर न राजकीय 
कानून ही उसको मानता था | इस कारण प्रारम्भ में यह रुमितियाँ 
अपरिमित दावित्व वाली थीं | किन्तु शुल्ज ने रैफीसन की भाँति 
अपरिमित दायित्” को आवश्यक नहीं माना । इसका फल यह हुआ 
कि उतकी मृत्यु के उपरान्त जच जरमनी में परिमित दायित्व का 
सिद्धान्त मान लिया तो बहुत सो समितियों 'ने इस सिद्धान्त को 
अपना लिया | फिनन्‍्तु इस समय भी यथेष्ट संख्या में शुल्न समितियाँ 
श्रपरिमित दायित्व को अपनाये हुये हैं । 

शुल्ज समितियों की विशेषता यह है कि वे अपनी यथेष्ट पूंजी 
इकट्ठी करना चाहती हैँ | इसो कारण सदस्यों के लिये शिस्तों का खरी- 
दना श्रावश्यक समभक्त गया | इसके अ्रतिरिक्त शुल्ज ने सुरक्षित कोप- 
को जमा करने पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्रिधी 
प्रकार बैंक की निजी पूजी को बढ़ाना था। किन्तु यह न समझ लेना 
चाहिए कि यह सहकारी साख उमितियाँ लाभ नहीं बाॉटर्ती | लाम का 
कुछ भाग सुरक्षित कोष में जमा करने के उपरान्त; शेष लाम सदस्यों 
में बाँठ दिया जाट है| 

शुल्ज ने व्यक्तिगत जमानत पर कर्ज देने के छिद्धान्त को अ्रपनाया 
है, तथा कर्ज को वसूल करने पर बहुत जोर दिया है। इन 0मितियों के 
सदस्य अपनी वार्षिक वेठक में एक कमेटी का निर्वाचन फरते हैं श्रौर 
वह कमेटी अपने सदस्थों में से एक कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन 
करती है | कार्यकारिणी छमिति, समिति का कार्य चलाती है तथा 
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-कमेंटी उसके-कार्य का निरीक्षण करती है | शुल्ज, कार्यकारिणी समिति 
के सदस्यों तंथा पदाधिकारियों को वेतन देने के पक्ष में है। 

'.  वास्तब में यह सहकारी साख समितियाँ विस्तृत क्षेत्र के लिए 
उपयुक्त हैं। इस कारण वे पूर्ण रूप से व्यापारिक संस्या होती हैं.। 
अ्यापारिक काय सफलता-पूर्वक करने के लिए अधिक पू जी की आव- 
-शंयकता होती हे और वेतन-भोगी कर्म चारी। रखने पढ़ते हैं । 

लुज्ज़ती समितियाँ ( पीपल्स वेंक )--छुज्जती ने शुल्ज 
प्रणाली का सुधार करके उसे अपनाया । आस्ट्रियों राज्य का कोप- 
भाजन बनकर माग। हुश्रा लुजती अपनी योग्यता के कारण इटली में 
अर्थशात्र का अध्यापक वन गया और उसने शुल्ज के विचारों का 
अध्ययन करने के उपरान्त मिलन नाम के नगर में बैंक स्थापित 

- किया | किन्तु लुजती जैसा योग्य ब्यक्ति यह मली भाँति सममभेता था 
पके जर्मन संस्था इटलो में सफल न होगी । इस कारण उसने शुल्ज- 
समितियों का नवीन संस्क्र करके उनका प्रचार किया। 

-छुजती ने अपरिमित दायित्व के स्थान पर छिद्धान्त-रूप से परि- 
प्रित दायित्व को अपनाया । इसके अतिरिक्त उसने शुल्ज की भाँति ' 
अधिक मूल्य के हिस्से न रखकर बहुत थोड़े मूल्य के इससे रखे और 
बहुत सी किश्तों में हिस्सों के मूल्य चुकाने का नियम बनाया, जिससे. 
'निर्धन मनुष्य समिति के सदस्य बन सर्क | लुजती ने यह नियम 
बनाया कि हिस्से का मूल्य दस मास के अन्दर सदस्य को चुका देना 
होगा | लुजती का विचार यह था कि यह थोड़ी सी पूंजी बाइर की 
पूजी को आकर्षित कर सकेगी, श्रर्थात्‌ इसकी गारंटी पर बाइर से कर्ज 
मिल सकेगा | साथ ह्वी उसने अधिकतर सेविंग्स डिप्मन्निठ लेकर अपनी 
कार्यशील पूजी को बढ़ाने पर जोर दिया | उसका कहना यथा 
'कि यदि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हो तो सेविग्स डिपालिट 
अर कंधित करो | 

' यद्यपि हिस्सों की पू जी तो बाइरी कर्ज के लिये- जमानत का 
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"काम देगी ह्वी, किन्तु लुज्जती के मतानुसार वास्तविक्न जमानत 
समिति के सदक्ष्यों की ईमानदारी होगी। उसने कह्दा कि “ईमान- 
'दारी को पू जी में परिणत करो |”? इस उद्देश्य को पूरा फरने के 
लिए. उछने ऐसा संगठन बनाया, जिससे सदस्यों को ईमानदार 
रइने में ही अपना हित दिखलाई दे और वे एक दूसरे को ईमानदार 
चनाने में सहायक्ष हो। लुजती ने इस बाव को लक्ष्य में रखकर 
"समिति के कार्य की जिम्मेदारी को बाँठ दिया, जिससे कि प्रत्येक 
सदस्य को कुछ न कुछ कार्य करना पड़े | इस कारण चुजती-समितियों 
में सदस्यों को लेते समय उनके चरित्र पर विशेष ध्यान रखा जाता है। 
प्रत्येक सदस्य को समिति का योढ़ा चहुत कार्य करना पढ़ता है| जो 
-कर्ज दिया जाता है, वह जाँच करने के बाद दिया जाता है। कोई 
'बात शुप्त नहीं रखी जाती, जिससे कि प्रत्येक सदस्य समित्ति की दशा 
से पूर्ण परिचित रहे | लुजती, प्रचन्धकारिणी समिति तथा श्रन्य 
पदाधिकारियों को वेतन देने के पक्तु में बिलकुल नहीं है | 

लुजती समितियों में प्रतन्ध का कार्य एक कमेटी करतो है, जिसका 
निर्वाचन साधरण समा करती है। यह आवश्यकता समझी जाती दे 
कि प्रवन्ध कमेटी में सत्र प्रकार के सदस्यों के प्रतिनिधि हों किंतु कमेटी 
बड़ी होने के कारण उसके सदस्य बैंक के दैनिक कार्य को सुच्चाद “रूप 
से नहीं चला सकते; इसके लिये कमेटी अपने में से एक उपतांमति 
बना देती हे यह उप्रउपिति केवल एक वर्ष के लिए बनाई जातो है; 
दूसरे वर्ष दूसरे सदस्यों की उपसमिति बनाई जाती दे | उपठमिति का 
एक सदस्य प्रतिदिन बैंक में र६ता है, उसकी प्राज्षा के घिना कार्य 
नहीं हो सकता | 

इटली की आमीण साख समितियाँ--इट्ली में पीण्ल्स 
शुल्ज के विचारों को श्रपनाकर छुजती ने पीपल्छ बैंक स्थापित ढिदे, 
ठीक उसी प्रकार इटली ने अपने रेफोपन को भी टूंढ़ निकाला | 
अंक छोटे व्यापारियों तथा सम्पन्न किसानों के लिए श्रत्यन्त उपयोगी 
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प्रमाणित हुए; किन्तु निधन छोटे छोटे किखानों के लिए, जो गाँव में: 
निवास करते हैं; उनका कोई उपयोग नहीं था | साथ डी गाँव में निवास: 
करनेवाले छोटे-छोटे किसानों को साख की अत्यन्त आवश्यकता. 
थी | डाक्टर बोलेम्बग का हृदय गाँवों की श्राथिक शोचनीय दशा: 
को देख कर सिहर उठा और उन्होंने रैफीतन सहकारी साख 
समितियों के ढद्न की समितियाँ स्थापित करने का निश्चय किया। 
उन्होंने सवंप्रथम अ्रप्मे गंव में एक समिति की स्थापना की। 
प्रारम्म में तो सदस्य बहुत कम थे श्रोर डिपाजिट भी बहुत ही: कम- 
आई, किंतु डाक्टर अ्थक परिश्रम से कार्य करते रद्दे | जच्र समित्ति कोः 
स्थापित हुए तीन महीने हैं! गये श्रौर समिति के मंत्रो ने सदस्यों को 
लिखा कि वे लिए हुए कर्ज १६. १॥ प्रतिशत सूद दे जावें तो सदस्यों: 
के आश्चरय का ठिकाना न रहा । पहले तो उन्होंने सपा कि लिखने में. 
कुछ भूल हो गई हे, किन्त जब उन्हें ज्ञात हुश्रा कि यह ठोक है, तो 
यह खबर बड़ी तेन्नी से गाँव भर में फेल गई और घड़ाघड़ समितियाँः 
स्थापित होने लगीं ; 
डाक्टर वोलेम्बगने अपनी समितियों का संगठन रैफीसन के भाँ 

ही रखा; भेद केवल इतना ही है कि इटली की ग्रामोण समिति जमनोः 
की सभिति से छोटी होती है । प्रत्येक कार्य में किफायत पर अत्यधिक 
ध्यान जिया जाता हैं । सदस्य समिति के कार्य में खूब्र मांग लेते हैं। 

प्रत्येक सदस्य, जो साधारण, बैठक में आने के योग्य दोता है....अवश्यः 
आता है | साधारण बठक जल्दी-जल्दी होती है, श्रौर नो सदस्य बिना 

उचित कारण के सम्मिलित नहीं होता, वह दसरे सदस्यों की दृष्टि में 

गिर जाता हे और उसे कुछ जुर्माना देना होता है | समिति का संचा- 

लन सच्च सदस्य मिलकर करते ई। साधारण बैठक प्रत्रन्धकारिणी 
समिति के लिए श्राज्ञा देती हे, और प्रबन्धका रिप्टी समिति केवल उन 
आजशाओं का पालन करता है | साघारण बैठक. का सा्चालन में बहुत 

हाय रहता है 0 ० को» जल जो कक 5 58 
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[ नोट--इस पुस्तक में जहाँ जहाँ भारतवर्ष सम्बन्धी बात 
कही गई हे, वह भारत,य संघ ओर पाकिस्तान दोतों के मिले हुए 
स्वरूप के सम्बन्ध में समफनो चाहिए । इसो प्रकार पंज्ञाव से 
पूर्वी और पश्चिमो पंजाव का, आर बंगाल से पूर्वी ओर परिचर्मी 
बंगाल का आशय है। ] 

मारतवर्ष में लगभग ६० प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करती 
है, और आमीण जनता श्रचिकतर खेतीवारी पर हो निर्भर रहती है। 
अधिकतर ग्राभीण तो किसान ही होते हैं और कुछ प्रापंण उद्योग- 
धंधों में लगे रहते हैं| किन्तु गाँव के घन्धे भी श्रप्रत्यक्ष रूप से 
खेतीबारी पर ही निर्भर हैं । यदि हम कहें कि समस्त ग्रामण जनता 
खेतो-बारी पर निर्मर हे तो अ्तिशयोक्ति न होगी । जो मनुष्य भारतीय 
'आम्य जीवन पे परिचित नहीं है, वह सम्मवतः ग्रामोण जनता के 
'विषय में घोखा खा जाय | आज भारताय किछान की आर्थिक दशा 
जितनी खराब है उतनी सम्मवत्त: संसार के श्रन्य किठी देश के फिसानों 
'की नहीं है | भारतीय ग्रामीण कर्ज के मयंकर वीक से बहुत दवा हुआ्ला 
है और कर्जदार होने के कारण उसका राजनैतिक, श्रार्थिक, उमाजिक 
तथा चरित्र-चिषयक पतन हो रहा है। यद निविवाद सत्य है कि देश 
की आधिरु दशा को सुघारने के लिए. श्स समस्या को इल करना 
नदोगा | जब तक देश की जनसंख्या का एक चहुत बड़ा भाग श्रार्थिंक 
“दाउता का जोवन व्यतीत करता रहेगा, तब तक देश फी शझार्थिक स्थिति 
को सुघा रने का प्रयत्न करना स्वप्न मात्र है। 
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. सन्‌ १६३० में सेन्ट्रल चैंकिज्ञ इनकायरी कमेटी के साथ सहयोग 
करने के लिए प्रत्येक प्रान्तीय तरकार ने प्रान्तीय वें किक इनक्वायरी 
फममेटी चैठाई। प्रान्तीय कमेट्टियों ने अपने अपने प्रान्तों में आमीझण 
ऋण का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया | यद्यपि अनुमान बिलकुल 
सही नहीं हो सकता, फिर भी हमें कर्ज की भयड्भुरता का ज्ञान मली 
भाँति हो सकता है-- 
आसाम २२ कंरोढ़, बद्धाल १००, बिद्दार-उड़ीसा १४०, गग्बई: 
८१. बभरेर्मा ५०-६० मध्य प्रदेश ३६, मद्रास १४०. पतञ्ञा३ १३५ 
उत्तर प्रदेश १२४, केन्द्रीय सरकार द्वारा शाउत प्रदेश .१८ करोड़ । 
इस प्रकार ब्रिटिश भारत का ग्रामीण ऋण लगमगं .नौ सौ करोड़: 
होता है | 
भरी तंक किसी कमेटी ने देशी राज्यों के ग्रामीण ऋचण को, मालूम 
करने का प्रयत्न नहीं किया | किन्तु जिन्होंने उनकी श्रार्थिक स्थित्ति 
का कुछ भी अ्रध्ययन किया है. वे जानते हैं कि देशी राज्यों के ग्रामोणः 
की आर्थिक दशा ब्रिटिश भारत के ग्रामीणों से कुछ अच्छी नहीं है। 
यदि हम सारे देशी राज्यों का आमीण ऋण प्रिटिश मारत का एकः 
तिहाई मान लें तो कुछ भूल. न होगी । इस हिसाब से समस्त देश का; 
ग्रामीण ऋण १२५०० करोड़ रुपये होता है । 
अब, प्रश्न यह है कि यह कज घट रहा है अथवा बढ़ रहा है। 
प्रांतीय कमेटियों की सम्मति में मारतीय आमीण ऋशण पिछले १०५ 
वर्षों में चरावर बढ़ता गया है | सर ऐडवर्ड मैकलेगन ने १६११ में 
कहा था--“यह .तो स्पष्ट है कि आमीण ऋण मारतवर्ष के लिए: कोई 
नई बात नहीं है. इतिहाप को देखने से ज्ञात होता है कि ब्रिटिश, 
शासन के पूर्व भी वह समस्या उपस्थित थी। किन्तठु यह मी मानना 
पड़ेगा कि यह ऋण ब्रिटिश शासन में और विशेषकर पिछले पचात 
वर्षों में. बहुत बढ़ गया है ।? शाही कृषि कमीशन की मी हस :विषयः 
में लगभग यही सम्पृति है । कप्तरीशन का कहना है कि प्रान्तों: काः 


भारतीय आमीण ऋषय छः 


ग्रामीण ऋण श्रवश्य द्वी पिछले वर्षो' में बढ़ गया है। पिछले दरु वर्ष 
में वो इसकी भयझ्लूरता बहुत ही बढ़ गई है। इसका श्रनुमान केबल 
अछों से नहीं किया जा सकता | १६२६ के बाद खेती की पैदावार का 
मूल्य लगभग ५० प्रतिशत घट गया | अ्रस्तु, किसानों के कर्जा का 


चोऋ पहले से दुगना हो गया । 
१६२८ से १८३६ तक जो विश्वव्यापी श्राथिक मन्दी हुई, उसका 


प्रभाव भारतवर्ष पर भी पड़ा । भारतीय किसानों के कर्जे का बोम. 
बेहद बढ़ गया | सन्‌ १६३६ में रिजर्व बेझ ने हिसाव लगाकर ब्रिटिश. 
भारत का ग्रामीण ऋण १८०० करोड़ रुपये होने का अनुमान किया: 
था। १९३६ के उपरान्त प्रत्येक प्रान्त में काम स-मंत्रिमंडलों ने किसान 
के कर्ज के बोझ को इलका करने के लिए कुछ कानून बनाये | परन्तु 
शीघ्र ही देश में राजनैतिक स्थिति गढ़वड़ दो गई और महायुद्ध के 
कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति में कुछ मी सुधार न हो सका। श्रय॑- 
शाह्त्रियों के मत से सन १६३९ के आतपास समस्त भारत का ग्रामीण 
ऋण दो हजार करोड़ से अधिक, लगभग २२०० करोड़ रुपये था। 
१६३६ से, युद्ध के समय खाद्य पदार्थो" तथा खेती की उपन का_ 
मूल्य कल्पनातीत बढ़ गया । किसान की श्रार्थिक स्थिति कुछ श्रच्छी 
हुई, उसके हाथ में रूपया श्राया | उस समय में किसान का भार कुछ 
कम हुआ । इस सम्बन्ध में प्रामाणिक श्रॉकड़े प्राप्त नहीं हैं। फेवल- 
मदराउ सरकार ने! १९४५ में एक फमेटी इस उद्देश्य से बिठाई थी 
कि वह, युद्ध का ग्रामीण ऋतख पर क्या प्रमाव पड़ा है. उसकी जाँच 
करे | उस कमेटी ने १६४६ में श्रपनी रिपोर्ट में बतलाया कि मदरास 
प्रान्त का आमीण ऋण २० प्रतिशत कम हो गया, हिन्तु ग्रमी केवल 
बड़े किसानों श्रौर जमींदारों के ऋण में दी हुई है छोटे किसानों के 
ऋण में नहीं हुई, वरन्‌ किसी-किसी दशा में छोटे किसानों का ऋश 
बढ़ गया है । बात यह दे कि गाँव सें को खेत-मजदूर वर्य हे, उसके 
पास भूमि नहीं होती) वह तो सम्पन्न फिसानों के खेतों पर मदुदूरी 
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_ ऋरषके, लकड़ी प्रौर घास बेचकर, अपना निर्वाह करता है। उसको 
खेती की पैदावार का मूल्य बढ़ने से- कोई लाभ नहीं हुआा। छोटे 
किसान को मी विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि उसके पास बेचने के 
लिये कुछ वचता ही नहीं है, उठको भूमि इतनी कम होती है कि 
चह अ्रपने निर्वाई योग्य श्रनाज इत्यादि कठिनाई से उत्पन्न कर पाता 
है। हां, बढ़े किवानों को लाभ अंवश्य हुआ क्योंकि उनकी लगान 
आब्पाशी इत्यादि पूर्वबत ही रही, किन्तु खेती की पैदावार का मूल्य 
कई गुना हो गया | यद्यपि उन्होंने भो इस अल्पकालीन समृद्धि को 
सामाजिक और घामिक कृत्यों, जेवर और कपड़े पर अनाप-शनाप 
व्यय करके नष्ट कर दिया, फिर मी उनका ऋण कम्म अ्रवश्य हुआ । 
मदरास सरकार द्वारा जो ग्रामीण ऋण की जाँच डाक्टर बी० बी० 
नायडू ने की उसका सारांश इस प्रकार. है। उन्होंने ऋण ग्रस्त किसानों 
को पांच भेणी में बॉय और उनके ऋण की जांच की उनकी जांच का 
परिणाम नोचे दी हुई तालिका से स्पष्ट हो जावेगा |... 
प्रति वर्ग के प्रति व्यक्ति पर ऋण 
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ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि युद्ध काल में प्रथम तीन श्रेणी 
के कृषकों ( ज्ञिनके पाठ अधिक जोत थी ) के ऋश में कमी हुई है । 
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परन्तु चौथी और पांचवीं श्रेणी के कृषकों के ऋण में इद्धि हुई 
है| इससे स्पष्ट है कि युद्ध से छोटे कृषकों को नाम मात्र को दी 
लाभ हुआ है श्रौर खेत मनदूरों की स्थिति विगड़ गई है। रिजव- 
बैंक की कृषि साख शाखा का भी यही मत है कि छोटे किसानों और 
खेत मबदूरों के ऋण में कोई कमी नहीं हुई हैे। आज भारतवर्प 
में एक बढ़ी गल्नत धारणा फेली हुई है कि द्वितीय महायुद्ध के फल 
स्वरूप किसान ऋण मुक्त हो गया और ग्रामीण ऋण की समस्या 
शअ्रव नहीं रही | खेद की बात तो यह है, कि अ्रथशात्नी, सहकारिता 
श्रान्दोलन के कार्य कर्ता तथा सरकार भी इस प्रामक धारणा का 
शिकार हो रही है । आवश्यकता इस वात की है कि दृध सम्बन्ध में 
एक विस्तृत जांच की नावे और इस समस्या को हल करने फ्रा पयत्म 
किया जावे | 

बम्बई प्रान्‍्तीय सहकारिता इंस्टिय्यूट ने भी वम्पई प्रान्त में 
द्वितीय महायुद्ध का आमीण ऋख पर क्या प्रभाव पढ़ा इसका अ्रध्ययन 
किया और गैडगिल महोदय ने एक रिपोर्ट उपस्थित की जिसका 
सांराश इस प्रकार है । 

श्री गैडगिल की रिपोर्ट के प्रनुसार भी छोटे किसानों का ध्छूण 
कुछ विशेष नहीं घटा है केवल बड़े किसानों का ही ऋण घटा है | श्री 
गैडगिल की रिपोर्ट के अनुसार उन किसानों फा ऋण छलिनक्े पास 
२० एकढ़ से अश्रधिक भूमि है ऋण यथेष्द घटा है (३० प्रतिशत 
तक ) लेकिन महाराष्ट्र फे उन क्षेत्रों में जहाँ कुश्नों से सिंचाई होती 
है उन किसानों का ऋण अधिक घटा है जिनके पास ५ से १० एकड़ 
मूमि है २० एकड़ से ४० एकड़ वाले किसानों का ऋण उतना नहीं 
घटा है | 

जिन किसानों फे पास ५ एकड़ से कम भूमि है उनका ऋण नाम 
मात्र फो ही घट है। जिन क्षेत्रों में नहर से सिंचाई होती है वहाँ २० 
एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों का ऋण ६० प्रतिशत तक घट 

हा 
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गया किन्तु जिन किसानों के पास प्रॉच, एकड़ से कम भूमि थी उनका 
ऋण घटने के बजाय बढ़ गया.। ह 
. भिन्न-भिन्न प्रदेशों को यदि लें तो चावल के प्रदेश में तथा 

श्रत्यन्त शुष्क प्रदेशों में आमीय ऋण बढ़ा है और तम्बाकू तथा घा्दों 
के नीचे के प्रदेश में ऋण घटा है । 

भिन्न-मिन्न प्रदेशों में तथा भिन्न-भिन्न, जोत के किसानों का ऋण 
पर युद्ध का भिन्न प्रभाव पड़ा है। छोटे किसानों का ऋण, घटने के 
बजाय कद्दीं-कहीं बढ़ा है | 

प्रान्तीय कमेटियों ने यह जानने का भी प्रयत्न किया कि प्रतिशत 
कितने लोग कज्दार नहीं हैं ।.लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तक 
में कितने किसान ऋश्‌-मुक्त हैं। श्रथंशास्त्र के कुछ विद्वानों का मत 
है कि लगभग ७० प्रतिशत किसान कजदार हैं। हे 

प्रान्तीय बेंकिज्ञ इन्कायरी कमेटियों ने उन कारणों का विस्तार 
पूर्वक' विवेचन किया हे जो किसान को कर्जदार .बनाते. हैं| ग्रामीण 
जनता के कजंदार होने के बहुत से कारण .हैं। किसान - का पुराना' 
ऋण उसको क्जदार बनाने में बहुत सहायक है | किसान पुराने कर्जे को 
चुकाने के लिए नया कर्ज लेता है-। भारतीय किसान को भयद्लुर सूद्द 
देना: पढ़ता, है, क्योंकि उसकी आशिक दशा अश्रंत्यन्च शोचनीय है । 
दूसरा मुख्य कारण यह है-कि भारतीय किप्तान के पास इतनी भूमि: 
नहीं है कि.वह उस पर खेती करके अपने कुट्ठम्प का पालन पोषण कर 
सके; फा रण यह दे कि देश के अन्य घन्चे, विदेशी माल तथा वेशी मिलों 
की प्रतिद्दिन्दिता के कारण, नष्ट हो गये और उनमें लगी हुईं -जन- 
खेती-बारी में लंग गई। मारतवर्ष में खेती बारी की भूमि का श्रकाल- 
पड़ गया और प्रति किसान भूमि कम हो गई | यही नहीं, हिन्दुओं 
तथा मुसलमानों .में पिता के मरने पर सब लड़कों में -बरावर-बराबर 
भूमि बांटने की प्रथा के कारण वह योड़ी भूमि भी छोटे-छोटे ढ्ुकड़ों 
में विभाजित हो जाती है, ओर एक स्थान पर धारे खेत न होकर खेत 
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मीलों में बिखरे होते हैं, जिसके कारण खेती वेश्ञानिक ढंग से नहीं फी 
जा सकती और न इस घन्पे में लाम दी हो सकता है। इसका कारण 
किसान साधारणतया बिना कर्ज लिए. श्रपना काम नहीं चला सकता ] 
इनके श्रतिरिक्त वैज्ञों की आकस्मिक मृत्यु तथा श्रनिश्चित खेती भी 
किसान को कर्जदार बनाती है। भारतवर्ष के किसान के पास पशुघन दी 
उसकी अत्यन्त मूल्यवान्‌ पूँजी है, किन्तु पशुश्नों को बीमारी इतनी 
भयद्डुर हैं और पशुओं की मृत्यु संख्या इतनी श्रधिक है कि किप्षान 
को उससे बहुत द्वानि होती हैं और कर्ज लेकर नये पशु खरीदने पढ़ते 
हैं | भारतवर्ष में खेती अधिकतर वर्षा पर निर्भर है, किन्तु वर्षा यहां 
अनिश्चित होती है निस॒के कारण फसल भी अनिश्चित ऐोती है । 
यदि वर्षा आवश्यकता से बहुत कम हो श्रथवा श्रति वर्षा ह्ो तो 
फसल खरात्र हो जाती है | कमी टिडडी दल तो कभी कोई हवा. 
अथवा कीड़ा फसल को नष्ट कर देती है। जिन वर्षा में फसल अच्छी 
होती है उनमें तो किसान किधी प्रकार अपना काम चला लेत। दै। 
किन्तु फसल खराब होने पर तो उसको कर्ज ही लेना पढ़ता है। 

कुछ श्रर्थशास्नश का मत हे कि किसान विवाह, मृत्यु-संस्कार 
तथा अन्य सामाजिक कूृत्यों में श्रपनी हैसियत से बहुत अधिक व्यय 
कर देता है, और उसे कर्ज लेना पढ़ता है| हो सकता है कि इसमें 
कुछ सत्य हो किन्तु इसमें श्रतिशयोक्ति की मात्रा अधिक है। कुछ 
आान्तीय बैंकिंग इनक्वायरी कमेटियों क्री मी इस विपय में यही 
सम्पति है | हाँ. जिस वर्ष फसल अच्छी होती है और किसान को 
कुछ अधिक रुपया मिल जाता है, उठ वर्ष, बैंक इत्यादि न होने के 
कारण, यह उसे सामाजिक तथा अ्रम्य धार्मिक कार्यो' पर खर्च कर 
डालता है| लेखक के मतानुसार मुकदमेशजी भी किसान के कर्ज- 
दार होने का एक मुख्य कारण है। जो लोग भारतीय शअ्रदालतों ते 
परिचित हैं, वे जानते हैं कि किसान भूखे रहकर भी, कज लेकर 
झंकदमे में अंधाधुन्ध व्यय कर देता हैं। . 
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इसके अतिरिक्त लगान और मालगुजारी &' भी किसान के 
कर्जदार होने का एक मुख्य कारण है | सरकार तथा सरकारी वेतन- 
भोगी अ्रथ॑शात्र के विद्वान इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं 
कि लगान ओर मालमगुज्ञारी श्रधिक्र है| किन्ठ॒ लेखक का तथा 
श्रन्य बहुत से विद्वानों का यह मत है कि लगान तथा मालगुचारी 
उचित से अधिक है, क्योंकि खेतीवारी में लाभ बहुत कंम है।. 
लगान व मालगुजारी अ्रधिक है, अथवा कम, दस विधय में मतमेद है; .. 
किन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि तीस वर्ष के लिये लगान और 
सालगुजारी पहले से निश्चित कर देने के कारण, जब कभी फसलें 
नष्ट हो जाती हैं, अथवा खेती की पैदावार की कीमत बहुत गिर जाती 
है, तो किसानों को लगान या मालगुजारी देना कठिन हो जाता है - 
यद्यपि ऐसे समय में छूट देने का प्रयत्न किया जाता हे किन्धु वह 
आवश्यकता से चुत कम द्ोती है; निर्धन किखान को कर्ज लेकर 
मालगुजारी या 'लगान देना पड़ता है क्योंकि जमीदार तथा सरकारी 
कर्मचारी उसे वढ़ी सख्ती से वसूल करते है | यह तो पहले ही कहा 
जा चुका हे.कि खेती में लगे हुए मनुष्यों की संख्या आवश्यकता से 
अधिक हैं, इस कारण खेती के योग्य भूमि का श्रकाल है अस्त 
किसान भूमि लेने के लिए; लम्बे पद्दे लेता है और उचित से अधिक 
लगान देता है | कभी कभी कर्ज लेकर वह भूमि भी मोन् लेखेता है । 
कहीं कहीं इन दो कारणों से भी वह कर्जदार बना हुआ है। इन 
कांस्णों के होते हुए तथा मद्दाजन के कर्ज देने का ठत्ल और भयंकर 


.. क्रंजर्मीदारी प्रथा वाले प्रान्तों में किसान भूमि के उपयोग के 
लिये जो रक्तम ज़मीदार को देता है, वह लगान कहलाती है; और 
सरकार जो रक्तम क़र्मीदार से लेती हे, उसे मालगुजारी कहते हैं| 
रैबतवारी प्रान्तों में किसान जो रक्रषम सरकार को देता हैं उसे 
मात्गुज्ञारी कहते हैं । १३ 
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सूद को देखते हुए यह अआ्आश्चयं की बात नहीं है कि किसान सदा 
कर्जदार रहता है। 

इसके अतिरिक्त, किसान को कजंदारी का एक मुख्य कारण, 
जिठके विषय में ऊपर के पृष्ठों में संकेत किया जा चुका है, खेती में 
खगी हुईं जनसंख्या की वृद्धि है। सन्‌ १८6१ फी मनुष्य-गणना में 
६१ प्रतिशत मनुष्य खेतीबारी में लगे हुए थे, यही संख्या १६०१ में 
६६ प्रतिशत, ९6११ में ७१ प्रतिशत ४६२९ में ७२ प्रतिशत तथा 
१६३१ में ७३ प्रतिशत हो गई | आमीण उद्योग धन्धों का नष्ट हो 
जाना भी इस बढ़ी हुई कजदारी का एक कारण है। 

कर्जदारी बढ़ने का फल बहुत भयद्डर हो रहा है | किसान और 
कारीगर महाजन के मानों दास बन गये हैं । वर्ष मर परिश्रम करने के 
उपरांत भी उनको भरपेट मोजन नहीं मिलता । एक वार कर्ज ले लेने 
पर वह लोग महाजन के चंगुल से बचकर कभी निकल ही नहीं सकते । 
महाजन उनका दोहन करके श्रानन्द करता है, और निर्धन किसान 
परिश्रम करता है महाजन के लाभ के लिये | किसान किसी प्रकार 
अपनी आवश्यकताश्रों को घटा कर गुजारा करता है । किसी वर्ष फल 
नष्ट हो गई तो उसे महाजन की शरण जाना पढ़ता है, और एक 
बार वह महाजन के पास गया नहीं कि चिर-दास बना नहीं । 

क्कज॑ लेना कोई घुरी बात नहीं ई और न कर्जदार होना 
ही शआआथिक-हीनता का सूचक है, यदि कर्ज उत्पादक कार्य के 
लिये लिया गया हो; किन्तु श्रनुत्पादक कार्य के लिये लिया 
हुआ कर्ण क्रितान की श्राथिक झत्यु का फारण होता दे । 
भारतीय किसान का ऋण अ्रधिकत्तर श्रनुत्यादक कार्यो के लिये 
लिया गया है. और जो ऋण उत्पादक कार्यों के लिये लिया णाता है, 
उस पर इत्तना अधिक सूद देना पढ़ता दईँ कि किसान दिवालिया हो 
जावा है। किसान को इतना श्रधिक सूद देना पढ़ता है कि खेतोवारी 
में उसे लाभ हो ही नहीं उकता | मारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में सूद की 


3४ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


दर मिन्न-भिन्न हैं, परन्तु २० प्रतिशत से लेकर ३० प्रतिं शत तक तो 
साधारण दर है। कहों-कहीं ५० प्रति से लेकर १०० प्रतिशत 
.तक सूद देना. पड़ता हे | मारंतीय अदालतों में ऐसे बहुत से मुकदमे 
'आये, जिनमें सूद की:दर १००० प्रतिशत से मी अधिक थीं | कमी- 
कमी चतुर मद्दाजन जितनी रकम देता हैं, उससे कई गुनी लिख लेता 
है और अशिक्तित किसाने उस पर अँगूठा लगा देता है! मद्ांजन 
किसान से मूलघन तो नहीं माँगता. और यूद लेता रहता है । 
महाजन का सूद निकालना द्वी किसान के लिये कठिन हो जाठो 
है, मूलघन फी बात ही क्‍या | फल यह होता है कि किसान सदा के: 
लिये कर्दार बन जाता है और वर्ष . भर परिश्रम करके महाजन की 
थैलियाँ भरता रहता है | किंछी ने ठोक ही कहा है कि भारतीय 
किसान ऋणी जन्म लेता हैं, ऋणी ही मरता हैं और ऋण को मांवी 
पीढ़ियों के लिये छोड़ जाता है।यह ऋण -पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता 
: है। क्रमशः मारतीय किसान के हृदय में यह बात बैठ गई हे कि 
कर्जदार होना श्रवश्यम्मावी है, इससे छुटकारा नहीं हो सकता । अस्त, 
वह मुक्त होने का प्रयत्न करना भी छोड़ देता हे। फल यह द्ोता 
है कि जब कभी सामाजिक रूढ़ियों तथा बिरादरी के दबाव के कारण 
उसको सामाजिक कार्यों में घन व्यय करना - पड़ता है तो वह 
निश्चिन्त होकर कज ले . लेता :है | वह जानता है कि मैं क्जदार तो 
अवश्य रहूँगा फिर थोड़े से खर्च के लिये बिरादरी में हँसी क्यों 
करवाऊँ | कजंदार होने के कारण मारतीय किसान तथा खशह उद्योग - 
धन्धों में लगे “हुए. कारीगर , इतने इताश हो चुके दें कि यदि आप 
किसान को वैज्ञानिक ढंग से खेती: करके श्रघिक पैदावार प्राप्त करने 
का शआदेश दे तो वह कंदापि मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वह 
जानता है कि यदि अ्रच्छा वीज, खाद और यन्त्रों का उपयोग करके 
मैंने अधिक पैदावार की तो वह महाजन के पास जावेगी; मैं तो 
_ जैसा पहले था वैसा ही रहूँगा, मैं क्यों व्यर्थ में परिश्रम करूँ | यदि 
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हम चाहते है कि कृषि की उन्नति है और भारतीय आमोणों को 
आर्थिक दशा सुघरे तो हमें उन को इस मयद्भर बोझ से मुक्त करना 
होगा । जब तक यह नहीं किया जायगा, तत्र तक देश की आर्थिक दशा 
सुघारना केवल एक सुन्दर कल्पना है, इसमें तथ्य कुछ भी नहीं है । 
किसान फसल बोने के समय महाजन से सवाये छ्योंढ पर चीज 
लावा हे तथा खाद इत्यादि डालने के लिये कज लेता है । फठल 
तैयार होने पर, डसे अपनी श्रघिकतर फसल शीघ्र ही वेच देनी पढ़ती 
है वर्योकि जमींदार लगान के लिये, सरकार आ्रावपाशी के लिये, तथा 
महाजन श्रपने कर्ज के लिये जल्दी मचाते हैं | उस समय किसान 
- शअ्रपना पीछा छुड़ाता है। महाजन फसल को चाजार-भाव से बहुत्त सस्ते 
दामों पर मोल लेता है | कभी-कमी तो कर्ज देने के समय यह निश्चय 
हे जाता है कि किसान फसल महाजन के ही हाथ चेचेगा | यदि कोई 
किसान समीपदर्ती मंडी में फसल बेचने जाता है त्तो वहां दलाल, 
आदतिया तथा व्यापारी उसको लूटते हैं। साथ ही फतल कटने फ्रे 
थोड़े दिन बाद तक बाजार का भाव बहुत मंदा रहता है श्रौर किसान 
को उस मन्दे भाव पर अपनी फृवल वेच देनी पढ़ती है। जूट, गन्ने 
तथा श्रन्य श्रौद्योगिक कच्चे माल के किसान तो खड़सारियों तथा जूड 
के व्यवधायियों के चिरदास बने रहते हैं। खंड्तारी फुवल बोने के 
समय कुछ रुपया किसान को पेशगी दे देता है और उठते तय कर 
लेता है कि इस कीमत पर तुम्हें गन्ना अथवा रस हमें देना होगा; 
गन्ने श्रथवा रस का मूल्य एक साल पहले से ही निश्चित द्ो जाता है। 
निर्धन किसान को गन्ने की फसल बोने के लिए, दपया चाहिये श्र उसे 
खंड्सारियों से ऋण लेना पड़ता है। वास्तव में स्थिति यह है 
कि परिश्रम तो करता है कियान और उसका लाभ उठाते ई महाजन- 
अधिकतर किसानों की स्थिति यद् है कि फतल काट चुहने के उपरांत 
लमींदार सरकार तथा मद्यजन का देना छुफाने पर उनके पाठ ऋठिनता 
से आठ महीने का भोजन बचा रहता है| पिछले चार मद्दीने के लिये 
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उन्हें महाजन से सवाये-डयोढ़े पर. अनाज उधार लेना पढ़ता है ॥ 

निन प्रदेशों में रेल इत्यादि का विस्वार नहीं है, वहां कर्जदार 
केवल थोड़े सै भोजन पर महाजन के यहाँ मजदूरी करने को विवशः 
, होता है | जीवन-भर वह .कुछ कमा ही नहीं पाता कि. वह अपना कर्जा 
चुका सके | अ्रतएव वह क्रीत ( मोल लिये हुए. ) दास की मांति अपने. 
महाजन का कांय करता रहता है| विहार के छोटा नागपुर प्रान्तं में, 
दछ्षिण राजपूताना, - और -भध्यमारत के भील प्रदेश में, भील 
तया निर्धन जातियों की स्थिति श्रत्यन्त दयनीय हो गईं है। वे 
जीवन भर थोड़े से रुपये के बदले दासता करते रहते हैं | इनके श्रतिरिक्तः 
वे किसान भी जिनकी दशा ऐसी गई-बीती नहीं हे, अपनी पैदावार 
बेचने में स्वतन्त्र नहीं होते और उनका भी घोर शोषण होता है ! 

इसी प्रकार कारीगर भी व्यापारियों और महाजनों के चंगुल मेंः 
फँसे हुए हैं, और महाजन उनका शोषण कर .रहेःहैं | बुनकरों का ही 
घंघा ले लीजिये |. .निर्धन.बुनकर कपर्ढें, तथा दरी के व्यापारी से सूतः 
उघार लाता हे तथा कर्घे. इत्यादि आवश्यक वस्ठुश्रों के लिये भी रुपया 
ज्ञेता है । कपड़े का व्यापारी सूत का भी व्यापारी होता हैं। वह सूत' 
का मूल्य श्रधिक .लेता हे ! बुनकर को तैयार. माल उसी व्यापारी केः 
हाथ. वेचना पढ़ता है। कट्टी-कर्ही व्यापारी बुनकरों को:कुछ रंपया एक 
साथ दे देवा है जिसे बाकी' -कहंते हैं। ठुनकर को उसके बदले उसी 
व्यापारी से सूत खरीदना पड़ता है.और उठी व्यापारी के हाथ तैयार 
माल वेचना द्वोता है । व्यापारी -यूत का अधिक दाम लेकर तथा तैयार: 
माल का कम मूल्य देकर दुनकर को लूटता है। ज़ब तक ..कि बुनकर 
धवाकीः का रुपया न चुका दे तब-तक वह दूसरे व्यापारी के .पास नहीं: 
जा सकता । इस प्रकार मद्दाजन कारीगरों का शोषण करते हैं। जब 
तक पुंजी के -उचित मूल्य पर मिलने का तथा तैयार माल के 
बिकने का प्रचन्ध सइकारी समितियों के द्वारा नहीं किया जाता,तब तक 
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थह तो पहले कहा जा चुका हे कि साहूकार का ऋण 
देने की पद्धति. तथा सूद की दर इतनी -भयझ्लुर हैं कि किसान 
: कभी मुक्त नहीं हो सकता। भिन्न-मिन्न प्रान्तीय, वेह्धिन्न इनक्ायरी 
 क्मेटियों ने अ्रपने-अपने प्रान्तों में जो सूद की दर लिखी है, वह इस 
प्रकार है :-- 

अआ्रासाम -- १२ प्रति शत से ७५ प्रतिशत तक । 


बम्पई --. १२५ ., ० + | 
बंगाल --- कम से कम १० से ३७॥ तक; श्रघिक से श्रधिक- 
३७॥ से ३०० तक । 


बिहार-उड़ीसा--श्ट से ५० प्रतिशत तक | 
मध्यप्रान्च -- १२ से ३७॥ प्रतिशत तक | श्रनाज के ऋशणपर 
>५ से १०० प्रतिशत तक । 
मदरास -- ११ से लेकर ४८ प्रतिशत तक। 
संयुक्त प्रांत -- व्यापारिक कार्यो, के लिये ६॥ से १श। तक,. 
तथा अनाज के कर्ज पर २४५ प्रतिशत से ४०- 
प्रतिशत तक | 
पंजाब कमेटी ने केवल उन ऋणशों के छूद की दर वतलाई हे, 
जिनके लिये कुछ सम्पत्ति बन्धक रूप में रख दी गई है । यह सूद को 
दर ६ से १२ प्रतिशत्त तक है । 
इस भीषण ऋण के बोक के न सह सकने के कारण किसानों 
की भूमि उनके हाथ से निकल कर क्रमशः महाजरनों के द्वर्थों में णाने 
लगी | इस भयद्भुर परिस्थिति की ओर भारत सरकार फा ध्यान किसान- 
विद्रोह ने श्राकर्षित किया। दक्षिण मारत, अजमेर-मेरवाढ़ा, तथा 
छोटा-नागपुर डिविजन में किसान विद्रोह्दी हो उठे ; उन्होंने महालनों 
के घर जला दिये और उन्हें मार डाला, तथा बद्दी खातों को जला कर 
भस्म कर दिया | सरकार ने एक कमीशन दक्षिण के किसानों के विद्रोह 
के कारणों की जांच करने के लिये बिठाया | कमीशन फी उम्मति में 
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किसानों की ग्रिरो हुई श्रार्थिक दशा और 'भयक्कर सूद की दर ही इन 
विद्रोहों का कारण थी । शान्ति-प्रिय किसान जत्र महाजन का श्रत्याचार 
न सह सके तो वे विद्रोही हो गये | सरकार ने किसान की रक्षा के लिये 
एक एक्ट बनाया, जिससे श्रदालतों को यह अधिकार दे दिया गया कि 
चे किसी भी नालिश के मुकदमे में न्यायोचित सूद की ही डिएरी दें 
फिंर किसान ने महाजन को चाहे जितना अधिक सूद देने का इकरार 
क्यों न किया हो । इस एक्ट का कोई फल न हुआ, क्योंकि 
. किसान निर्धन हैं और न्यायालयों में व्यय श्रेघिक होता है; साथ ही 
अदालतों ने इस ओर विशेष ध्यान भी नहीं दिया | 

सरकार ने फसल नष्ट होने पर मालगुजारी तथा लगान में छूट 
'देने की नीति को अपनाया, किन्तु इससे भी किसान को विशेष .लाभ 
नहीं हुआ | सरकार एक तो छूट बहुत कम देती है और उस छूट 
में भी यह शर्ते लगाई जाती है कि यदि किसान एक निश्चित तारीख 
'तक लगान नहीं देगा तो छूट नहीं मित्रेगा | फल यह होता है कि किसान 
'को महाजन से कर्ज लेकर लगान देना पढ़ता है| भारत सरकार का 
व्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि भारतीय किसानों में मितव्य- 
यिता का भाव जाण्त करना चाहिये। अस्तु, पोस्ट-आफिंस सेविंग बैंक 
: खोले गये । किन्तु उन बैंकों ने किसानों में मितव्ययिता का कितना 
प्रचार किया है, यह पाठक भली भांति जानते हैं। श्रशिक्षित किसान 
भला उन बैंकों से कैसे लाभ उठा सकता है, जिनका कार्य विदेशी 
भाषा में होता हे; और जो अधिकतर शहरों और बड़े करस्त्रों में 
दोते हैं। जिठ देश में किसानों को मनीश्रार्डर श्रौर तार की लिखाई 
दो आने और खत की लिखाई एक श्राना देनीं पड़ती हों वहां 
पोस्ट आफिस सेविंग बैंक किस प्रकार किसानों को श्रपनी ओर श्राकर्षित' 
कर सकते हैं | सरकार नें कई बार कानून से यह व्यवस्था की कि 
किसान को कुछ सुविधा दी जावे किन्ठु कानून उन्हें. कुछ सहायता 
न पहुँचा सका | रन के जार ु 


भारतीय आमीण ऋण पूरे 


: सरकार ने देखा कि किसान को खेतीवारी का धंघा करने के 
पलये साख की आवश्यकता होती है | किसान फो दो प्रकार की साख 
चाहिए अयोत्‌ थोड़े समय के लिए वया श्रघिक समय के लिए। किसान 
क्रो फ्लल तैयार करने के लिए, जो कजे लेना पड़ता हैं, वह लगमग 
एक वर्ष के लिये लिया जाता है फवल के लिये किसान को बीन, खाद, 
हल तथा अन्य ओऔजारी और मजदूरों की मजदूरी का प्रचन्ध करना पढ़ता 
है । किसान इनके लिये कर्ज लेकर फसल कटने के उपरांत अदा कर 
सकता है । किंठ॒ कुछ कार्य ऐसे है जिनमें पूंजी लगाने से दुरन्त ही 
'लाम नहीं होता जैसे कुआ्राँ खोदना, खेती के मूल्यवान यंत्र मोल लेना, 
तथा भूमि को अधिक उपजाऊ बनाना, इस्यादि | इन कार्यो के लिये 
कज अधिक समय के लिये चाहिए । अस्तु, सरकार ने दो एक्ट बना- 
कर प्रांतीय सरकारों को यह शक्षधिकार दे दिया कि वे किसान की दोनों 
प्रकार की आ्रावश्यकताएँ पूरी करने के लिये कर्ण दे सकती है । इस 
सरकारी कर्ज को तकावी कहते हैं| किन्तु तकाबी से मी यह समस्या 
इल नहीं हुईं और न किसानों ने तकावी का श्रघिक ठपयोग घटी किया । 
कारण यह है कि एक तो किसान को समय पर रुपया नहीं मिलता, 
उसको रुपये की इस समय आवश्यकता है किन्तु रुपया मिलता है 
देर में | इसमें सब से बड़ा दोष यह है कि किसानों को तकावी पटवारो 
ऋानूनगो तथा नायर तहसीलदार इत्यादि रेवन्यू विभाग के फर्मचा- 
रियों की सिफारिश से ही मिलती है । इस कास्ण किसान को तकावी 
'मिलने में कठिनाई होती है | इसलिए, तथा वयलयात्री में कड़ाई दोने 
के कारण, तकावी का अधिक प्रचार न हो सका । 

कर्णार होने के कारण किसानों के हाथ से भूमि महावनों के 
पास चली जाती हे और किसान उस पर मणदूर की माँति काम करता 
है | पजाब में इस समस्या ने मीपण रूप घारण कर लिया था. इस 
कारण वहाँ कानून वना कर इसे रोक दिया गया । पंजाब लैंड एली- 
#मेयेशनएक्ट' के अनुसार कुछ जातियां किठान जातियाँ मान ली गईं 


६० भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


हैं, खेती की भूमि इन जातियों के श्रतिरिक्त श्रन्य जातियाँ नहीं ले: 
: सकती | इस एक्ट से यह लाभ डे! कि महाजन कर्ज के लिये डिगरी 
पा कर अब किसान की बैमि नहीं ले सकते । ' 
आतपास के देश में तथा मध्यप्रांत के ऊंछ भागों में इसी प्रकार 
7 कानून लायू किया यया है 0 हि | 
किन्तु, नण-समस्या जैसी पहले थी, वैद्ी है बनी रही | इसी वीचः 
में भारत सरकार का आन सहकारिता आन्दोश्नन की ओर आकर्षितः 
डैआाःऔर उसके द्वारा मारतवर्ष में इक श्रान्दोलन का ओऔगरेश किया" 
गधा। जर्मनी और इटली में सहकारी जज समितियों ने वहाँ के- 
किद्षानों की, आर्थिक स्थिति सुधारने में आश्चयजनक सफलता प्रा 
की । भारत सरकार ने भी ण-समस्या हल करने के लिए सहकारिता 
आन्दोलन की शरण ली । रा ह 
, इस देश में ४७ वर्षों से ऊपर इस आन्दोलन को चलते हे गये। 
पहकारिता आन्दोलन कहाँ तक सफल डश्रा है श्रौर भविष्य में उससे: 
क्या आशा है, यह आगे के पृष्ठों में लिखा नायगा | अनुभव से यह- 


करने का आयोजन किया जा रहा है। यह बैंक भी उन्हें किसानों का 
कज चुका सकेंगे, लिनके प भूमि है, और जो उसे बैंक के 
पा बंधक रख सकेंगे | बैंक .कियन से सूद सहित उस कल कोः 


भारतीय ग्रामीण ऋण ६९ 


चीस अथवा पच्चीस वर्षो में किस्ते लेकर वसूल कर लेगा । यह प्रयोग 
अभी नया है, बहुत कम बैंक देश में स्थापित किये गये हैं; इस कारण 
“इसकी सफलता के विषय में कुछ नहीं कद्दा जा सकता | किन्तु इतना 
तो स्पष्ट है कि भूमि-बंधक बैंक को कार्यशील पूजी इकट्ठा करने की 
समस्या हल करनी होगी और यदि इन वेंकों के डिवेंचर वेच कर 
काय शील पू जी इकट्ठी द्वो गई तो भी बैंक उन्हीं किसानों को कर्ना 
दे सकेंगे, जो भूमि को वंघक रख सकेंगे। बहुत से प्रांतों में किसान 
'का भूमि पर स्वामित्व ही नहीं है, वहाँ ये वेंक किसानों की सहायता न 
कर सकेंगे | 


ऋण परिशोध--पहले कहा जा चुका दे कि पुराने कर्जा 
'को चुकाने की समस्या बहुत कठिन है | अधिकतर यह ऋण पेतृक 
होता है. यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आराता है | किसान की 
आधिक स्थिति इतनी शोचनीय द्वो गई है कि वह इस कर्ज को चुका 
नहीं सकता । जब साधारण रूप से फठल तैयार करने के लिये महाजन 
. अथवा सहकारी साख समिति के लिए हुए कर्ज को देकर उसके पास 
वर्ष भर के लिये खाने को नहीं रहता, तत्र॒ वह पुराने कर्ज को किम 
प्रकार चुका सकता दे ! जिस वर्ष फतल खरात्र हो जाती है, बेल मर 
जाते हैं, अथवा ऋऔर फोई अनिवार्य खच श्रा जाता हेतो ऋण 
अधिक बढ़ जाता है | जब्र त्तक पुराने कर्ज को चुका नहीं दिया जाता 
अथवा उसको गैर-कॉनूनी नहीं बना दिया जाता, तत्र तक किसानों की 
आर्थिक द्थिति सुधर नहीं सकती । शाही कृपि कमीशन ने अपनी 
'रिपोर्ट में लिखा है कि 'इस ऋण की ओर से उदासीन रहना त्रहुत 
भयद्भर दोगा | 

सैंट्रल बैंकिज्ञ इनक्वायरी कमेटी की समिति में उरकार को इस 
ओर ध्यान देना चाहिए और निम्नलिखित योजना के अनुसार कार्य 
फरना चाहिये।-- 


दर भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


: प्रांतीय सरकार इस कार्य के लिए. विशेष कर्मचारी नियुक्त करे; 
जो गाँव में दोरा करके मद्यानन को इस बात पर राज़ी करें कि वह 
किसानों से एक मुश्त अथवा किस्तों से रुपया लेकर उन्हें ऋखष-गम्ुक्त 
कर दे | इन कर्मचारियों का यह भी कत्त व्य होगा कि वे बतलाव कि 
निश्चित सूद की दर को कानून द्वारा घटवाया जा सकता है। ह 

“जब कर्मचारी महाजन से तय करले-कि वह कम से कम कितना 
रुपया लेकर किधान को ऋश-मुक्त कर देगा, तव किसान को सहकारी 
साख समिति का सदस्य बनवा दिया जावे | ससिति उसका कजे इकट्ठा 
अथवा किस्तों में चुका दे तथा खेतीत्रारी के लिये किसान को आव- 
श्यक साख दे । 

“जब्र महाजन रुपया वाषिंक किस्तों में लेना स्वकार करे तोः 
जितना ऋण किसान स्वयं अदा कर सकता हो करदे बाकी का ऋतषः 
समिति, सदस्य की जमा के ।रूप में, अपने यहाँ लिखले और प्रतिवर्ष 

जब किस्त को रुपया अदा करे तो जमा किया हुआ रुपया कम कर . 
दिया नावे | | 

थयदि महाजन एक मुश्त रुपया माँगे तो सरकार को चाहिए कि 
वह उतना रुपया समिति को उधार -देदे; समिति उस कर्ज को वार्षिक: 
क्िस्तों में चुका दे । तदुपरांत यह निश्चय किया जावे कि किसानः 
प्रति वर्ष कितनी किस्त अदा करे | यदि किसान रुपया अदा न कर 
सके ओर समिति को हानि हो जावे तो सरकार उस हामि को 
पूरा करदे । : 

.. ध्यह भी सम्भव है कि मह्दाजन कर्जा के इस प्रकार चुकाये जाने के 
लिये तैयार न हो और समझौता न करें | ऐसी परिस्थिति में उन्हें 
कानून चना कर समझौते के लिये मजबूर किया जावे | 

शाही कृषि-कमीशन ने भी पेतृक ऋण के विषय पर अपनी ठम्मतिः 
दी थी । कमीशन की सम्मत्ति में आमीण “इन्सालर्वेसी ( दिवाला ). 


भारतीय आमीण खुण ध्३ 


एक्ट बनाया जावे | इछसे यह लाभ होगा कि जो आमीण ऋण 
के बोक से इतना दवा हो कि अपनी सम्पत्ति बेच देने पर मी कर्ज 
अदा न कर सके, वह दिवालिया होने का प्रा्थना-पत्र दे दे, अपनी 
सम्पत्ति लेनदारों को देकर ऋणमुक्त हो जावे, और स्वतन्त्र रूप 
से आजीविका उयाज॑न करे। चादे उसकी सम्पत्ति से लेनदारों का 
आधा रुपया भी पसूल न हो सके, वे उस किसान से भविष्य में रुपया 
वसूल नहीं कर सकते | किसान सदा के लिए उस ऋण से मुक्त हो 
जायगा | यह एक्ट पास हो गया है, किन्तु इसका लाभ साधारण 
किसान नहीं उठा सकता, क्ष्योंकि एक्ट में विशेष प्रकार के किसानों को 
को ही यह सुविधा दी गई है । 


ऋण परिशोध के पयत्न -भारतवर्ष में सर्व प्रथम किसानों को. 
ऋ्राणमुक्त करने का श्रेय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत भाव- 
नगर को है। वहाँ के दीवान स्वर्गीय सर प्रमाशंकर पटटनी ने ८क 
आज्ञा निकाल दी कि जिस किसी महाजन का किसी किसान पर कफर्मा 
हो, वह राज्य को उसकी सूचना निश्चित तारीख तक दे दे; नहीं तो 
उसका कर्ज गैर-कानूनी घोषित कर दिया जायगा | जब राज्य के सभी 
मक्षजनों की सूचनाएं श्रागई” तो राज्य ने हिंसाव लगा कर देखा फि 
तमाम किपानों का ऋण ८६, ३८, 5७७ रुपया निकला | श्री पद्टनी 
ने महाजनों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि राज्य उस तमाम छऋणु 
के बदले २०, ५१, ४७३ ८० देकर किसानों को ऋणमुक्त कर देना 
चाहता है | पहले तो महाजन इस समभोते के लिए तैयार न हुए । 
किन्तु जब उन्होंने देखा कि राज्य किसानों को ऋशणमुक्त करने पर 
ठुला हुआ है और हमारे द्वारा इस प्रस्ताव को न मानने का फल यद्द 
होगा कि राज्य ऐसा कानून घना देगा कि उन्हें ग्पना उपया चुदूल 
करने में कठिनाई हो जायगी, तो वे राजी हो गये। राज्य ने २०, ५६, 
४७३ रू० देकर सत्र किसानों को महालनों के ऋण से मुक्त कर दिया । 


प्द्ड भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन 


ग्थ्यान रहे: कि भावनगर राज्य के किसान उस तमाम ऋख पर इर साल 
२५ लाख रुपये केवल सूद में दे देते ये। राज्य ने एक साल की 
रकम से भी कम देकर किसानों को बिल्कुल ऋशणमुक्त कर-दिया । 
राज्य ने किसानों से यह्ट रकम किस्तों में लगान के साथ वसूल करली । 
इसका फल यह हुआ कि किसान बिना किसी के कहे अच्छे इल, बैल 
- खाद इत्यादि का उपयोग करने लगा. है, उसने कुएं खोदकर वैज्ञानिक 
“दन्क की खेती को अपनाया है, क्योंकि उसको अन्न विश्वास हो गया 
है कि उसकी पैदावार उसके पाछ रहेगी। राज्य को: एक बढ़ा लाभ 
यह हुश्रा कि अब उसे विना किसी कठिनाई के मालगुजारी मिल 
जाती है। भविष्य में राज्य फिर किसान महाजन के चंगुल में न फस 
जावे, इसलिए राज्य ने एक कानून (खेड्त रक्षा कानून) बना कर 
"किसान को साख को बहुत सीमित कर दिया है। वह केवल कुछ 
विशेष कार्यों के लिए, और कुछ विशेष अवस्थ!श्रों में ही, कज ले 
-सकेगा | खेती धारी के लिग आवश्यक साख का प्रबन्ध राज्य ने दी 
“किया है । राज्य ने तकावी देने का सम्रुचित प्रबन्ध किया है, और सूद 
-बहुत कम लिया जाता है। 


मावनगर का प्रयोग एएक देशी राज्य में हुआ है। ब्रिटिश प्रान्तों 
“में यह कार्य उतना सरल नहीं था।फिर भी सन्‌ १६३६ से १६३६ तक 
'प्रान्तीय मंत्रिमंडलों ने इस श्रोर विशेष ध्यान दिया और किसान -की. 
रक्षा के लिए कुछ- कानून बनाये; उनमें निम्नलिखित कानून 
मुख्य हैं। 
ब्रिटिश सरकार के कानून--बंगाल, आसाम, मध्यप्रान्त, विह्र 
पञ्ञाच और संयुक्तप्रान्त में महाजन पर नियन्त्रण रखने के उद्दे श्य से 
कानून बनाये गये। भिन्न-भिन्न प्रान्तों के कानून के थोड़ी सी मिन्नतो 
है। परन्तु उनकी मुख्य बातें एकसी ही हैं | 
प्रान्तीय संरकारों ने सूद की दर निश्चित कर दी है। मिन्ने-भिन्र 
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श्ञान्तों में सूद की दर इस प्रकार है :--- 


सुरक्षित ऋण अरतक्षित ऋण 
आन्त सूद सूद-द्र-सूद सर्द सूट-द्र-दद 
मदरास,,.. ६४ - ««« ६५ ००७ 
बम्बई... 4४ मना है १२५ मना है 
बब्ाल... #€८ . १०४ २५५ १०५ 
पज्ञाव... १०४ ६५८ श्प श्ड४ 
, बिद्वार, .... ६४ मना दे १२० मना £&' 
मध्यप्रांत,,. ७५४ ४25 १०५ ४५८ 
आसाम... १२॥£ मना है १८॥४ मना है 


संयुक्तप्रान्त में व्यान की दर ऋण की रकम पर निर्भर है, श्नौर 


हस प्रकार दै। 


सुरक्षित अरक्तित 
रकम सूद सूद-दर-सूद सूद सूुरूद्र-सद 
५०० रु० से कम-- ५॥५४ ३५४ १०५ ३०४८ 


५०१९ से (००० रु० तक ४॥४  १२॥४ 522 ७१ 
पघू८०९ से २०००० र० तक ३॥५४ 7724 ६॥ ४ 2८% 
२०,००० रु० से अधिक्ष २४ १५४ ४॥५८ ३५ 

यह दर सन्‌ १६३० के वाद के लिए हुए ऋण पर ही लागू है । 
इसके पहले लिए ऋण पर थ्याज की दर दूसरी है। 

कानून के अनुसार प्रत्येक_: मद्दाजत को सरकार से एक 
लायसेंस लेना होगा। कुछ प्रान्तों में लायसेंस लेना श्रनिवार्य है 
और कुछ में यह महाजन की इच्छा पर निर्भर है। परन्ठ इन पान्तों 
में भी यदि मद्दाजन ने लायसेंठ नहीं लिया है तो वह अपने रुपये के 
लिये श्रदालत में नालिश न कर सकेगा | इर एक लायसेंचदार मद्दानन 
को नियमानुखर दिसाथ रखना होगा ओर प्रत्येक कर्दार को निश्चित 
समय पर उसका दहिसात्र लिखकर देना होगा। जब कभी कर्जदार 


रू 
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कुछ रुपया महाजन को दे तो महाजन को उंसकी रसीद देनी होगी ॥ 

यदि कोई महाजन इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको दरुड 
दिया जावेगा । 

१७३६ के उपरान्त प्रान्तीय मंत्रिमंडल ने किसानों के ऋण की 
सभस्या को इल करने का थोड़ा बहुत प्रयत्न अवश्य किया | किंतु 
विशेष सफलता कहीं भी नहीं मिली और न कोई क्रांतिकारी योजना 
ही काम में लाई गई | 
किसान की कज मुक्त करने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि 

उससे कज की रकम को किसी प्रकार कम कर दिया जाय । इसके 
लिए दो प्रकार के कानून बनाये गए । एक प्रकार के लिए विवश नहीं 
किया जा सकता, केवल उस पर दबाव डाला जा सकता हैं। दूसरे प्रकार' 
के कानून वह हैं, जिनमें महाजन को कर्ज की रकम केम करने के: 
लिए विवश किया जाता है | पहले प्रकार के कानून द्वारा सरकोर 
जिलों में ऋण समभौता बो्ड स्थापित करती है ।बोर्ड के स/मने 
महाजनों को अपने कागज तथा हिसाव पेश करना होता है, यदि 

किसी प्रकार के ४० प्रतिशत लेनदार बोर्ड के फैसले को मान 
लें ( अर्थात्‌ बोर्ड जितनी कहे उतनी रकम कम कर दें ) तो बोड उस 

किसान को एक साटिफिकेट दे देता है, और वे लेनदार जिन्होंने बोर्ड 
का फेसला श्रस्वीकार कर दिया हे, उस समय तक किसान से अपनी 
रकम वसूल नहीं कर सकते जब तक कि उन लेनदारों की रकमः 

बसूल न हो जावे, बिन्‍्होंने ब्रोंड का समझौता स्त्रीकार फर लिया 

है | यदि कोई लेनदार बोर्ड के मांगने पर अपने कागज उपस्थित नहीं 

करता, अ्रथवा किसी किसान विशेष पंर उसका कितना रुपया है, यह 

नहीं बतलाता तो उसको मविष्य में अपनी रकम वसूल करने का कानूनन 

अधिकार नहीं रहता | इसंका फल यह होता है कि बहुत से महाजन 
: बोर्ड का फैसला मान लेते हैँं। इस प्रंकार का कानून श्रासाम, 
पद्जाव, बच्चाल, मध्यग्रांत तथा मद्रास में प्रचलित है । किन्दु कांग्रेस: 
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संत्रिमंडलों ने मदरास तथा मध्यप्रांत में ऐसा कानून बना दिया, जिससे 
महाजनों को रकम कम करने के लिए विवश किया जाता है | 'मदरास 
किसान रिलीफ एक्ट” के अनुसार १ श्रक्तूबर १६३२ के पहले लिए 
हुए ऋण पर, अक्तूबर १६३७ तक का बकाया सूद माफ कर दिया 
गया; केवल मूल ह्टी देना होगा | यदि मूल श्रथवा सूद की अदायगी 
के रूप में मूल से दुगुनी रकम अदा कर दी गई हो तो चारा ऋण 
चुक गया मान लिया जावेगा, और यदि अ्रदा की हुई रकम मूल ऋण 
के दुगने से कम हो तो शेष देकर किसान ऋणमुक्त हो जायगा। जो 
ऋषण १ अ्रक्तूबर १६३७ के उपरान्त लिया गया है उसके मूल पर ५ 
प्रतिशव सूद लगा कर क्रुछ रकम मालूम कर ली जाती है और उसमें 
से जितना ऋण किसान ने श्रदाकर दिया है, उसको घटा कर जो रकम 
शेष रह्दवी है, वह्ट कजंदार को देनी पड़ती है | इस रकम पर भविष्य 
में किसान को केवल 5। प्रतिशत सूद देना पड़ता है | 
मध्यप्रान्त में कानून के द्वारा यह्ट निश्चित कर दिया गया है कि 
"यदि ऋण ३१ दिध्षम्बर १९०५ के पूर्व लिया हो तो उसकी रकम २० 
प्रतिशत कम कर दी जायगी | यदि ऋण १ जनवरी १६२६ के उपरांत 
और श्रक्तूबर १९२८ के पहले लिया गया ह्टो तो २० प्रतिशत पर 
यदि ऋण ९ अ्रक्तृबर १६०९ के बाद श्रौर ३९ दिसम्बर १९३० के 
पहले लिया गया हो तो १४ प्रतिशत कम कर दिया जायगा | 
उत्तर प्रदेश में मी कांग्रेठी सरकार ने इस श्राशय का कानून बनाने 
का प्रयत्न किया था | उसके अनुकार मद्यजन को एक वर्ष के अन्दर 
अपने कजंदारों पर नालिश कर देनी होती, नहीं तो फिर ऊजे चुह्नता 
मान लिया जाता । उसके साथ ही अ्रदालत रक्धित कर्ज पर ४ प्रतिशत. 
तथा अरक्ित कर्ज पर ८ प्रतिशत के दिखावब ले सूद लगाकर तथा 
“दाम दुपत' के नियम के श्रनुखार के की रकम कम कर देती | युद्ध 
से उत्पन्न होने वाली राजनैतिक परिस्थिति वश हांग्रेम सरकारें दृट 
गई और दूसरे प्रांतों में इस प्रकार के काबूत न बन पाये | जो कानून 
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चने, उनके द्वारा भी किसान ऋणमुक्त हो सकेगा, इसमें : बहुत 
-सन्देह है । 
मि बंधक बक--भारतवर्ष में भूमि बन्बक वेंकों की स्थापना 
इसी उद्येश्य से की गई थो कि वह लम्बे समय के लिए ऋण - देकर 
किसानों को महाजनों की ञाथिक दासता से मुक्त कर दे परन्तु इस: 
प्रयत्न में भी अधिक सफ़्लता नहीं मिल क्योंकि मद्रास प्रान्त को 
छोड़कर अन्य किसी भी प्रान्त में भूमि बंधक बैंक अधिक ठफल नहीं 
हुए. । फिर भूमि बंधक बैकों से तो केवल वहीं किसान लाम उठा 
सकते हैं जिनके पाव गिरवी रखने के लिए भूमि है जिन किसानों के 
पास भूमि गिरवी रखने का अधिकार नहीं है वे भूमि बंधक बेंकों से 
लाभ नहीं उठा सकते ) 
हाँ, जर्मीदारी प्रथा के विनाश हो षाने के उपरान्त जत्र किसान 
का भूमि पर स्वामित्व स्थापित हो जावेसा तव किसान भूमि, वंघक 
अंकों से झधिक लाम उठा सकेंगे | 
... फिर भी खेत मजदूरों की समस्या तो बनी ही रहेगी । खेत मज- 
दूर के फास भूमि नहीं होती इस कारण वह भूमि वंघक बक्ों से लाभ 
नहीं उठा सकता | श्राज खेत मजदूर की स्थिति वास्तव -में सब्रसे 
:अधिक दयनीय है। 
लेखक की यो जना[--पदि हम चाइते हैँ कि किसान मद्दाजदों 
“की आशिक दासता से स्वतन्त्र होकर खेतीबरारी की उन्नति करे आमीणय 
उद्योग धन्धों की सह्ायता से अपनी श्राय को बढ़ावे और मनुष्यों जैसा 
जीवन व्यतीत करे तो उसे कर्ज. से मुक्त करना होगा । इसके छिये 
प्रान्तीय सरकारों को दृढ़तापूर्वक क्रान्तिकारी तरीकों को अपनाना होगा | 
“लेखक भारतीय किधानों को ऋणमुक्त करने की ,एक योजना यहाँ 
उपस्थित करता हैः-- : .... 
. जिन किसानों की दशा इतनी अधिक शोचनीय द्वो कि वे अपने 
कर्ज-को चुकाने में श्रसमर्थ हों, उन्हें एक सरल और सादा ग्रामीण 
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दिवालिया कानून बनाकर कर्ज से मुक्त क्र दिया णाय। इसके लिए 
एक विशेष प्रकार का दिवालिया-एक्ट बनाना होगा । उसके अनुसार 
किसान के बैल, खेती के औलार, ६ महीने का भोजन, बीज श्रौर 
खाद लेनदार न ले सके | इनके अतिरिक्त, किसान के पाछ और जो 
कुछ भी हो, उत्तको लेनदारों में बाॉँट कर किसान को ऋषणामुक्त कर 
दिया जाय | हमारा अनुभव है कि अधिकांश किसान इसी तरह के 
होंगे । शेष किसान जो कुछ हृद तक कर्ज को दे सकते द्ों, उनके ऋण 
को ५० प्रतिशत करके सरकार उसकी अदायगी की जिम्मेदारी अ्रपने 
ऊपर ले ले | प्रश्व यट्ट हो सकता है छि सरकार इतना दउपया कहाँ से 
लावे | इसके लिए दो उपाय काम में लाये जा सकते हैं। पहला यह 
है कि सरकार इस कार्य के लिए कर्ज ले और मद्दाजनों को कम की हुई 
रकम अदा फरके किसानों को ऋणमुक्त फर दे, और वह रकम किसानों 
से छोटी-छोटी किस्तों में वसूल कर ली जाय | दूसरा उपाय यहू है 
कि सरकार कम की हुई रकम के लिए प्रत्येक महाजन को ब्रोंड दे- 
दे, जिस पर सरकार ३ प्रतिशत सूद दे और यद्द शर्त रहे कि सरकार 
जनब्न चाहेंगी, तभी उन बोंडों का भुगतान कर देगी | तदुपरांत प्रत्येक 
किसान को, जिसका कज सरकार ने महाजन को दे दिया है, श्रपना 
कर्ज सरकार फो किस्तों में अदा करना होगा | किन्तु इससे पूर्व फि 
इस प्रकार की कोई योजना हाथ में ली जाय किसान के कर्ज की जाँच 
करवा लेना आवश्यक है । इसमें प्रत्येक प्रान्त के विश्वविद्यालयों तथा 
कालेजों के अर्थशास्त्र विमाों से सहायता ली जा सकती दे । 
जो हो, यद निविवाद है क्रि, किसान को ऋणमुक्त किये बिना 
उसकी दशा सुधर नहीं सकती, किन्तु ऋशमुक्त कर देने से है| समस्या 
हल नहीं होगी | एक कानून बनाकर किसान की धाख को बहुत मर्यादित 
कर देना द्ोगा, जिससे भविष्य में वह मद्दाजन के चंगुल में न फसे। 
साथ ही सहकारी साख समितियों का खूब विस्तार करके सरकार को 
खेतीबारी के लिए आवश्यक साख का उचित प्रबन्ध करना होगा इसके 
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अतिरिक्त, सामाजिक अत्यों ( विवाह, मृतक भोज तीर्थ, पर्व इत्यादि ) 


अब प्रान्तों श्रौर क्षेत्र में राष्ट्रीय सरकारें स्थापित हैँ उन्हें इस 
उमस्या को शोंघ्र से शीघ्र हाथ में लेना चाहिए | नहीं तो कुछ समय 
के उपरान्त खेती को पैदावार का पेल्य घटने लगेगा और भारतीय 
आमीण की स्थिति किर अयावह दो ४ठेगी । कारण यह है कि साधारण - 
समय में खेती हा धंघा भारत में घाटे का घंधा है श्र किन का 
चज८ घाटे का बजट होता है, श्रर्यात्‌ जितनी सम्पत्ति वह बध॑ में 
करता है, वह उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए, पर्याप्त 
नहीं होती | एक विद्वान ने ठोक कह्टा है कि खेती मारत में धंघा नहीं 
है, वरन्‌ जीवन-निर्वाह का एक ढंग है । अस्त, किसान के जीवन में 
जो यह अल्प्रकालीन समृद्धि आ गई है उसका सरकार को पूरा उपयोग 
करना चाहिए | प्रत्येक प्रांतीय सरकार को आमीण ऋश की जांच 


भारतीय प्रामीण ऋण ७९ 


कराकर ऊपर लिखी योजना के श्रवुसार किसान को ऋणधुक्त कर देना 
चाहिए निससे कि वह आर्थिक स्वतंत्रता प्रास्त कर सके और खेती 
'की उन्नति हो सक्रे | इस ओर युद्ध-फाल में ही उरकार को घ्यान देना 
चाहिए था, किंतु उस तमय सरकार राष्ट्रीय न थी, उसने इस स्वयं 
अवसर को निकल जाने दिया | हर की वात दे कि उचर प्रदेश की सर- 
कार ने श्रमी हल में आ्राचार्य नरेन्द्रदेव की श्रध्यक्षता में गमीण जांच 
कम्रेटी बिठाई है| आवश्यकता इस बात की है कि सभी प्रांतों में 
सरकारें इस समस्या को शीघ्र श्रपने हाथ में लेलें। 


+०£99-+--- 


चौंथा परिच्छेद 
सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश ओर 
सहकारिता क़ानून... 


पिछले परिच्छेद में कहा जा चुका है'कि श८७छ८:में बम्बई प्रांत 
'के पूना तथा अन्य जिलों में किसान विद्रोही हो उठे थे । उसके सम्बन्ध 
में एक जांच-कमेटी बेठाई गई थी और उस कमेटी ने विद्रोद का 
' मूल कारण ग्रामीण कर्ज बतालाया था। इस पर- बम्बई सरकार ने 
दक्षिय रिलीफ एक्ट बनाकर किसानों की रक्षा करने का प्रयत्न किया 
श्ए८२ में सर विलियम वैडरबन तथा श्री० गोखले ने आमीण कर्ज की 
समस्या को इल करने के लिये सरकार के सामने क्ृषि-वैंक की एक- 
योजना उपस्थित की । योजना मोटे रूप में यह थी कि एक ताल्‍्लुका 
श्रथवा जिला ले लिया जावे, सरकार उस के किसानों का सारा कर्ज: 
चुका दे और कृषि-वेंक स्थापित कर दे, वैक सरकारी कजू- अपने ऊपर 
लेले और प्रति वर्ष किस्तों में सूद सहित रुपया किसानों से वसूत्त करे। 
किंतु भारत-मंत्री ने इस योजना को अ्रस्वीकार कर दिया क्योंकि यह 
व्यवद्दारिक' नहीं थी | इसके उपरांत १८८३ औ्रौर श्यू८४ में तकावी 
कानून४४पास किये गये, जिनके द्वारा प्रान्तीय सरकारों को उचित सूद 
पर किसानों को कर्ज देने का अधिकार मिल गया | इसी बीच में 
दुर्मिन्च-कमीशन ने भी किसानों की शोचनीय दशा का वर्णन करते 
हुए अपनी रिपोर्ट में कृपि-बैंक खोलने के विषय में सम्मति देदी | 
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सहकारिता आन्दोलन का श्रोगणेश और सहकारिता कोमून ७३० 


जर्मनी में इसी समय सहकारिता श्रांदोलन चड़ी तेजी से बढ़ रह्य था, 
मदरास सरकार ने अपने एक कर्मचारी औ० फ्रौडरिक निफलसनः 
को जमंनी में इस आंदोलन का श्रध्ययन करने लिये मेजा। 
श्रो० निकलतन ने वहां की साख-सप्रितियों का श्रध्ययन करने के 
बाद एक रिपोर्ट लिखी ओर उसमें यह बतलाया कि यदि किसान की' 
आर्थिक दशा को सुधारना हो तो देश में रैफीसन को दूढ़ निकालो | 
इसके उपरांत संयुक्तप्रांत के भी उ्य परनैक्स ने सहकारिता श्रांदोलन का: 
अध्ययन करके 'पीपल्स ब्रैंक' नामकी पुस्तक लिखी | इन सब प्रयत्नों का 
फल यह हुआ कि भारत सरकार का ध्यान इस ओ ओर श्राकर्षित हुआथा | 
इध विषय पर विचार करने के लिए. एक कमेटी बैठाई गई । इस कमेटी 
की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर उध्की सम्मति के श्रनुसार उन्‌ १६०४ में: 
प्रथम सहकारिता कानून पास हो गया | इस कमेटी के सभापत्ति सर. 
एडवर्ड ला थे, जो उठ समय भारत सरकार के श्र्थ-सचिव ये | 

२५ मार्च सन्‌ १६०४ को भारतवर्ष में सहकारिता आंदोलन 
का श्रीगणेश हो गया | इस एक्ट के श्रनुसार किसानों णह उद्योग- 
घंघों, तथा नोची भ्रेणी के लोगों के लिये खाख-समितियों के घोलने 
का श्रायोजन किया गया। एक्ट रुक्षेप में इस प्रकार था श्रठारदह 
वर्ष से अधिक के कोई दस मनुष्य उहकारी साख समिति स्थापित्त 
कर सकते हैं। सदस्यों को एक ही गांव तथा एक ही स्थान का ना 
श्रवश्यक है, जिसमें वे एक दूसरे के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त 
कर सर्के | समितियाँ दो प्रकार की होंगी, ग्रामीण झौर नागरिक |: 
ग्राम्य समिति में ८० प्रतिशत सदस्यों का किसान ऐना, और नशर- 
समितियों में ८० प्रतिशत फारीगर तथा श्रन्य ऐश वालों का ऐना 
आवश्यक है। आम्य समितियों के सदस्यों का दायित्व, अपरिमित 
होगा, किन्तु नगर समितियों के सदस्यों का दायित्व यदि ये निश्चय 
करलें, सीमित भी हो सकता है। ग्राम्य सपिति का से लाम उुरक्तित 
कोष में जमा करना श्रावश्यक है। हाँ, जब वद फोप एक मिश्चिद 


छ्ड भारतीय सहकारिता आन्दोलन .. 


रकम से ऊपर पहुँच बावे तो तीन-चौ थाई लाभ पदस्यों में बाँध जा 
सकता है । नगर समितियों में जाम के बॉटने पर कोई रुकावट नहीं 
लगाई मई, हाँ, यह नियम ननाया गया कि एधू प्रतिशत लाभ 


समितियों के आय व्यय की जॉँच रजिस्ट्रार द्वारा भेजे हुए परीक्षकों के 
डरा होगा। एक्ट ने समितियों को ऊँछे सुविधाएँ भी प्रदान कीं । 
कसी 


. रजिस्ट्रारों के सम्मेलन हुए और उन्होंने एक्ट के संशोधन की श्राव- 
'रपक्ता बतलाई । १६० ४-के एक्ट के अउलार साल-समितियों के 
रजिस्टर करने की तो “पवस्था हो थई, किन्तु गैर-णाखतमितियों, सेन्द्रल 
! बैंकिंग यूनियन, तथा बपरवायजिज्ञ यूनियन के. रजिस्टर करने 

की सुविधा नहीं हुई । १६५४ के उपरान्त जब देश में साख-समितियों 
'की स्थापना होने लगी, उसी उम्रय उह आवश्यक समझा: गया कि 
साख समितियों का निरोक्षण करने के लिये तथा उनको पू जी देने के 
लिये सेन्ट्रल बैंक यूनियन की स्थाव्ना की जावे, क्योंकि. साख समितियों 
के पास सदस्यों की > नश्यकताओं को पूरी करने के लिये ययेष्ट पूल 
नहीं थी । सेन्ट्रल बैक्ों की स्थापना कम्पनी एक्ट के अनुसार ही. हो 
थी, न कि उह्कारिता एक्ट के अनुवार | छाथ ही इस बात 


सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश औ्रौर सहकारिता क्राइून ७५ 


का अनुभव हुआ कि देश को गेर-साख समितियों ही भी अश्रत्यन्त 
आवश्यकता है, उदाहरणायय ग्रह-उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देने के 
लिये, खेतों की पैदावार को उचित मूल्य पर चेंचने के लिये, तथा 
उपभोक्ताश्रों को उचित मूल्य पर वस्त॒ुएँ देने के लिये धट्टकारी समि- 
“तियों की स्थापना की आवश्यकता प्रतीत हुईं । किन्तु १६०४ के एक्ट 
में गैर-छाख समितियों के संगठन के लिएए कोई भी सुविधा न यी। 
इन सब दोषों को देखते हुए यह आवश्यक समझता गया कि एक 
नया एक्ट बनाया जावे | अस्तु, सन्‌ १६१२ में दूसरा एक्ट बनाया 
-गया, जो भारतवर्ष में श्रत्॒ तक प्रचलित है । 
यद्यपि श्रव लगमग समो प्रान्तों ने अपने पृथक सहकारिता कानून 
पास कर लिए हं, वे कानून मूलतः १९१० के भारतीय कानून पर ही 
आश्रित्त हैं, प्रान्तीय सरकारों ने केवल अपनी सुविधा के लिए. की- 
कहीं संशोधन फर लिए. हैं। १९१६ के शासन विघान के श्रनुसार 
“सहकारिता प्रान्तीय विषय दो गया | अतएव प्रान्तों ने श्रपने पृथक 
-कानून बना लिए, 
हाँ, कुछ प्रान्तों में इस बात का अ्रवश्य प्रयत्न हुआ है कि रजि- 
ट्रारों के अधिकार और शक्ति जो पहले ही बहुत श्रघिक थी, और भी 
बढ़ा दी जाय । इसका आन्दोलन पर बुरा श्रधर पड़ सकता हे, क्‍योंकि 
'चैसे मी आन्दोलन पर सरकारी कर्मचारियों का श्रत्यधिक प्रमांव है, 
आन्दोलन एक प्रकार से सरकारी नोति के भ्रनुखार चलाया जा रहा है | 
एक्ट के श्रनुसार प्रत्येक प्रान्त सहकारिता श्रान्दोलन फी देखभाल 
के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकता दै। रजिस्ट्रार फा फार्य केवल 
समितियों को रजिस्टर करना ही नहीं हे, वरन उनका निरीक्षण, 
चथा उनके आय-ज्यय की साँच करना भो है। यदि वास्तव में देखा 
खाबे तो सहकारिता श्रान्दोलन का सर्वेरर्वा रजिस्ट्रार हो होता है। 
“सहकारिता के एक पसिद्ध विद्वान के शब्दों में वह श्रांदोलन फा मित्र. 
व्यथ-प्रदर्शक, तथा उपदेशक है । रबिस्ट्रार की श्रधीनता में डिप्टो 


७६. .. भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन- 


रजिस्ट्रार से लेकर श्राय-व्यय परीक्षकों तक बहुत से कर्म चारी होते हैं,, 
जो श्रंदोलन की देखभाल करते रहते हैं। (घारा ३): - 

रजिस्ट्रार को पंचायत के भी अधिकार प्राप्त हैं | चमितियों के 
भेगड़ों को सुनकर या तों वह स्वयं निर्णय दे देता है, अथवा और 
किसी को नियुक्त कर देता है। जत्र.कंभी कोई पमिति टूट जाती है ठो 
रजिस्ट्रार 'लिक्वीडेटर” (हिसातर निपटाने वाला) नियुक्त कर देता ई | 

एक्ट के अनुसार कोई भी समिति जो अपने सदस्यों की श्रा्थिकः 
उन्नति का. प्रयत्न सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार करने के लिये. 
स्थापित की गई हो, रजिस्टर की जा सकती है। बड़े-बड़े : व्यवसायी: 
अथवा पूजीपति इस एक्ट की आड़ में अपने धंघों का संगठन सहकारी 
समितियों के रूप में न करलें, इसलिए वह्दी सहकारी समितियाँ रजिस्टर 
की जा सकती. हैं, जिनके सदस्य किसान, कारीगर श्रथवा छोटी देसियत 
के आदमी हों । (धारा ४) 

समितियों के सदस्यों का दायित्व परिमित भी हो- सकता है, तथा 
अपरिमित भी | यदि समिति साख का काम करती है और उस के 
खद॒स्य समिति न होकर ठयक्ति हैं, अथवा अधिकांश सदस्य किसान हैं, 
तो ऐठी समिति के सदस्यों का दायित्व अपरिमित: होगा | अपंरिमित॑ः 
उत्तरदायित्व का श्रथ यह है कि प्रत्येक सदस्य केवल अपना कर्ज ही 
चुकाने- का |ज़म्मेवार नहीं हे, वरन्‌: उसको समिति का सारा कर्ज चुकाना 
होगा । उदाइरण के लिए मान लिया जावे कि अनन्तपुर- नामक गाँव 
में सहकारी .सांख समिति स्थापित की गई, जिसके सदस्यों कं। दायित्त 
अपरिमित है | कालान्तर में यदि वह साख समिति दिवालियों हों 
जाती है और उसकी लेनी से देनी श्रधिक्र हो जाती ई तो उस समेयः 
समिति का कोई भी लेनदार समिति के किधी एक, सदस्य से अपना: 
सारा ऋण वसूल कर सकता है । मान लीजिए कि अ्रनन्तपुर छख्* 
समिति के दूसरे सब्र॒ सदस्य अंत्यन्त निर्धन हैं,, केवल दो या तीन: 
सदस्य ऐसे हैँ, जिनके पास श्रधिंक सम्पत्ति है; तो समिति के सारे 
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ऋण॒दाता समिति का सारा कर्ज उन घनो सदस्यों से बसूल कर सऊते 
हैँ, और उन सद्त्यों को श्रपनी सारी सम्पत्ति वेचऋर भो समिति का 
'क जे चुकाना पड़ेगा । 
यदि सहकारी समिति ऐसी है जिसके सदस्य व्यक्ति भो हैँ तथा 
अन्य समितियाँ मी हैं, या फिर समिति के सदस्य अधिकतर किसान 
“नहीं हैं, तो उस समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्विस्सों के मूल्य 
से अधिक नहीं होगा | यदि किसी सदस्य ने किसी परिमित दायित्व 
चाली सम्तिति से दस रुपये का हिस्वा लिया है, श्रोर उसने अ्रपने हिस्से 
का पूरा मूल्य चुका दिया है तो उसको किसी दशा में भी अधिक कुछ 
नहीं देना होगा । (घारा ४) 
इस आशंका को दूर करने के लिये क्रि कहीं सहकारी समिति पर 
'कोई व्यक्ति-विशेष श्रपना एकाधिपत्य न जमाले,यह नियम बना दिया! 
“गया दे छि परिमित दायित्व वाली समितियों में एक सदस्य अधिक से 
अधिक, मूल धन के बीस प्रतिशत के हिस्से, (यदि कोई समिति चाहे 
“तो उपनियम बनाकर इसमे भी कम रकम निश्चित कर सकती है) या 
एक हजार रुपये के हिस्से (इनमें से जो भी रकम कम हो ) खरीद 
सकता है। बम्बई प्रान्तीय एक्ट के अनुसार साधारण समितियों 
लिये यह रकम तीन इजार रुपये, तथा शह-निर्माण समितियों 
लिये दस हजार रुपये निश्चित की गई है । किन्तु यह पावन्दी केवल 
ज्यक्तियों के लिये हैँ, समितियों के लिये नहीं | उदस्प-समितियाँ चार 
जितने मूल्य के हिस्से खरीद धकती हूँ । (घारा ५) 
जिन समित्तियों के सदस्य केवल व्यक्ति हैँ, वे तभो रजिस्यर की 
व्वा सकती हैं. जत्र नीचे लिखी शर्ते पूरी हो (घारा ६):-- 
. के ) सप्रिति के कम से कम्र दुख सदस्य हों, और उनकी शझायु 
श्८ वर्ष से कम न हो | 
(ख ) यदि समिति खाख का काम करना चाहती है तो सद- 
यों का एक ही गाँव, समीपवर्ती गांवों फे समूह, अश्रपवा एफ कस्बे छा 


हा २॥! 
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निवासी होना आवश्यक हे | यदि सदस्य एक ही स्थान के निवासी: 
नहीं हैं तो उनका एक ही जाति, पेशे, अथवा कौम का होना. आवश्यक- 
है । किन्तु रजिस्ट्रार को यह श्रधिकार है कि यदि वह चाहे तो ऐसी? 
समिति को भी रजिस्टर फरले, जिसमें भिन्न-भिन्न छातियों के- 
छदस्य हों ! 
. (ग) समिति का ध्येय अपने सदस्यों की आशिक स्थिति कोः 
सहकारिता द्वारा सुधारना, होना चाहिये । 
जिन समितियों के सदस्य श्रन्य समितियाँ मी हैं, और व्यक्ति भा 
हैँ उनके लिये ये शर्तें लागू नहीं है । " ह 
जिन समितियों में फेवल व्यक्ति ही सदस्य हों,. उनकी रजिस्ट्री 
के लिये कम से कम दस व्यक्तिग्रों को![श्रपने हस्ताक्षर करके प्रार्थना पत्र . 
रजिस्ट्रार को देना चाहिये । जिन समितियों में व्यक्ति तथा समितियांः 
दोनों ही सदस्य हों, उनकी रजिस्ट्री के लिये व्यक्तियों के तथा समि- 
तियों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। प्राथनापत्र के 
साथ ही समिति के उपनियमों को भी मेजना चाहिये ( धारा ८ ) ।' 
जब रजिस्ट्रार को यह निश्चय हो जाता है कि सब्र काये नियमानुतार 
हुआ है तथा वद्द समिति को रजिस्टर कर लेता है, और उसे एक 
सर्टिफिकट दे देता है तब समिति अपना काम शुरू कर सकती है 
( घारा &£ और १०) | यदि रज्षिस्ट्रार किसो कारणवश समिति को 
रलिस्टर करने से इनकार करे तो समिति के सदस्य दो माए के श्रन्द्र 
प्रान्तीय सरकार से श्रपील कर सकते हैं। ( घारा 6 )। 
ह समिति के रदस्यों से समिति का सम्बन्ध तथा श्रन्य भीतरी बातों 
को निर्चारित -करने के लिए. उपनियम बनाये जाते हैं | किन्तु इनः 
डउपनियमों से समिति तथा बाहर वालों के सम्बन्ध निर्धारित नहीं 
होते | मानलो कि उपनियमों में कोई वस्तु उधार पर बेचने की मनाहदी 
हो और किसी वाहर वाले को कोई वस्तु साख पर देदी गई हो तो इसः 
उपनियम के होते हुए भी समिति अपने। रुपया वसूल कर सकती है ६ 


सहकारिता शआ्रान्दोलन का श्रीगणेश और सहकारिता कानून ७६ 


जो समितियां परिमित दायित्व वाली होंगी, उनके नाम के आगे: 
“लिमिटेड” लिखा रहेगा और रजिस्ट्रार किन्‍्हीं दो समितियों को एक 
हीं नाम न रखने देगा | 

समिति का सदस्य वही व्यक्ति शोगा, जो या तो रजिस्टर किये छाने 
के समय हस्ताक्षर करनेवालों में से हो, अ्रयवा उपनियर्मों के द्वारा 
बनाण गया हो भारतवर्ष के कुछ प्रान्तों में ऐसी समितियाँ हैं, जिनमें 
हिस्से होते हैं; कह्दी-कद्दी हिस्से नहीं भी होते, केवल प्रवेश फीस' 
होती है । ह 

सहकारी खाख समितियों तथा अ्रन्य प्रकार की समितियों में एक- 
मनुष्य की एक ही वोटों ( मत ) होती है | सहकारी समितियों में 
हिस्सों के मूल्य के अनुपात में वोट देने का अ्रधिकार नहीं होता । जन्न 
कोई समिति किसी दूसरी समिति की सदस्य होती है तो वह अपने 
किसी प्रतिनिधि को उस समिति के कार्य में भाग लेने के लिये भेबतो 
है | ( धारा १३ ) 

भूतपूर्व सदस्य, सदस्य न रहने के दो वर्ष वाद तक सह्दकारो साख 
समिति ( श्रपरिमित दायित्व ) के ऋण के लिये उत्तरदायी होता है | 
वह केवल उस समय तक के लिए हुए ऋण का ही बिम्मेदार होता है. 
जब तक कि वह सदस्य था| ( २३ ) 

स्वर्गीय सदस्य की सम्पत्ति, श्रथवा उसके उत्तराधिकारी एक वर्ष 
तक मत सदस्य के व्यक्तिगत ऋण को चुकाने के लिये उत्तरदायी ६ | 
किन्तु समिति का सम्मिलित बाहरी ऋण ( जिसे श्रपरिमित दायित्व 
समितियों के सदस्यों को चुकाना होता है ) झूत सदस्य की सम्पत्ति 
अथवा उसके उत्तराधिका रियों से उसी दशा में वसूल किया घा सकता 
है, जब साधारण रूप से अदालत में मुकदमा चलाकर डिंगरी फरवाई 
जावे। बम्बई के प्रान्तीय एक्ट के अनुतार समिति का लिक्वीडेटर 
मृत सदृध्य की रियासत से समिति के सम्मिलित क्षण का वह भाग. 
जो सदस्य को देना है, वसूल कर सकता है | ( घारा २४) 
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.... समितियों के हिस्से स्वतन्त्रता-पूर्वक वेचे नहीं जा सकते | समिति 
के हिस्सों के वेचने के विषय में कुछ प्रतितरन्ध एक्ट ने-लगाये हैं, और 
कुछ ( उपनियम बनाकर ) समितियाँ लगाती हैं। ( घारा १४.) , 
'परिमित दायित्व वाली समितियों में यह नियम है कि को बाहरी 
“मनुष्य उतने ही मूल्य के हिस्से खरीद सकता है, जितने मूल्य से अधिक 
“के हिस्से खरीदने का किसी को अधिकार नहीं है | मानलो कि. नियमा- 
नुसार कोई भी मनुष्य १०० रुपये से श्रधिक के हिस्से नहीं ले सकता 
तो फोई बाहरी मनुष्य भी सदस्यों से १०० रुपये से श्रधिक के , हिस्से 
नहीं खरीद सकेगा । 
अपरिमित दायित्ववाली समितियों का कोई सदस्य तत्र तक अपना 
हिस्सा दूसरे को.नहीं दे सकता, जच तक उसको हिंस्सा लिए हुए एक 
पर्ष न हो गया हो | फिर मी उसे हिस्सा समिति को, अथवा समिति के 
किठी सदस्य को, दी देना होगा; किसी बाहरी आदमी को वह हिस्पा 
नहीं वेच सकता | ( घारा १४ ) 
रजिस्टर्ड समितियों को अपना आय-ब्यय, रजिस्ट्रार द्वारा निश्चित 
किये हुये ढत्गञ पर, रखना होता है । रजिस्ट्रार द्वारा मनोनीत आय-ठ्यय 
परीक्षक आय-व्यय की जाँच करता: है । ( घारा १८ ) 
सहकारी समितियों को निम्नलिखित विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं:-- - 
' यदि समिति ने किसी वर्तमान सदस्य श्रथवा भूतपूर्व सदस्य 'को बीज 
अंथवा खाद उधार दिया है, अथवा. बीज. और खाद मोल लेने के 
ः लिये रुपया उधार दिया है तो समिति को उस रुपये श्रथवा खाद और 
तीज के द्वारा उत्पन्न की. हुईं फसल से अपना रुपया वसूल करने का 
प्रथम अ्रधिकार. होगा। यदि वह सदस्य किसी और का भी कर्जदार 
व्हे तो वह लेनदार उस फसल को, जो समिति के बीज या खाद 
से पैदा की गई है, कुक नहीं करवा सकता । इसी प्रकार पदि समिति ने 
सदस्यों को चैल, चारा, खेती-बारी:-तथा उद्योग धन्धों में काम आने- 
-बाले यंत्र, और उद्योग-घन्धों, के लिये कच्चा माल उधार दिया है, 
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अथवा इन वस्तुओं को खरीदने के लिये रुपया उधार दिया हे तो इन 
चस्तुओ्नों पर. तथा इस कच्चे माल के द्वारा तैयार किये हुए पक्के 
माल पर, समिति का प्रथम अ्रघिकार होगा | किन्तु कलकत्ता हाईकोर्ट 
ले एक मुकदमे में यह रूलिंग ( निर्णय ) दे दी कि बत्र तक समिति 
श्रदालत से डिगरी न कराले तब्र तक वह दूसरे लेनदारों को डिगरी 
कराने से नहीं रोक सकती | इस रूलिग के कारण सहकारिता श्रान्दों- 
लन में कार्य करनेवालों को यह अनुभव होने लगा कि एक्ट में इस 
नियम सम्बन्धी सुधार होना चाहिये। बम्बई प्रान्तीय एक्ट में संशोधन 
कर दिया गया है। उन प्रान्त में समिति को केवल ऊपर लिखी 
चस्वुग्रों के वास्ते, दिए हुए ऋण पर ही प्रथम श्रधिकार नहीं होता, 
चरन्‌ सब प्रकार की चीजों के वास्ते दिए हुये ऋण पर श्रघिकार होता 
है | किंतु यह प्रथम श्रधिकार सरकारी मालगुजारी, जमीदार की लगान, 
तथा किसी ऐसे लेनदार के श्रधिकार को नष्ट नहीं कर्ता, जिसने यह 
न जानते हुए कि इस वस्तु पर समिति का श्रधिकार है, उसको खरीद 
लिया हो । ( धरा १६ )। 

कोई लेनदार अपने ऋण के लिये छमिति के सदस्य का हिस्सा 
कुर्क नहीं करवा सकता । समिति को किसी वर्तमान अ्रथवा भूर्तएवं 
सदस्थ के जमा किये हुए रुपये तथा उसके लाभ के हिस्से को 
ऋण के बदले में ले लेने का अ्रधिकार है। बाहरी लेनदार कूकों 
कराकर इस रुपये को नहीं ले सकता । ( घारा २० थ्रौर २१ )। 

किसी समस्य के मरने पर अपरिमित दायित्व वाली समिति चादे 
तो मृत सदस्य के वारिस को हिस्सा दे दे श्रथवा उसका मूल्य चुका 
दे । किन्तु परिमित दायित्व वाली समिति को मृत सदस्य के उत्तरा- 
घिकारी को अवश्य ही हिस्सा देना होगा | ( घारा २ ) | 

सहकारी समिति के लाभ पर इनकमरैक्स तथा सुप्सटेक्ह नहें 
शिया जाता. और न उदत्यों के लाम पर टैक्स लिया छाता है। 

सहकारी समप्तिति केवल अपने सदस्यों को ही रू दे सकती है, 
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किन्तु रजिस्ट्रार की आज्ञा लेकर बह दूसरी समितियों को भी कर्ज दे 
सकती है | बिना रजिस्ट्रार को आशा के श्रपरिमितः:दायित्व वाली 
समिति चल ज्ञायदाद ( स्थावर सम्पत्ति ) की जमानत पर कज नहीं 
दे सकती । ( धारा २६ )। 

सहकारी समितियाँ अपने उपनियमों के द्वारा निश्चित रकमः 
से अधिक ऋण और डिपाजिट नहीं ले सकती । इसी कारण' 
प्रत्येक समिति प्रति वर्ष अपनी साख निर्घारित करती है। सहकारी 
साख समितियाँ उन व्यक्तियों. का रुपया जमा.कर सकती हैं, जो सदस्फ 
नहीं हैं। (घारा ३०.) । 

समिति निम्नलिखित स्थानों में अप्रना घन जमा कर सकती हैं, 
श्रथवा लगा सकती है--( १ ) सरकारी सेविंग बैंक में, ( २.) ट्रस्टी 
सिक्‍योरिटी में, ( ३) किसी अन्य सहकारी - समिति के हिस्सों में, 
(४) किसी भी वेह्ठू में लिधमें रुपया जमा करने की अ्रनुमति रजि+ 
स्ट्रार ने देदी हो | ( घारा ३२) | 

साधारणतया समिति का लाभ तथा उसका:जमा किया कोष बांदा 
नहीं जा सकता, बह केवल निम्नलिखित दशाश्रों में बॉँदा जा 
सकता हेः--परिमित दायित्व वाली समिति में एक--चौथाई लाभ रक्षित 
कोष ( रिजव फंड ) में जमा करने के उपरान्त सदस्यों में बाँठा जा 
सकता है |. इसके लिये रजिस्ट्रार की -श्रनुमति ल्ैनी पड़ती है। 
यह प्रतित्रन्ध इस कारण लगाया गया है कि. कहीं सदस्यों का: उद्देश्य 
केवल अधिकाधिंक लाभ प्राप्त करना .ही न हो जावे। श्रपरिमित 
दायित्व वाली समितियों में ल्ञाम प्रान्तीय सरकार की आशा से: ही 
बांटा. जा सकता है | प्रांतीय सरकार साधारण श्रनुमतिं भी दे सकती 
है| प्रत्येक प्रान्त ने वह नियम-बना दिया है कि प्रत्येक समिति जिसके: 
व्यापार में लाम होता है, लाभ का कुछ अंश रक्षित कोष में रखेगी ॥ 
रक्षित कोष, समिति के भंग हो जाने पर मी, सदस्यों - में बांदा नहीं जा: 
सकता | नमन ५.०५ अं 
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रक्तित कोष या वो घमिति के व्यापार में लगाया जाता है, या 
रजिस्ट्रार के पास रहता है; अथवा रजिस्ट्रार की आशा से और फहीं 
जमा कर दिया जाता है ! समिति के भद्भ हो जाने पर, उसके ऋण 
को चुका कर जो रुपया बचे, उठका उपयोग समिति के निर्णय के 
अनुसार होगा | यदि समिति इसका निर्णय न कर सके तो रजिस्ट्रार, 
लिस प्रकार उस घन का उपयोग करना चाहे, कर सकता है। कुछ 
आन्तों में यह नियम है कि यदि समिति किसी अन्य सहकारी संध्या 
की सदस्य हो तो रक्षित कोष का बचा हुआ रुपया उसको दे दिया 
ज्ञावे। 

प्रत्येक समिति, चौथाई लाभ रक्धित कोष में रखने के उपरान्त, 
लाभ का १० प्रति शत भाग दान तथा आगे लिखे सार्वजनिक कार्यो) 
में व्यय कर सकती है;--निर्धनों को सहायता, सार्वजनिक शिक्षा (गांव: 
सथा उन स्पानों में नहाँ समितियाँ हैं ). श्रौषधि मुफ्त बटवाने का 
प्रबन्ध, आदि ! कोरी धार्मिक पूजा अ्रथवा धार्मिक शिक्षा में वह 
रुपया व्यय नहीं किया था सकता । ( घारा ३४ ) | 

यदि जिलाधघीश नाँच के लिये प्रार्थना करे, पंचायत प्रार्थना-पत्र 
मेनकर जाँच करवाना चादे, अथवा समिति के एक-तिहाई सटस्य 
जांच करवाना चाहें तो रजिस्ट्रार को स्वयं या अपने किसी अ्रधीन कर्म- 
चारी से जांच कश्वानी होगी | चैसे रचिस्ट्रार को '्रधिकार है कि वह 
लवब॒ भाहे समितिं की जाँच कर सकता है | ( घारा ३५ ) ! 

समिति के किसी भी लेनदार को यह अधिकार है कि वह समिति 
के हिसाव को, रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से. 
जाँच करवावे | किन्तु लेनदार को जांच करने का व्यय देना शोगा और 
उतना रुपया उसको पद्चिलि बमा करना पड़ेगा | ( घारा ३६ ) 

मिम्नलिखित दशाओं में ठउमिति भंग हो जाती हैं;-- ; १ ) यदि 
किसी लेनदार की प्रार्थना पर रजिस्ट्रार ने जांच कारवाई हो श्रौर उठ्से 
यह प्रतीत हो कि समिति को भंग कर देना चाहिये, तो वह भंग कर 
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सकता है). (२) यदिं समिति के तीन-चौथाई सदस्प सर्मिति को 
मंग कर देने की प्रा्ना करें तो रजिस्ट्रार सम्रिति को भंग कर सकता 
है । भंग करने की आ्राज्ञ के विरुद्ध कोई भी सदस्य प्रान्वीय सरकार 
से प्राथंना कर सकता है| किन मंग्र होने के दो मास के उपरान्त 
अपील नहीं सुनी जाती । ( घारा ३६ ) / (३) यदिं समिति के सदर्स्पों 
की संख्या १७ से कम हो जाचे तो समिति स्वत्त: ही भंग हो जाती हैं ।. 
. ( धारा ४० ) 


. जब समिति भंग हो जातो है. तब रजिस्ट्रार एक 'लिक्वौडेटर” 
नियुक्त करता है, जो उसवा शेष कार्य करता है | लिक्वीडेटर का यह 
कर्तव्य होता है कि वह समिति की सम्पत्ति तथा देनी का दविसाब 
चनावे; जिन लोगों पर समिति का रुपया बाकी है, उनसे वसूल करे 
क्‍िनकी समिति ऋणी हैं, उनका .ऋण चुकावे; तथा सदस्यों के 
दायित्व का निश्चय करें, और उनसे रुपया व्यूल करे। ( धारा ४१ 
आर ४२ ) 


: प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार हे कि वे सहकारी समितियों 
तथा उनके सदस्यों के कगढ़ों को निपटाने के लिये कुछ नियम बनः 
दें। सभी आंतों ने इसके वास्ते नियम बना लिया है| सहकारी समितियों 
के लिये वह नियम श्रत्वन्त आवश्यक हैं | इन समितियों का उद्देश्य 
निर्धन मलुष्यों की आर्थिक अवत्या का सुधार करना, उनमें. स्वाव- 
लम्बन का भाव जाणत करना, तथा उन्हें मितव्ययिता का पाठ पढ़ाना 
है। यह उद्देश्य तब तक पूरा नहीं.हो सकता, जब तक ये लोग मुकदमे 
बाजी में व्यय करते रहें | 


निम्नलिखित रूयड़ों का मिपटारा रजिस्ट्रार स्थयं कर सकता हैं 
या बह इनके लिए या तीन पंच नियुक्त कर सकता हैं:--( १ ) जिनसे 
समिति के व्यापार का-सम्बन्ध है| (: ). जिनमें सद॒स्थों का आपस में 
किसी बात पर झगड़ा हो, सूत॑पूर्व सदस्यों में कोई ऋूगढ़ा हो, अयवा 
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समिति के पंचों में कोई कगढ़ा हो । अन्य मरूगड़ों के लिए साधारण 
अदालतों में जाना होगा | 

प्रत्येक पेशी के लिए दोनों पक्ष को उचित नोटिस दिया जाता 
है। रजिस्ट्रार अ्रयथवा प॑चों को शपय दिलाने, वादी प्रतिवादी भर 
गवाहों को उपस्थित होने के लिये आज्ञा देने, तथा कांगनों को मंग- 
वाने का श्रघिकार है। यदि एक पक्तु उपस्थित हो तो भी फैसला किया 
जा सकता है। गवाही के लिये गवाह के उपस्थित न होने पर उसके 
विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। रजिस्ट्रार तथा पंच 'ऐवीडेन्स एक्ट 
_ गवाही कानून ) के नियमों को मानने के लिये वाध्य नहीं हैं । 

यद्यपि राजिस्ट्रार तथा पंचों पर कानूनी बंघन लागू नहीं हैं, उन्हें 
यह प्रयत्न करना चाहिये कि वे दोनों पक्त की बात एकदूसरे के सामने 
मली भांति सुनें । यदि झगड़े के विपय में निजी तौर से ज्ञात हुआ हो 
तो उसका विचार न करें। रजिस्ट्रार को तथा पंचों को यह श्रधिकार है 
कि केवल कानून को नहीं, वस्त॒ुस्थिति को भी देखें । फेसला लिखित 
होना चाहिये; उसपर स्टाम्प नहीं होदा । वच्ोलों का इन मुकदमे में 
आजा मिलने पर ही आना हो सकता हैं | बम्बई में वकील, इन मुकदमों 
में किसी दशा में भी नहीं आ सकते। 

यदि रजिस्ट्रार ने कोई पंच नियुक्त किया हो तो पंच के फैसले के 
विरुद्ध, रजिस्ट्रार से अपील की जा सकती है । रजिस्ट्रार के फेकले 
के विरुद्ध श्रपील नहीं होती; हाँ, बम्बई में श्रपील प्रान्तीय सरकार में 
हो सकती है । रजिस्ट्रार के फैसले ठीक उसी तरद्द लागू होते एं, जिस 
तरह कि श्रदालत के | (घारा ४३)। रजिस्ट्रार की ग्राज्ञा के विरुद्ध दो 
अवस्थाश्रों में प्रान्तीय सरकार में श्रपील की जा सकती है;--(१) जब 
वह फिसी समिति को रजिस्टर करने से इनकार करे ; (२) जब बह 
किसो समिति को भंग कर दे। अ्रपील श्राज्ञा से दो मद्दीने तकद्दोसकती है। 

भारतवप में सहकारिता का आन्दोलन प्रसार--श्रागे ।दए 
हुए अंकों से समस्त मारतवर्ष में की सत्र प्रकार की सहकारी समितियों 
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की स्थिति का- अनुमान किया जा सकता है, सन्‌ १६१० से १६१४ 
तक पाँच वर्ष के औसत अंक इस प्रकार थे--समितियाँ:१२ इहष्बर 
: उनके रदस्य घाढ़े.पाँच लाख, और उनकी कार्यशील..पंजी.लाढ़े पाँच 
करोड़ रुपये। संख्याएं घीरे-घीरे बढ़ती-गरयीं। सन्‌ १६३०:से- १६३५४ 
के औसत अंक क्रमशः १८०६ इजार, ४३ लाख, श्रौर ६४ करोड़ ये ! 
सन्‌ १६३६-४२ में समितियां १३७ हजार, उनके सदस्य ६१ 'लाख, 
)र कार्यशील पज्णी १०७ करोड़ रुपये थी | 
. आन्दोलन का सिंहावलॉक---सहकारिता श्रान्दोलन को यहाँ 
स्थापित हुए ४४ वर्ष हो गए।। इसके जन्म (सन्‌ १६०४) से १९५१५ 
तक्र इसका “प्र[रम्मिक प्रयास: और अआ्रायोजन काल” था। सन्‌ १6१५ 
में श्रान्दोलन की जाँच के लिए मेकलेगन कमेटी बैठाई गयी .। उसकी 
सिफारिशों का आ्रान्दोलन पर बहुत प्रभावपढ़ा | १६१६ में सहकारिता 
हस्तान्तरिंत विषय हो गया और मंत्रियों ने उसको प्रोत्साहन दिया । 
श्रस्तु, १६१५ से १६२६ तक का काल सहकारिता श्रा न्दोलन की उन्नति 
आर शीघ्र गति से फेलने का समय है । आन्दोलन प्रत्येक प्रान्त में 
तेजी से बढ़ा । इसको हम 'थोनना. रद्दित प्रसार का काल! कह सकते 
कह सकते हैँ | इसके उपरान्त श्रर्थात्‌ १६२६---३० के बाद भारतवर्ष 
-में घोर आधिक.मंदी-प्रगठ हुई, खेती की पैदावार का मूल्य बेहद गिर 
गया.। फल यह- हुआ कि भूमि का मूल्य मी घट गया.। इस आथिक 
मंदी के परिणाम-स्वरूप: समस्त देश में सहकारिता. आंदो -लन को गहरा 
घका लगा | सभी प्रान्तों में आन्दोलन के पुननिर्माण और सुध+र के 
प्रयत्न आरम्म हुए । इस काल को हम “श्रवनति और पुर्निर्मिणि का 
काल” कह सकते हैं| १६३६-के उपरान्त कुछ सुघार हु आ। परन्तु 
कुछ .ान्वों ( बंगाल, विद्दार, उड़ीसा और वरार ). में श्रान्दोलन की 
स्थिति.इतनी खराब .हो गयी थी कि -वह खेती की पैदावार के मूल्य 
में इद्धि होने पर मी नहीं सबरी । कार्यकर्ताश्ों ने प्रान्तीय सरकारों 
की: सहायता से आन्दोलन को बचाने का प्रयत्न किया | 
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१६४० से सहकारिता श्रान्दोलन पर युद्ध का प्रमाव पड़ने लगा ! 
अआुद्ध के लिये आवश्यक वस्तुएं तैयार कराने तथा उन्हें सरकार फे 
डाथ वेचने के उद्दे श्य से समी प्रान्तों में गह-उद्योग घन्धों को संगठित 
क्रिया गया । दैनिक आ्रावश्यकता की वस्तुओ्रों का मूल्य अत्यधिक बढ़ 
जाने और उनके मिलने में कठिनाई होने से देश में उपभोक्ता-स्टोरों 
की एक बाढ़ सी श्रा गई । श्रन्य सहकारी समितियों की ओर 
कार्यकर्ताश्रों का ध्यान ही नहीं रहा | श्रव युद्ध समाप्त हो गया है। 
सहकारिता आन्दोलन में फिर नवीन परिवर्तन होगा । सम्मव हे, 
थुद्ध-जननित गह-उद्योग-घन्घे और व्टोर लुप्त हो जाय। फिर भी देश 
'के आर्थिक निर्माण में सहकारिता श्रान्दोलन का विशेष भाग रहेगा, 
इसमें संदेह नहीं। 

मल्टी-यूनिट कोआपरेटिव सोसायटीज एक्ट १६४२-- 
२ मार्च १६४२ को भारत सरकार ने सहकारी समितियों के सम्बन्ध में 
'एक एक्ट पास किया, जिसका सम्बन्ध उन सद्दकारी समितियों से है, 
जिनका कार्यक्षेत्र जिम प्रान्त में वे रजिस्टर की गईं हैं, उनसे बाहर भी 
है, जैसे सहकारी बीमा समिति, रेल अथवा तार विमाग के कर्मचारियों 
के लिए स्थापित सहकारी समिति, कोई श्रन्य चमिति जिसके सदस्य 
ग्ान्तों में मी हों, श्रथवा जिसकी साखा दूसरे प्रान्तों में दो । 

सहकारी समितियाँ प्रान्तीय विषय दै। परन्त यदि कोई सहकारी 
समिति अपने प्रान्त की सीमा के बाहर भी काम करे तो वह 'कारपो- 
रेशन! मानी जावेगी ! कारपोरेशन केन्द्रीय विपय है। १६४२ के 
एक्ट की मुख्य धारा इस प्रकार है :--यदि कोई सहकारी समिति 
जिसके सम्बन्ध में यह एक्ट लागू शोता है, किसी प्रान्त में रजिस्टर 
हो चुकी है और उसका कार्यक्षेत्र किसी दूसरे प्रान्त में मी दे तो चद 
उस प्रान्त में भी रजिस्टर समझी जावेगी ओर उसके सम्बन्ध में 
चे ही सारे नियम ( रजिस्ट्रेशन, निरीक्षण और दिवालिया होने के ) 
लागू होंगे, जो उस प्रान्त में प्रचलित हे, जदाँ कि च६ उमिति रछित्टर 
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हुई है | जो सम्तिति इस एक्ट के बनने के बाद रजिस्टर हो, उनके 
सम्बन्ध में भी जिस प्रान्त में रजिस्टर होगी उस प्रान्त . के ही सारे 
नियम लागू होंगे। लेकिन वह जिन दूसरे प्रान्तों-में काय करेगी. वहाँ 
भी रजिस्टर समभ्री जावेगी |. इत एक्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकोर 
इस प्रकार की समितियों का एक केन्द्रीय रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकतीः 
हैं । उसकी नियुक्ति होने पर इन समितियों का रजिस्ट्रेशन: नियंत्रस्‌ 
इत्यादि सब उसके अधिकार में होगा; प्रान्तीय रजिस्ट्रारों का इन समि- 
' तियों से कोई वास्ता न होगा।. 
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पहले कद्ठा जा चुका है कि भारतीय कृपक की निर्धलता, उसका 
श्रशिक्षित होना, तथा मद्दाजन का मयंकर ऋण उसको मद्दाजन का 
क्रीत दास बना देता है | इसीलिए भारत सरकार ने सहकारी खाखः 
समितियों की स्थापना करवाई | इन समितियों के सदस्य वे ही शो 
सकते हैं, जो खेतीबारी में लगे हों तथा एक ही गाँव में रहते हों। 
प्रत्येक गाँव के निवासी एक दूसरे की आर्थिक स्थिति से मली भांतिः 
परिचित होते हूँ तथा एक दूसरे के चरित्र के विषय में भी जानकारी 
रखते ईं | रैफोधन सहकारी साख समितियाँ श्रयनमित दायित्व वाली 
होती हैं, इसलिए, यह नितान्त श्रावश्यक है कि सदस्य एक दूसरे के. 
चरित्र तथा शआ्राथिक स्थिति से भली माँति परिचित हों। श्रपरिधित 
दायित्व के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सदस्य समिति के ऋण को' 
सामूहिक रूप से चुकाने के लिये वाध्य है । सहकारी साख समित्ति का 
प्रश्येक सदस्य दूसरे सद॒स्‍्य के कार्यों का उत्तरदायी बन जाता है। 
यही कारण है कि नवीन सदस्य तभी समिति में लिया जा सकता है, 
जत्र दुधरे सब सदस्य उसको सदस्य बनाने के पक्त में हो । 
एक गाँव में एक ही समिति-आ्रायः एक गाँव में एक ही 
साख समिति स्थापित की जाती है। यदि गाँव बहुत बढ़ा शे, लिमके 
कारण एक समिति सब वर्गो' के लिए उपयोगी न हो सके, तो मित्न- 
भिन्न जातियों, तथा भिन्न-भिन्न घर्मावलम्दियों की पृथक्‌ पृथक्‌ समितियाँ 
स्थापित की जा सकती हैं| किन्तु सहकारिता श्यान्दोलन में कार्य करने- 
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वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यकर्ता इस प्रकार की समितियों को 

'मओत्थाइन नहीं देते । सेन्ट्रल बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी को सम्मति में 
किसी जाति, पेशे, तथा घर्मावलम्बियों को अलग साख समितियाँ 
स्थापित करना उचित नहीं है। गांव में जितने भी मनुष्य हों, उन 
उच्च की एक ही समित्ति होना आवश्यक है | ऐसी साख समिति गाँव के . 
प्रत्येक मनुष्य को एक आर्थिक सूत्र में बांध कर उनमें प्रेम माव उत्पन्न 
करती है | 


प्रवन्धकारिणी सभा के कार्य--समिति का प्रवन्ध करने का 
“अधिकार साधारण सभा तथा प्रवंधकारिणी समा श्रर्यात्‌ पंचायत को 
होता है । साघारण सभा सब्र महत्वपूर्ण प्रश्नों पर श्रपन्ता स्पष्ट मत 
देती है; और पंचायत साधारण सभा की श्राशाओं का पालन करती 
है। श्रतल में साघारण सभा केवल नीति निर्घारित करती हे, आर 
“पचायत सब कार्य करती है; ये कार्य निम्नलिखित हैं :--- 
(१) वह सदस्यों को हिस्से देती है तथा उनको समिति का सदस्य 
“बनाती है | 


(२) वह गाँव से डिपाज़िट लेने का प्रयत्न करती हे. तथा सेन्द्रल 
“बैंक से ऋण लेने का प्रबन्ध करती है | उसका सत्र से महत्वपूर्ण कां्य 
यह है कि वह सदस्यों में मितव्ययिता का प्रचार करे, और उन्हें तथा 

अन्य प्राम-निवासियों को-समिति में रुपया जमा करने के लिए 

“प्रोत्साहित करे ॥ ६ 
(३) जब आवश्यकता हो, वह साधारण समा का श्रायोजन करती 
डे . ह 

(४) बह यह निश्चय करतो है कि किन सदस्यों को कितने समय 
न्के लिए, रुपया दिया जावे | साथ ही वह उस श्रवधि के श्रन्त में ऋण 
के रुपये को वसूल करती है | 

(५) वह समिति के आय-वब्यय का हिसात्र रखती है । 
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(६) वह रजिस्ट्रार से समिति संबन्धी कार्यो, की लिखापढ़ी 
नकरती है। 

(७) चह उन सदस्यों के लिए, जो सम्मिलित रूप से आवश्यक 
वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं तथा खेत की पेदावार को वेचना चाहते 
“हैं, दलाल का काम करती है। 

(८) वह सरपंच तथा मंत्री का निर्वाचन करती है। सरपंच 
“समिति के सारे कार्य को देखमाल रखता है तथा मन्त्री समिति फा 
“हिसाब रखता है । 

(६) वह प्रवेश-फीस, हिस्सों का मूल्य, डिपाज्िट तथा ऋण के 
द्वारा कार्यशील पूंजी ठगाइती है | समिति का रण्तित कोष भो समिति 
“की कार्यशील पूंजी को बढ़ाता है। प्रवेश-फ़ीस नाममात्र की होती है 
“और उस प्रारम्मिक व्यय के लिए ली जाती है, जो समिति की स्थापना 
'के समय करना पड़ता है | 

हिसस्‍्स वाली ओर गेर-हिस्से वाली समितियाँ - कुछ प्रान्तों में 
स्खदस्थों को हिस्से खरीदने पढ़ते है और कुछ प्रान्तों में हिस्से नहीं 
नहोते | पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मदरास में समितियों द्विस्से वाली द्दोतो 
: हैं। अ्रन्य प्रांतों में हिस्सेवाली श्रोर गेर-द्विस्तेवालो, दोनों ह्वी तरद की 
“समित्तियाँ हैं। भारतवर्ष में सहकारी साख समित्तियाँ कैसी होनी 
चाहिये, यह विचारणीय विषय है। कुछ विद्वानों का मत है कि समि- 

तियां हिस्से वाली होनी चाहिये, क्योंकि हिसस्‍्तों को वेचरर थोड़ी फार्य- 
शील पूं जी इकट्ठी कर ली जाती है । समिति श्रपनी पूँजी सदस्यों को 
-आण स्वरूप देकर उस पर लाभ उठाती है और श्रपत्यक्ष रूप से रक्चित 
कोष की बृद्धि होती है। सदस्य समिति के कार्यो" में विशेष चाव से 
- भाग लेने लगते हूँ, क्‍योंकि वे उसे अपनी वस्तु समभते हैं| यद सब्र 
- ठीक है, किन्‍्ठु भारतवर्ष में गाँवों में रहने वाले इतने निर्धन हैं. कि 
किसी प्रकार मी हिस्से का मूल्य नहीं चुका सकते । ऐसी अवस्पा में 


प्यदि इससे वाली समिततियाँ स्थापित की जायें तो थे ईमानदार तथा 
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परिश्रमी किसान, जो निर्धन हैं, सदस्य नहीं बन सकते। लेखक केः 
विचार से गैर-हिस्सेवाली समितियाँ ही उपयुक्त हैं.। सदस्यों को सई-- 
कारिता के सिद्धान्तों की भली भाँति शिक्षा दी जावे तो वे समिति केः 
कार्य में अधिक भाग लेने लगेंगे और उनमें मितव्ययिता के माव' 
जाग्रत हो सकेंगे-। किती को सदस्य बनाते समय यह भी बंतलाया जाना 
चाहिए. कि साख समिति केवल ऋण देने के द्वी लिये नहीं है, सदस्यों" 
को उसमें रुपया भी जमा करना चाहिये। ह 
डिएाजिट--छाख समिति का कोई सदस्य एक निश्चित रकमः 
से अधिक के हिस्से नहीं खरीद सकता प्रत्येक सदस्य को केवल 
एक' वोट! देने का अधिकार होता है | प्रवेश-फीस तथा हिस्सों केः 
मूल्य से समिति के पास नाभमात्र की पूँजी इकट्ठी होती है। हसलियेः 
समितियाँ ग्रधिकतर ऋण और डिपाजिट के द्वारा अपना झाम 
चलाया करती हैं | कोई समिति जितनी अधिक डिपाजिट आकर्षित 
करे, उतनी ही उसकी सफलता समभानी चाहिये: क्योंकि डिपाजिद 
तभी अधिक नमा इोंगी, जब जनता को समिति का भरोसा होगा, और 
उसकी श्रा्थिक स्थिति में विश्वास होगा | जब तक साख समितियाँ: 
डिपाजिट श्राकषित करके अ्रपनी श्रावश्यकता के अनुसार पूंजी जमा. 
नहीं कर सकतीं, उनको निर्वल ही समझना चाहिये। जमा- करने से 
ग्रामीण जनता तथा सदस्यों में मितव्ययिता का माव जाणत होता है। : 
भारतवर्ष में अ्रभी तक बम्बई प्रान्त को छोड़ और किसी प्रांत में 
समितियाँ डिपाजिट आकर्षित नहीं कर पाई | साख समितियाँ गैर- 
सदस्यों से -मी डिपाजिट लेती हैं, किन्तु सेन्ट्रल बेह्लिज्ञ इनक्कायरी 
कमेटी का यह मत है कि सहकारी साख समितियों को अश्रधिक सूद 
देकर डिपाजिट: आकर्षित न करना चाहिये, क्‍योंकि यद्वि समितियाँ 
डिपाजिट पर अ्रधिक सूद दे'गी तो गाँवों में सूद की- दर नहीं घट 
सकेगी, जिसकी अत्यन्त आ्रावश्यकता है | जब्च तक सेन्‍्द्रल बैंक सुसंग- 
ठित न हों और जब तक वे समितियों को -आवश्यकता सेः अ्रधिकः 


कृषि लेइकारी साख समितियाँ ६३- 


ध्यू नो का उचित उपयोग करने के योग्य न हो जायें तथा श्रावश्यकता 
प्रड़ने पर समितियों को शीघ्र ही पू जी देने की योग्यता प्राप्त न करलें. 
सब तक-गैर-सद॒स्यों से डिपाजिट लेना नोखिम का काम है, क्योंकि तनिक 
नमी सन्देद् हो जाने पर गैर-सदस्य अपना रुपया लेने को दौड़ पड़ेंगे । 
'मंत्री--छमिति के पंचों को कोई वेतन नहों दिया जाता. केवल 
स्मन्त्री को थोढ़ा-सा वेतन दिया जाता है | यदि मंत्री उसी गाँव का 
“रहनेवाला हो तो श्रच्छा है, क्योंकि वह सदस्यों से मली भाँति परिचित 
गहोगा |) परन्तु पटवांरी को किसी भी अ्रवस्था में मन्त्री न बनाना 
चाहिए, क्‍योंकि उतका मांव में बहुत प्रमाव होता दे. सम्मव है कि 
'वह पंचायत के श्रनुशासन में न रहे, और सदस्य उसे दबच्ाते 
नहें | यदि गांव कीसमित्ति में कोई शिचित सदस्य हो तो उसे मंत्री 
बनाया जाना चाहिए, यदि कोई सदस्य शिक्षित न शो तो गांव के 
'शिक्षुक के मंत्री बनाना चाहिए, । 
रक्षित कोष --सह्कारी साख समितियों की स्थापना ल्ञाभ की 
प्टष्टि से नहीं की जाती, इसलिए, अपरिमित उत्तरदायित्व वाली समि- 
ग्तियों में तो लाम बाँठा द्टी नहीं जाता, और यदि बांदा भी जाता है 
तो आन्दीय सरकार की श्राश्ञा लेकर । परिमित दायित्व वाली 
'समितियाँ लाभ बांट सकती हैं, परन्तु उनको मो यथेष्ट घन रक्षित 
“कोष में जमा करना पड़ता है । 
सइकारी साख समितियों का प्रत्रंघ-ब्यय बहुत कम होने के कारण, 
'तथा लाम न बांदने के कारण, रक्षित कोष ययेष्ट जमा हो जाता है | 
प्रत्येक साख उमिति के लिए रक्धित कोष शअ्रत्यन्त श्रावश्यक है । जच 
-तक समिति के पास यथेष्ठ कोष न हो जावे, तब तक वह सबल नहीं बन 
सकती। रक्षित कोष किसी भी अवस्था में दाँटा नहीं जा सकता; उसका 
उपयोग समिति के कार्य में हानि होने पर उसे पूण करने में होता हे; 
यदि किसी देनदार से रुपया वसून न हो श्रथवा किसी वस्तु के बेचने 
स्में हानि हो तो रक्षित फोष से पूरा किया जाता है। यदि रुमिति भंग 
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हो जावे तो रक्षित कोष.या वो किसी अन्य सहकारी समिति. को दिया 
जावेगा या रजिस्ट्रार की अनुमति से किसी सार्वजनिक कार्य में व्यय 
किया जावेगा | परिमित दायित्व वाली समितियाँ अपने रक्तितः को्ः 
को श्रपने व्यापार में. न लगाकर, बाहर किसी बेंक में रखती हैं, किन्तु: 
ऐसा वे ही समितियाँ करती हैं जो गैर-सदस्यों का रुपया भो जमा 
करती है। अ्रपरिमित दायित्व वाली समितियों रक्षित कोष के घन को: * 
श्रपने निजी कार्य में लगाती हैं; बाहर जमा नहीं करतीं | 

परिमित और अपरिसित दायित्व--पहले कद्दा जा चुका है कि: 
कृषि सहकारी साख समितियाँ अपरिमित दायित्व वाली होती हैं और 
नगर सहकारी साख समितियाँ, तथा जिन समितियों के अधिकतर . 
सदस्य किसान नहीं द्वोते, वे परिमित या अ्रपरिमित. किसी-मी प्रकार 
का दायित्व स्वीकार कर सकती हैं। किन्तु जिन . सहकारी स्रमितियों 
की सदस्य अन्य समितियाँ हों, उनका दायित्व परिमित ही होगा |.ऐसीर 
समितियाँ प्रान्तीय सरकार से आशा- लेकर ही अपरिमित दायित्व वाली: 
बन सकती हैं.] भारतवर्ष -में सत्र सेन्‍्ट्रल बैंक, वेडिंग यूनियन, तथा - 
अधिकतर नगर सहकारी तथा वैधी ठाख समितियाँ, जिनमें अ्रघिकतर- 
सदस्य किसान नहीं होते, परिमित दायित्व वाली होती हैं । किसानों : 
की साख समितियाँ श्रपरिमित दायित्व वाली होती हैं | - 

यदि किसी समिति को हानि हो जावे तो सर्वप्रथम उस सदस्य से - 
रुपया-वयूल किया जावेगा, जिपने ऋण लिया है । यदि .उससे वपूल न 
हुआ तो ज़मानत देनेवाले से वसूल किया जावेगा | यदि उससे वसूल - 
न.हुआ्रा तो रक्षित कोष. से हानि भर दी जावेगी | थदि उससे. भी हानि 
पूरी न"हुई-तो समिति की पूंजी का उपयोग. .किया जावेगा | यदि . 
समिति-की पुँजी देकर भो हानि पूरी न हो सक्के तो समित्ति के सदस्यों: 
को समिति के देनदारों का रुपया. चुकाना होगा । प्रत्येक सदस्यः को: 
कितना रुपया दैना होगा; इसका हिसात्र लिक्त्रीडेटर लगाएगा।व्याव- - 
हारिक दृष्टि से अपरिप्तित दायित्व का यही अ्रर्थ निकलता है, किन्तु. 
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दिद्धान्त से प्रत्येक्त सदस्य व्यक्तिगत रूप से सारे ऋण को चुकाने को 
बाध्य है, यह उधी दशा में हो सकता है कि जत्र और सदस्यों से रुपया 
बसूल न हो सके । 

समिति की साख--साधारण समा अपनी मीटिंग में समिति की 
साख: निर्धारित करती है,पंचायत उससे अधिक ऋण नहीं ले सकती। 
समिति की साख को निर्धारित करने के लिये यह आवश्यक है कि 
सप्रिति के सदस्यों की सम्पत्ति का हिसाव लगाया जावे। भारतवर्ष के 
भिन्न-मिन्न प्रान्तों में ठसिति के सब सदस्यों की सम्पि की चौथाई 
से श्राघो तकसाख निर्धारित की जाती है। समिति एक देधियत्त- 
रजिस्टर रखती है, लिरमें प्रत्येक सदस्य की देसियत का लेखा रहता 
है । दहेसियत-रजिस्टर का प्रति वर्ष संशोधन होता है और प्रत्येक सदस्य 
की हेसियत का यथार्थ लेखा रखने का प्रयत्न किया जाता है | 

सदस्यों का ऋण--यह भीनिश्चित कर दिया जाता है फि प्रत्येक 
सदस्य अ्रधिक से अधिक कितना उघार ले सकता है। किसी भी 
श्रवस्था में सदस्य की सम्पत्ति का ५० प्रतिशत से अधिक 'उघार नहीं 
दिया जा सकता | रुपया उघार देते समय, पंचायत कर्ज़ लेने फा 
उद्दे श्य तथा सदस्य की चुकाने वी शक्ति का अनुमान लगाती है, तभी 
कर्ज देना निश्चय करती है | सहकारिता आन्दोलन का दिद्धान्त है 
कि ऋण अनुत्पादक या व्यर्थ के कार्यो के लिये न दियाणावे | किंत : 
भारतवर्ष में सहकारी छाख समितियाँ विवाह, थरार्ू, तथा झन्‍्य सामा- 
जिक कार्यों के लिये भी उधार देती दे | पंचायत फा यह मुख्य कर्तव्य 
है कि वह इस बात की जांच करे कि सदस्य कर्ज किस कार्य के लिये 
हे रह है | साथ द्वी उसे इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि 
सदस्य ने घन उसी कार्य में उयय किया है, अथवा किसी अन्य फार्स, 
मे । यदि सदस्य ने किसी अन्य काम में दपया लगाया हे तो पचायत्त 
को रुपया वापिस ले लेना चाहिए । 

सहकारी साख समिति के सदध्यों को एक-दूसरे पर दृष्टि रखनी- 
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-चाहिये कि वे घन का दुरुपयोग तो नहीं करते; समय पर कर्ज चुकाते 
हैं, अथवा किस्तों को टालने का प्रयत्न करंते हैं ; पंचायत ऋण देते 
-समय ही सदस्यों को स्थिति को दृष्टि में रखते हुए किस्तें ब्रॉघ देत्तो 
नहै; उसका यह मुख्य कर्तव्य है कि वह देखे कि सदस्य समय पर किरस्ते 
चुकाता है | यदि किसी अनिवार्य कारण वश सद॒स्य॑ किस्त न चुका 
सके ( जैसे फसल नष्ट हो जाने पर ) तो उस की मियाद बढ़ा देना 
चाहिए | हर 
प्रमितियाँ श्रघिकतर नीचे लिखे कार्यो" के लिये ऋण देती हैं; -- 
(१) खेतीतव्रारी के लिये, मालगुजारी तथा लगान देने के लिये | (+) 
-भूमि का सुधार करने के लिये। (३) पुराने ऋण को चुकाने के लिये | 
(७) शहस्थी के कायों के लिये (५) व्यापार के लिये । (६) भूमि 
-खरीदने के लिये | यह कहना श्रत्यन्त कठिन है कि किन कार्यों के 
“लिये कितना रुपया लिया जाता द्वै | बहुधा सदस्य प्रार्थनापत्र में तो 
खेतीचारी के लिये रुपया लेने को बात लिखता है, परन्तु उस रुयये 
को व्यय करता हे किसी सामाजिक कार्य पर | समितियों ने अमी तक 
इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है । 
समय की दृष्टि से ऋण दो प्रकार के होते हैं, अ्र्थात्‌ थोड़े समय 
“के लिये तथा अधिक समय के लिये। जो ऋण थोड़े समय के लिये 
लिया जाता है, उसका उपयोग खेतीबारी के घंघे में ( श्र्यात्‌ बीज. 
-खाद, बैत्त आदि वस्तुश्रों के खरीदने में) तथा अ्रन्य आवश्यक खर्चों 
में होता हे । अधिक समय के लिये लिया हुआ ऋण भूमि खरीदने 
कीमतो यन्त्र लेने तथा पुराना कर्ज चुकाने. के काम आता है। प्रान्तीय 
स्वैंकिंग इनक्कायरी कमेटियों की सम्मति है कि कृषि सहकारी साख 
“समितियाँ अपने सदस्यों को तीन वर्ष से अधिक के लिए ऋण नहीं 
दे सऊती; सहकारिता अन्दोलन में कार्य करनेवालों की मी यही धारणा 
है | लम्बे समय के लिये ऋण देने का कार्य सइकारी भूमि-बंधक 
चेक ही कर सकते हैं।.. 
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छघहकारी कृषि साख समिति की सफलता के लिये यह अप्रत्वन्त 
आवश्यक है कि सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों को समर्भो | इसलिए 
समिति का संगठन करते समय, उन्हें सहकारिता के उिद्धान्तों को 
शिक्षा देनी चाहिये |] आमीण सदस्य यही समझते हैं कि सहकारी 
साख समितियाँ सरकार द्वारा खोले हुये बेझ्क हैं; जो हम लोगों को ऋण 
देते हैँ | वे कभी स्वप्न में भी यह नहीं खोचते कि समितति हमारी हा 
है श्रौर हम श्रपरिमित दायित्व के द्वारा उचित सूद पर पूक्ी पा 
सकते हैं | जब तक सदस्यों में स्वावलंवन का भाव जाद्त नहीं होता, 
सब तक सहकारिता आन्दोलन सफल नहीं हो सकता | 

आय-ठ्यय-निरीक्षएण--समितियों का श्राय-व्यय-निरीक्षुण रज्ञि- 
स्ट्रार की अधीनता में होता है । रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के शआाय- 
व्यय निरीक्षकों से जांच करता है; यदि कार्य किसी गैर-सरकारी संस्था 
को दे दिया गया ऐो तो रजिस्ट्रार को उस संस्था के आइडिटरों को 
लायसेन्स देता है, तभी वह अआराय-ठयय-निरीक्षुण कर सकते हैं | 

धाडिटर इस चात की भी जांच. करता है कि कितना रपया सद- 
स्पों पर उधार है. जिसके चुकाने की अवधि समाप्त हो गई । बह 
समिति की ल्षेमी-देनी का भी हिसाव देखता है | उत्तको यह भी देखना 
चाहिये कि समिति का कार्य सहकारिता के रिद्धान्तों के अनुसार हो 
रदह्दा है, अथवा नहीं | उसे सम्रिति की थ्राथिक स्थिति की पूरी छांच 
करनी चाहिए. उसे'देखना चाहिये कि ऋण उचित समय के लिये 
तथा उचित कार्यों के वास्ते दिये गये हैं; आवश्यक जमानत ली हे, 
अथवा नहीं; ओर सदस्य ठीक समय पर ऋर चुकाते हैं या नहीं: 
कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सदस्य ठीक समय पर ऋण न छुकाते हों 
किंतु हिसाव में उनका रुपया जमा कर लिया जाता हो और उतना 
ही ऋण फिर दे दिया जाता हो। कहने का तात्पय यह है कि निरी 
को पूरी जाँच करनी चादिये | मारतव् में यह काब भली भांदि नह 
दो रहा है। सहकारिता झआंदोलन में काब करने वाला को तया सनन्‍्द्रल 

छ 
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चैकिंग इनक्वायरी कमेटी की राय है कि आय-व्यय निरीक्षण. का कार्य 
अत्यन्त त्रुटि-पूर्ण है । - 
प्रत्येक प्रांत में आय-व्यय निरीक्षण का कार्य रजिस्ट्रार की देखरेख 
में तो होता है परन्तु इस कार्य को भिन्न-भिन्न संस्‍्थाएँ कर रही हैं। 
पंजाब में प्रांतीय सहकारी इंस्टिव्यूट के कर्मचारी, त्रिह्दर उड़ीसा में 
प्रांतीय फेडेरेशन के कर्मचारी, तया कुछ प्रांतों में रजिस्ट्रार के कर्म- 
चारी यह कार्य करते हैं। कुछ स्थानों में समितियों ने इस कार्य के 
लिए आय-व्यय निरीक्षक यूनियन स्पापित की है । 
अप्रल सन्‌ १६३१ में आल इण्डिया कोआ्ापरेटिव कानफ्र स! का 
अधिवेशन हेदराबाद में हुआ था | उठ सम्मेलन में समस्त भारत में 
आ्रय-व्यय निरीक्षण की एक ही पद्धति चलाने का निश्चय हुआ और 
उसके श्रनुसार एक योजना भी तैयार की गई थी। उस योबना के 
अनुसार समितियों का निरीक्षण-करार्य सेंट्रल बैंक, तथा बैंकिंग यूनियन 
के हाथ में; और आय व्यय निरीक्षण प्रान्तीय संध्याश्रों के हाथ में, 
' रहना चाहिये | प्रॉतीय संस्या प्रत्येक ज़िले में जिला-अडिट-यूनियन 
स्थापित करे | 'उस जिले की सहकारी समितियाँ तथा सेन्ट्रल बैंक उस 
आ्राडिट यूनियन से सम्बन्धित दो, तथा सच जिला-यूनियन प्रांतीय 
, संस्था से संबन्धित हों | प्रान्तीय इंस्टिव्यू,ट जिला-अ्रो डिट-यूनियन 
के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा अनुशासन प्रांतीय इंस्टिस्य,ट करे। 
प्रारंभिक सहकारी समितियों का आय-उ्यय-निरीक्षण जिला आडिट- 
यूनियन के आंडियर करें, और सेन्‍्ट्रल बैंक तथा प्रांतीय बैंकों का 
आयव्यय निरीक्षण प्रांतीय इंस्ट्ल्यूड के ग्राडिटर करें। 
प्रांतीय इन्स्टिब्यूट तथा जिला-श्राडिट-यूनियन के अडिटर वही 
लोग नियत किये जावें, जिन्होंने इस कार्य की शिक्षा पाई है, श्रोर 
जिनको रजिस्ट्रार ने लायसेंस दे दिया है। यदि कोई आडिटर इस 
कार्य के योग्य न हो तो रजिस्ट्रार उतका लायसेंस जब्त कर सकता है | 
इसके अतिरिक्त, राजिस्ट्रार आडिट-यूनियन तथा प्रान्तीय इन्स्टिव्य,ट 
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नगर बैंक तथा सेंट्रल बैंकों से श्राडिट-फीस वसूल करेगी, किंतु कृषि 
सहकारी साख समितियों का श्राय-व्यय निरीक्षक निश्शुल्क होना 
चाहिए | इस कारण प्रान्तीय सरक्षार प्रान्तीय इन्स्टिट्यूट को आर्थिक 
सहायता प्रदान करे | अभो प्रारंभिक समितियों से थोड़ी श्र|डिट 
फीत ली जाती है। 

समितियों फी देख रेख तथा उनका नियंत्रण रजिस्ट्रार तथा प्रांतीय 
सहकारी संस्था दोनों ही करते हैं। 

उत्तर प्रशेश की समितियाँ--उत्तर प्रदेश में १०,००० कृषि 
सइकारी साख समितियाँ हैं ।कृषि साख समितियाँ प्रपने अपने सदस्यों 
से ८ से १२ प्रतिशत यूद लेती हैं| जिन समितियों के पाप अपनी पूंघी 
अधिक है, वे सदस्यों को ६ से ८ प्रतिशत सूद पर ही ऋण देती हैँ। 
किंठु ऐसी समितियों की संख्या ३८००० ही है। उत्तर प्रदेश में सूद की 
दर ऊँची है, उसको कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्रत्र 
लत्तर प्रदेश में कृषि सहकारी समितियां को बहु-उद्दे श्य समितियों 
का रूप दिया जा रहा है। ये बहु-उद्दे श्य समितियाँ अयवा ग्राम-चैंक 
जो अमी तक केवल साख देने का काम करते थे, प्रव सदस्यों फी 
पैदावार की मिक्री, खेती का सुघार तथा सदस्पों के लिए श्रावश्यक 
वस्तए खरीदने का भी काम करते हैं| ग्रभी तक इस प्रान्त में ५००० 
ऐसे ग्राम-नैंक अथवा बहु-उद्दे श्य समित्तियाँ स्थापित हो चुकी हूँ । 

भारतवप में समितियों की स्थिति--मारत में कुल कृषि साख 
सहकारी समितियों की संख्या १,०२,००० से ऊपर है और सदस्यों फी 
संख्या ३८ लाख के लगभग है | उनकी पूल्ी इस प्रकार हैः-- 


हिस्ता पूंजी दल “* ४,४४.२०,००५ द० 
रक्चित कोप कर -** ८,८०२,३६,७०८० 
डिपाजिट ६322 *** २,८०२,००,००० १ 
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. इससे यह स्पष्ट है कि इन समितियों की १६ करोड़ रुपये को 
अपनी पूंजी ई, श्रौर १३ करोढ़ रुपये की उधार ली हुई पूंजी है। 
डनकी अपनी पू जी कुल कार्यशील पू जी की ५४ प्रतिशत से अधिक 
है, और जैसे-जैसे समय ठयतीत -होता जाता है, समितियों की निजी 
पू जी बढ़ती जाती है । 

: इन श्रॉकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि झान्दोलन की स्थिति 
संतोषजनक है । किंतु श्रधल में ऐसा नहीं है | समितियों का रक्तित 
कोष वास्तव में रक्तित' नहीं है| वह अलग न रखा जाकर बहुधा उन 
समितियों के कारोत्रार में ही लगा दिया जाता है। 

भारतवर्ष में साख समितियों का एक मुख्य दोष यह्द मी है कि वें 
अ्रधिकतर बाहरी पू जो पर अवलम्बित रहती दें | जैसा कि हम आगे 
देखेंगे, अधिक्रतर घनी शहरी लोगों करा ही रुपया सेन्ट्रल वैक्लों के द्वारा 
गाँवों की समितियों के पास पहुँचँता है, और वही रुपया :निर्धन 
-आमीणों को मिलता है। 

. साख समितियों की आडिट-रिपोट से ज्ञात होता है कि लगभग ४० 
अतिशत से अधिक ऋण ऐसा है, जिसकी श्रदायगी की तिथि कभी की 
निकल गई और सदस्यों ने उस ऋण को नहीं चुकावा। वास्तव में 
कहीं कहीं तो स्थिति ऐसी. बिगड़ गई कि सेन्ट्रल बैंकों को कुर्क श्रमीन 
रखने पड़े, जिन्होंने साख सप्रितियों के कुर्की की, फिर भी कर्ज का 
जहुत सा रुपया वसूल नहीं हो पाया | जब मूल ऋण की अदायगी 
की यह दशा दे तन उस पर जो सूद इकट्ठा. हो गया है, उसका तो 
कहना ही क्या | वरार आदि में जब सेन्ट्रल बैंकों ने कर्म के एवज में 
सदस्यों की भूमि लेली तो उउका प्रवन्ध करना कठिन हो गया और 
सरकारी मालग़ुजारी अपने पास से देनी पढ़ी | इस सव का परिणाम 
यह छुआ कि मसध्यप्रान्त बरार, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में आन्दो- 
लगन नितानन्‍्त शक्तिहीन और निष्प्राण हो गया | लोगों को भय होने 
लगा कि आन्दोलन मर जावेगा । सन्‌ १६ ४७ में नया कर्ज सात करोड़ 
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रुपये से भी कम दिया गया | इसके बाद नये कर्ज और भी कम कर 
दिये गये | निदान, साख पहले से बहुत सीमित और मर्बा दत कर 
दी गई | 

भारतवर्ष में जब कृषि सहकारी समितियों का चापिक शआय-व्यय 
निरीक्षण होता है तब निरीक्षण उनकी श्रायथिक स्थिति के श्रनुसार 
उनको ए,, बी, सी, और ई वर्ग में रखते हैं । ए वर्ग की 
समितियां बहुत अच्छी सममझ्की जाती हैं; 'बी? वर्ग क्री श्रच्छी; सी?! 
चगे की साधारण; “डी! वर्ग को वुरी, और ई वर्ग को समितियां 
अत्यन्त चुरी समझी जाती हैँ | 'ई! बरगे की समितियों को दिदालिया 
कर दिया जाता है | रिपोर्टो' से ज्ञात होता है कि समितियों में से एक 
बहुत बढ़ी €ंख्या 'डी और 'ई? वर्ग में है| वम्बई, मध्यप्रान्त, उड़ीसा 
आर आपाम में 'डी? श्र 'ई” वर्ग की समितियों की संख्या ४० प्रति 
शत से अधिक है, और, शेप प्रान्तों में २५ प्रतिशत से शषिक इन्हीं 
वर्गों में है। ६ प्रांतों में १० प्रतिशत से भी कमर समितियाँ 'ए' और 
वी! वर्गा में है [ इस तरह यह स्पष्ट हो जाता दे कि कृषि सटकारी 
समितियों की दशा श्रत्यन्त शोजनीय है | पिछुले वर्षा' में लगभग ६ 
प्रतिशत समितियाँ प्रतिवर्ष दिवालिया होती रहीं] समित्तियों की 
संख्या घटी नहीं, इसका कारण यह या कवि साथ-साथ नई समितियों 
का भी संगठन होता रहा | सर डालिश्न के अनुसार संदकारिता श्ाांदों 
लन के आरम्म से श्राज तक जिदनो समितियों स्थापित हुई. उम्तकी 
>४ प्रतिशत दीवालिया हो गई | 
यह तो इसी से विदित हो ज्ञाता दे कि पुरानी और सफल सास 
समेतियों के सदस्यों की संख्या बढ़ नहीं रही है | प्रामीण प्रमित्ति फा 
सदस्य बनने के नए, कोई व्यक्ति विशेष उत्साह नहीं दिखलाता ; 
चवालीस वर्ष के उपरान्त भी आन्दोलन निर्नीव और निस्तेज क्यों दे 
इसके कारण अन्तिम परिच्छेद में लिखे जावेंगे। 
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कुछ वातों के सम्बन्ध में सदऋारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं में 
पिछले वर्षों मे घोर मतभेद रहा दे , जैसे कृषि सहकारी साख समित्ति का 
दायित्व श्रपरिमित न होकर परिमित दोना चाहिए । केवल सदइकारी 
साख समिति से ग्रामीणों की थ्राथिक समस्याएँ इल न होंगी, उन्हें सच 
कार्मो में सहकारी सज्ञठन की आ्रावश्यकता है, श्रतश्व साख समिति के 
स्थान पर बहु-उद्दे श्य सहकाती पमितति स्थापित की जानी चाहिए, 
जो ग्रामीणों की अधिकांश श्रार्थिक आवश्यकताश्रों को पूरा कर सके, 
इत्यादि | इन सब अ्रश्नों पर हम सहकारिता आन्रेलन के पुन- 
निर्माण गले परिच्छेंद में प्रकाश डालेंगे | इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
कि साख थान्दोलन ऐसी स्थिति में पहुँच गया है कि: यदि उसमें 
आवश्यक सुधार नहीं हुआ तो उसका सारा ढाँचा गिर प्ड़ेगा और 
आन्दोलन नष्ट हो जावगा |... 


छठा परिच्छेद 
लगर सहकारी साख समितियाँ 


हाहरी जनता ओर सहकारिता आन्दोलन--शदरों की जनता 
ज्ञा।य क दृष्टि से तीन भागों में बाँठो जा सकती है। ( १) उत्पादन 
कार्यो' में लगे हुए मनुष्य, (२) व्यापारी श्रर्यात्‌ दलाल, और (३) 
डपभोक्ता । वैसे तो प्रत्येक मनुष्य उपभोक्ता है किन्तु सहकारिता के 
द्वारा अपनी स्थिति सु॒वारने का प्रयत्न केवल भमनीवी तथा नियमित 
चेतन पानेवाले मध्यम श्रेणी के मनुष्य ही करते हैं| इस कारण हम 
इन्हें ही उपभोक्ता वर्ग में रखते हैं | उत्पादक वर्ग में अ्रनन्‍त घन-राशि 
के स्वामी मिल-मालिकों से लेकर छोटे से छोटे जुलाहे श्रथव्रा श्रन्य 
कारीगर--सभी आ जाते हैं । पू जीपतियों को साख देने का फार्य 
सहकारी साख समितियाँ नहीं कर सकती | इसके लिए व्यापारिक घेट्ट 
मोजूद दे | सहकारिता श्रान्दोलन तो केवल निर्त्लल तथा निर्धनों के 
लिए है | ग्ह-उद्योय-घन्धों में लगे हुए कारीगरों फो सहकारी साख 
समितियाँ श्रवश्य सहायता पहुँचा सकतो हैं | व्यापारी दर्ग में छोटे 
चढ़े धभी व्यापारों श्रा बाते हैं| घड़े व्यापारियों के लिए व्यापारिक 
चैट खुले हुए हैं तथा वे श्रधिक निर्व्ष नहीं ई। श्रस्त, सहकारिता 
आन्दोलन यदि योदड़ी वहुत सद्दायता कर सकता है तो केबल छूटे 
छोटे निर्धन व्यावारियों की । 

साधारणतः उपमोक्ताओशों को साख की दावश्यकता न होनी 
चाहिये, क्योंकि वह तो श्रन्तिम खरीददार होता है। वह किसी मं 
वस्तु को वेचने के लिए नहीं खरीदता, वह तो वत्यु का उपभोग करता 
है, इस कारण उसको नकद दाम ही चुकाना चाहिए | यदि कष्ट उधार 
माँगता है तो इसका अर्थ है कि वह आय ने अधिक व्यय झइर रहा 


भर 
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है| ऐसी अवस्था में वह कर्ज को नहीं चुका समेगा। श्रस्तु, साधा- 
रणतः उपभोक्ताओं को उधार देना जोखिम का काम है। किन्ठ 
विशेष अवस्था में उन्हें उधार की श्रावश्यकता पड़ जाती है। मानः 
लीजिये किसी मनुष्य के पास यथेष्ट सम्पत्ति श्रथवा घन है, पर वह 
घन कहीं लगा हुश्रा है, ठस समय नहीं मिल सकता, और ठीक ऐसे 
समय ही उस आदमी को किसी श्रावश्यक कार्य के लिये रुपये की 
आवश्यकता है | ऐती दशा में उसे कर्ज के सिवा कोई चारा नहीं 
रहता | कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैँ, जिनके पास- न तो सम्पक्ति 
ही हे, और न उन्होंने कुछ बचाया ही है, उन्हें कर्ज की ' आवश्यकता 
पड़ती दे | नौकरी छूट जाने पर तथा घर में लम्बी बीमारी हो जाने 
के कारण उन्हें कर्ज लेना पढ़ता है | इन लोगों के पांस बमानत 
कुछ नहीं होती । व्यापारिक बैड्टू थोड़ा ऋण नहीं देते, फिर, बिना 
जमानत तो वे ऋण दे ही नहीं सकते | ऐसे लोगों- के लिये नगर 
सहकारी बैड्डः आ्रावश्यक हैं | ये बेह्न मजदूरी या थोड़ा वेतन पानेवार्लों 
को मद्ठाजन के पंजों से बचाते हें | इसके अतिरिक्त, ये बेड साध्यरण . 
स्थिति के लोगों में मितव्ययिता का भाव जायूत करते हैं. और उंनकी 
योड़ी सी बचत को जमा करते हैं| आराड़ि उमय पर यह बैंक मिघन 
मजदूरों को सहायता पहुँचा सकते हैं | मिश्रित पूंजी वाले बेकू इन 
लोगों की उमस्या को इल नहीं कर सकते । 

नगर सहकारी साख सम्ितियाँ . नगर सहकारी स/ख उमि- 
तियाँ तीन प्रकार की द्ोती हैं ।---( १) वेतन पानेवालों की समितियाँ 
(०) मिल मजदूरों की समितियाँ और (३) जातीय समितियाँ | मिन्न 
भिन्न दफ्तरों तथा कारखानों में कार्य करनेवाले वेतनभोगी कर्मचारियों 
की समित्तयाँ पुथक्‌ द्ोती हैं| इस प्रकार की साख समितियाँ अ्रधिक- 
तर सफल हो जाती हैं | उप्तका कारण यह होता है कि सदस्य शिक्षित 
होते हैं; तथा उन्हें नियमों के पालन का जो अभ्यास होता है, उसके 
कारण समिति का कार्य सुचारु रूप से चलता है। इसके अतिरिक्त, 


नगर सहकारी साख समितियों श्ढ्रः 


यदि साख तमिति को उस दफ्तर के प्रधान श्रफसर की भी सहानुभूतिः 
मिल जावे तो फिर कहना ही क्या दे | उससे दिये हुए ऋण को वसूल ' 
करने में बहुत सहायता मिलती है | सहकारी राख समिति को चादिए 
कि प्रत्येक मास सदस्यों को वेतन मिलने पर कुछ न छुछ जमा करने के 
लिये उत्साहित करे, जिससे उनमें मितव्ययिता का भाव जागत हो । 

मिल-मजदूरों की सहकारी साख समितियाँ भी उपर लिखी जेसी' 
ही होती हैं | अन्तर इतना डी है कि इनके 6दस्व शअशिक्तित होते हे 
तथा वे ऋण भी थोड़ा लेते हैं। ऐसो समितियों के लिये मिल- 
मालिकों की सद्दानुभूति लामदायक सिद्ध होती है। कुछ विद्वानों का 
फथन है कि सदस्यों को दिया हुआ ऋण मिल- मालिकों के द्वारा वसूल 
किया ज्ञावे, किंतु लेखक का मत इसके विरुद्ध है । यदि मिल मालिक 
मनदूर के वेतन में से काट कर ऋण चुकावेगे तो मजदूर साख समिति 
को मिल-मालिक का बेंक्र सममेगा. और इस प्रकार बंद कभी भी 
सहकारिता श्रान्दोलन को न समझ सकेगा | अ्रस्त, ऋण वसूल फरने 
में मिल-मालिकों की सहायता ययासम्भव नली जावे; हाँ उनकी 
सहानुभूःते चहुत उपयोगी है | मिल-मनजदरों की सरकारों साख समितिर्षो 
के निरीक्षण और देखभात्र की श्रत्वन्त ग्रावश्यकता है। उनके बिना 
उनका सफल द्ोना कठिन है। इसलिए जो पू जीपति शपने मजदूर्से' 
की शआ्राथिक स्थिति को सुधारना चाहें. वे एच सुपरवाइजर नियुक्त कर 
द्‌, जो उन मिलों के मजदूरों की साख झमितियों की देखभाल करता 
रहे|बम्बई तथा श्रन्व श्रौद्योगिक केंद्रों के कुछ विवेकशील मिल पालियकों 
ने अपने मजदूरों के हितार्थ छाख समितियाँ स्पापित की हैं। किंतु 
मिल-मजदूरों को साख से भी झ्रधिक सदकारी स्टोर की प्रावश्यकता दे, 
जिससे वे अपने दैनिक जीवन की दल्तुएँ उचित मूल्य पर खरीद 
सके | इसके प्रतिरिक्त सहकारी शह-निर्माण तथा सदकारी अमन 
सपितियाँ भी. मबदरों के लिये. उपयोगी होंगी | 

भारतवर्ष में जातीय उह्दकारी खाल समितियां भी स्थायित का गई 
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हैं। उनमें प्रारम्भ में बहुत जोश होता है, किन्तु पीछे चह ठंडा पड़ 
जाता है और कार्यकर्ता शियित् हो ज।ते हैं; ऋण देते समय इस 
जात का ध्यान नहीं रखा जाता कि ऋण कितना दिया जावे, न उसके 
वश्नूल करने में कढ़ाई की जा सकती है, क्यों।क जाति-भाई का 


. कर भी कुछ समितियाँ अपनी जातियों की अच्छी सेवा कर रही हैं 

कारोगर आर वाख-हनके अतिरिक्त नगरों में. गृह उद्योग- 
सन्धों में लगे ० कारांगरों की भी साख की आवश्यकता होती है। 

फारीगरों को मि/भ्र + पू जा वाले बैड उधार नहीं देते । कारण यह है कि 
शक तो कारीगर्सों का योड़ी पू जो की आवश्यकता होती है, बिस्ते देना 
'बैज्लों के लिये लाभदायक नहीं होता; दूसरे, कारीगरों के पास कोई 
जमानत भी नहीं होता । | मनित के बिना बैंक उद्िसी को भी ऋषण 
"नहीं देते | इलिए वेचररे कारीगर उन थोक व्यापारियों के चंगुल 
में फें6 जाते हूँ. जो उनके तैथ्र माल 7 व्यापार करते हैं। बवापारी 
'कारीगरों को या तो कच्चा माल उधार दे देते हैं, भ्रथवा उन्हें कच्चा 
माल लेने के लिये रुपया उधार देते हैं; शर्त यह होती है, कि उन्हें 


समित्तियाँ पत्वेक घंवे के लिये अलग अलग होगी, जैसे जुलाडों के लिये 
डेनकर साख समिति । अभी तक इस देश में उत्पादक सहकारी साख 
'पमितियोँ अधिक सखझया में नही खोलो गई और न इस आन्दोलन को 
अधिक सफलता ही मिली है | इसका कारण यह है. कि साख समिति 
केवल पूजी का प्रउन्ध करती है। कारीगर को कच्चे माल के लिये, 
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जुसी व्यापारी की शरण में जाना पड़ता है | कारीगर अपने धन्धों में 
कुशल होता है, किन्तु वह कच्चा माल खरीदने तथा तैयार माल वेचने 
की कला नहीं जानता | इठ कारण समप्रिति को यह सच काम अपने 
हाथ में लेना चाहिये | 

. पीपल्स बेड... नगरों में व्यापारियों के लिये मिश्रित पू जी वाले 
उयापारी बैंक हैं, किन्तु वहाँ तथा कस्छतं में छोटे छोटे खोमचे चाले, 
डुकानदार तथा छोटे ठ्य!पारी भी होते हैं, जिन्हें साख की श्रावश्यक्ता 
होती है | इन दुकानदारों के लिये पीपल्स बैंक (लुज्जती प्रणाली पर) 
स्यापित किए जाने चाहिएँ। वह गृह-उद्योग धन्धों को प्रोत्साहित 
करने के लिये कारीगरों को ऋण देते हैं, तथा गांव जी पेदाक्षर को 
संडियों तक पहुँचाने वालों को साख देते हैँ। भारतवर्ष में ये बैंक 
ग्रभी तक बहुत कम खोले था सके है | जो नगर सहकारी &छ खोले 
जये हैं वे प्रायः या तो जातीय बैड हैं, अ्रथवा किसी एक पशे में लगे 
हुए लोगों के वेंक हैं । बम्बई तथा बंगाल में श्रवश्य कुछ ऐसे चैक 
सफलता-पूर्वक कार्य कर रह हैं | 


नगर सहकारी बेछ्ु तथा व्यापारी बेक में श्रधिक भेद नहीं है । 
नगर सहकारी बेझ्लों में मी सेविंग (बचत ), चालू , तथा मुद्दती जमा 
ड्रीती है । वे फेवल सदस्यों को ही ऋण देते हैं। वे बिल तथा हुन्डी 
को भुनाने का काम भी करते हैं | बगाल तथा बम्बई के श्रदिस्क्ति 
धन्य किसी भी प्रान्त में नगर रहकारी बेझ्लों ने अभी तक हुएडी का 
फाम प्रारम्भ नहीं किया है | नगर सहकारी बैंक शुल्त डेलिदुश प्रणाली 
- एर चलाये गये हैं। इन बैंकों की कार्यशील पू ली डिपालिट तथा दिस्सा- 
पूं शी होती है, तथा दायित्व परिमित होता है| नगर सहकारी चैक का 
संगठन कृषि साख समिति जैसा ही द्वोता हे: प्रेउल यद् भेद है कि 
जगर सहकारी वचैंकों मैं २ प्रतिशत लाम रक्त फोए में रख फर बाकी 
चॉंट दिया जाता है | 
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नगर सहकारी बैंक की सफलता के लिए यह आवश्यक है किः 
कर्मचारी बेकिंग के कार्य में दक्ष हों, तथा बैंक के प्रतबन्धकर्ता भी अनु - 
भवी पुरुष हों | बम्बई के सहकारी नगर बेंक की सफलता का कारयणः 
यह है कि वहाँ सर लल्लूमाई साँवलदास, तथा स्वर्गीय सर विंट्रलदास- 
थैकरसे जैसे सुयोग्य और श्रनुभवी व्यवसायियों ने इनको सफल बनाने 
में सहयोग दिय्रा था। वम्बई तथा सिन्घ में कुछ जातीय ब्कों को भी 
अच्छी सफलता मिली है | इनमें 'शमरा विट्टल सहकारी बैंक लिमिटेड? 
का नाम उल्लेखनीय है । इस बैंक को सारस्वत ब्राह्मणों ने १६०६ में 
स्थापित किया था | इस समय इस वेंक की कार्यशील पू जी श्ण लाख 
रुपये के लगभग है | 
बम्त्रई में मिल-मजदूरों की भी साख समितियाँ हैं। इन्हें नगर 
सहकारी वेक भी कहते हैं | इनमें एक दोष शीघ्र प्रवेश कर जाता है | 
ये अपने मुख्य कर्तव्व श्र्थात्‌ सदस्यों में मितव्ययिता के भाव का 
प्रचार न करके केवल सदस्यों को ऋण देने का कार्य करने लगते हैं 
अब इस दोष की ओर ध्यान आकर्षित हुआ है और यह प्रयत्न किया 
जा रहा है कि सदस्य वेंक में रुपया जमा करें | 
नगर सहकारी बेंक में, ऋण लेनेवाले को व्यक्तियों की जमानत 
देनी होती है। इस बैंक की समिति का प्रवन्ध एक प्र॒न्धकारिणी 
समिति करती है| यह वात ध्यान में रखने की है कि मिल मजढदरों के 
तक्रों में यदि मिल-मालिक का कोई प्रतिनिधि होता है तो जो कुछ कट 
करता है, वह्दी होता है | तावारण सदस्यों को यह विचार ही नहीं होता 
कि समिति उनकी है | 
नगर लाख सहकारी समितियाँ मदरास और बम्बई प्रान्त में विशेष 
रूप से है | इन प्रान्तों में सभी बड़े कस्त्रों में नगर साख सहकारी बैंक 
स्थापित हो चुके हैं; बेसे बंगाल और पंजाब में भी उन्तकी संख्या बढ 
"दी है। भिन्न मिन्र प्रान्तों में इन बैंकों की संख्या और पूं जी इस प्रकार: 


हें 
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__प्रात्त संख्या कार्यशील पू जी 
आरसासम १६३ २७ लाख र० के लगभग 
चंगाल ६०्प्य ६ करोड़ र० से अधिक 
विह्वर १०६ 5० लाख र० 
चम्बई ६८४ ६ करोड़ र० से अधिक 
मद्रास १३०० के लगभग < करोड़ 
'यंजाब ७2० १ करोड़ १९ लाख ८० 
पप्घ १३६ ६६ लाख रू» 


उत्तर प्रदेश ४०० से अधिक ८० लाख दर: 
मध्यप्रान्त-बरार-- केदल श्रमरावत में एक पीपल्स बट है । 

देशी राज्यों में, मैसूर में ३०० से श्रधिफक. और बढ़ौंदा तथा 
-कशमीर में क्रमशः ए६ और २७ नगर साख समितियाँ काम कर रही 
| | समस्त भारत में इनकी संख्या ७7०० है | 

नगर साख एहकारी समितियाँ रेल डाक आदि के सरकारी वर्म- 
-चारियों, तथा अन्य बेठन-मोगी मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों, मिल मजदूरों 
छोटे दूकानदारों तथा कारीगर्ण की द्ोती हैं | कृषि साख समितियों की 
अपेक्षा ये समितियाँ श्रधिक सफल हुई हैं। वे श्रघिक मजबूत श्रौर 
आशिक दृष्टि से अधिक स्वावलम्बी हैं। इनके दिये हुए ऋज की 
किर््तें बहुत कम बकाया रहती है | एक विशेष वात इन समितियों के 
सम्प्रन्ध में यह है कि ये श्रपनी दित्ठा पू जी और डियाजिटों सही इतना 
रवया पा जातो ई कि इनका काम अच्छी तरह से इल दाता है, श्रोर 
इन्हें सेन्द्रल बैंकों अथवा प्रान्तीय वेझ्ीं से ऋण लेन की आ्रावश्यक्ृता 
-नहीं पड़ती | उंक्षेत में ये श्रधिक स्वावलम्बी हैं। मारत जैसे देश में. 
जहाँ चैड्िज्ञ की सुविधा कम है. उनकी और श्रघिक प्रावश्यक्रता है ! 

संदरास--मसद्राल में लगभग १३०० गैर कहृपि सहकारी साख 
-समितियाँ अर्थात नगर सहकारो लाख उमितियाँ थीं | इसमें से लगभग 


््जु 


२०० नगर वैंक ये जो छोटे व्यापारियों को थोड़े समब के लिए छास्व 
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देते हँ, मजदूरों तथा छोटे कमंचारियों. की ५६० से श्रघिक सास्क 
समितियां यों लगभग ४०० अन्य प्रकार की परिमित दायित्व: 
वाली साख समितियाँ थीं। इन गैर कृषि साख समितियों की सदस्य- 
संख्या चार लाख से कुछ कम थी | उनकी हिस्सा पूजी ९ करोड़ २० 
लाख र०, उनका रचित कोष ७७ लाख. रपये के लगभग था, जमाः 
पाँच करोड़ १६ लाख रुपये के लगभग थीं। ये समितियाँ लगमगः 
साड़े पांजच्र करोड़ रुपये का ऋण अपने सदस्यों को दे देती हैं | नगरः 
साख समितियाँ मध्यम श्रेणी, निन्‍म मध्यम-श्रेणी, छोटे व्यापारी |, 
कारीगरों की श्रच्छी सेवा कर . रही हैं। श्रत्र प्रदत्त किया. जा रहाः 
है कि वे व्यापारिक बैंडों को भाँति नकद साख भी दिया करें.। इन 
समितियों क्ली यथेष्ट जमा मिल बाती है, श्रस्तु वे सेंट्रल बैंक पर 
इतना निभेर नहीं रहती । ह 
: उत्तर प्रदेश।--उत्तर प्रदेश में ४००से कुछ श्रघिक गैर कृषि सार 
समितियाँ कार्य कर रही हैं | अधिकांश समितियाँ सरकारी विमार्यों: 
के वेतन भोगी कर्मचारियों की हैँ | यह समितियाँ अपने सदस्यों की 
उचित सूद पर ऋण देती हैं। और उनसे ही डिपाज़िट स्वीकार 
करती हई । यह योजना सफल हुई हैं, क्योंकि सदस्य शिक्षित होते है तथाः , 
विमागीय श्रध्यक्ष इनमें रचि दिखाते हैं । इन समितियों के ७७ 
हजार सदस्य हैं और लगभग ८० लाख झुयये कार्यशील पूजी 
है | इन समितियों का दायित्व परिमित है । ह ह 
इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में लगभग २५० समियाँ कारीगरों: 
तथा छोटे व्यापारियों के लिए हैं। कानून से यदि वे चाहें तो दायित्ड' 
परिप्तित हो सकता है, परन्तु वे अपरिमित दायित्व वाली हैं । 

. जिससे ठीक आदमी ही उनके सदस्य बने | इन समितियों का 
संगठन ठीक आम्य-सहफकारी साख समिति की भाँति होता दे हां 
इनमें हिस्ता पूजी अवश्य होती है | सदस्थ श्रधिकतर एक हा घन्धे 
में लंगे हुए लोग होते हैं। प्रत्येक सदस्य की द्ेतियत निर्घारिक् 


नगर सहकारी साख समितियाँ ११६ 


करदी जाती दे उससे अधिक ऋण उसको नहीं दिया जाता।| ऋषण- 
किश्तों में लौटा दिया जाता है। इन समितियों के सदस्य ३४८० हैं 
ओर कार्यशील पू जी ३॥ लाग्व रु: है। यह एमितियों श्रघिक- 
सफल नहीं हुई हैं । 

ट्र।वं की र ।-द्रावंकोर में श८ नगर बैंक काम कर रहे हैं। इन 
ब्रेंकों के १२ हजार से ४६ कम सदस्य है. उनकी कार्यशील पूजी 
पाँच लाख ययये से श्रधिक है श्रोर लगभग डेढ़ लाख रुयये वे प्रति 
वर्ष ऋण देते हें । 

कोचोन!--कोचीन में लगभग ६४ नगर साख समितियाँ हूं, 
सदस्यों की संख्या १७ इजार से अधिक और कार्यशाल पूजी २० 
लाख रुपये से श्रघिक है | यह समितियाँ श्रधिकांश धरकारी विभागों: 
के कर्मचारियों, पुलिस सेना, तथा ग्युनिस्पैलटियों तथा बड़ी फर्मो के 
कर्मचारियों के लिए स्थापित की गई हैँ | यह समि तयाँ लम्वे समय 
के लिए ऋण नहीं देती । 

इृदौर--.इंदौर में ३७ नगर सहकारो साख समितियाँ काम कर 
रही हैं । इनकी सदस्य संज्या १७, ५०० से कुछ अधिक तथा 
फार्यशोल पूजी साड़े सेंतीस लाख झरुपये हैं| 

मध्यप्रदेश।--मध्यप्रदेश झौर बरार में नगर साख उमितियाँ 
चार प्रकार की हैं;--(१) वेतन पाने वाले कर्मचारियों की समितियाँ 
(२) दरिननों के लिए साख समितियां (३) मिलों के मज़दूरों के लिए 
साख समितियां (४) नगर बैंक । न 

वेतन पाने वाले कर्मचारियों को समितियाँ सरकारी कर्म चारियों, 
म्यूनिस्पैलटियों तथा मिलों के कर्मचारियों को होती ई | इस प्रकार 
की ७१ समितियाँ इशए प्रान्त में हैं। उनकी सदस्य ठंखवा 2३ हजार 
से कुछ श्रधिक है और उनकी कार्यशील पूंद्ी २१ लाख है | इमस्पई' 
में इस समय १२६ नगर बेक हैं जिनकी सदस्य संख्या १८८, ११० 
है और जिनकी हस्सा पूजी ८० लाख द० से प्रधिक ईद | उनकी 
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“कार्यशील पू जी लूगमग १० करोड़ है। उन बैंकों में केवल सदस्यों 
“को जमा हो चार करोड़ रुपये से ग्रधिक है | यह बैंक ४ से 6 प्रतिशत 
सूद पर ऋण देते हैं और अ्रधिक से अधिक ३॥ प्रतिशत सूद पर 
-जमा लेते हैं। 
इन बैंकों ने बहुत कुछ व्यापारिक चैंकों का सा कारवार करना 
आरम्भ कर दिया है। यह वबेंक चाहते हैं कि वे अपनी ताल्लुकों में 
-शाखायें खोलें और नाम मात्र के सदस्य बनावे'. | इध प्रकार के बैंकों का 
“स्वरूप आगे चलकर कहीं ब्रिलकुल व्यापारिक बैंकों जैता . ही न दो 
जावे, केवल यही खतरा है। ह 
वास्तव में पीपुल्स बैंक छोटे कारिगरों, खोमचे वालों तथा 
मजदूरों तथा निम्न मध्यम वर्ग के लिए ही सहकारिता के आधार 
पर संगठित करना चाहिए, | श्रन्यथा उनका रूप व्यापारिक बंकों 
जैसा हो जावेगा | प्रान्त में १४२ हरिजन सहकारी साख समितियाँ हैं 
जिनका अपरिमित दायित्व है! उनकी सदस्य संख्या २,८८६ हे 
ओर कुल कार्यशील पूंजी १ लाख ७० हजार है। 
.. मिल मबदूरों की समितियाँ. विशेषकर नागपुर में हैं ऐम्प्रे 6 
मिल सहकारी सांख समिति सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण है | उसकी सदस्य 
“संख्या ६ इजार है और उसकी कार्यशील पूंजी २ लाख है । 
प्रान्त में कारीगरों तथा छोटे कारबार करने वाले व्यापारियों की 
कोई भी साख समिति नहीं है। 
प्रान्च में केवल तीन नगर वेंक हैं जिनमें अमरौती बैक सफलता 
- पूर्वक काम कर रहा है | एक सुप्त श्रवस्था और एक समाप्ति पर है । 
वृम्व३:--. वम्बई में पहत्ते सभी गेर कृषि सहकारी साख समितियों 
: को नगर बैंक कहते थे परन्तु प्रान्तीय सरकार ने मेहता-मंसाली कमेटी 
१६३७ में नियुक्त की | उध कमेटी की सिफारिश के अनुसार केवल 
वही साख समितियाँ नगर बेक कहलावेंगी जो कि बैंकिंग कारवार 
“करती हैँ और जिनकी चुकता पूजी २०,००० उ० से कम न हो | 


नगर सहकारी सांख समितियाँ श्श्रे 
नगर बैंकों के अतिरिक्त स्केश डैलियज 
हूं तथा वेतन भोगी कर्मचारियों की साख 
तयाँ जातियों की हैं ' “म॒क जाति की 


बम्बई प्रान्त में इन 
अणाली के पीपिल्स बे क 
उरपितियाँ हूँ । कुछ साख सर्मित 
छक साख समिति दे । ह 


_ सातकाँ परिच्छेद... 
सेन्ट्रल बेछू तथा बेड्निल्न यूनियन 

.. पिछले परिच्छेद में नगर सहकारी बैक्लों के बारे में लिखा गया 

है । कुछ लोगों का यह विचार था कि ये बेड्ठ: आ्रामीण समितियों के 
, लियें भी रुपया इकट्ठा कर घकेंगे | इस कारण १६०४ के एक्ट के 
अनुसार केवल दो प्रकार की साख समितियाँ स्थापित की गई | किन्ठ 
यह आशा कि आमीणस जनता इन समितियों में रूपया न्मा करेगी, 
पूरी नहीं हुई; क्योंकि एक तो किसान ऋणगी हैं दूसरे उसे बेंक्व में रुपया 
रखने का अभ्यास नहीं है। प्रारम्भ में सहकारी समितियाँ संख्या में 
कम थीं, इस कारण उनके लिए! कायशील पूजी इकट्ठी करने में 
अधिक कठिनाई प्रतीत नहीं हुई । रजिस्ट्रार, समितियों में जमा होने- 
वाले रुपये के अतिरिक्त, प्रान्तीय सरकार तथा धनी व्यक्तियों से रुपया 
लेकर काम चलाते थे । पर इस प्रकार अ्रधिक दिनों तक काम नहीं 
चल सकता था | 

सेन्ट्रल बेंक-बह आवश्यकता प्रतीत हुईं कि ऐसे सहकारी 

चेंकु खोले जावे, जो नगरों में प्रारम्मिक सहकारी समितियों के लिये 

घन इकट्ठा करे । १६१२ में दूसरा एक्ट पास छुझ्ला और उठके अनु- 
सार सेन्‍्ट्रल वेंक खोलने की सुविधा हो गई | १६१० और १6१४ के 

चीच में सत्र प्रकार की सहफारी समितियों को संख्या बहुत बढ़ गईं 
तथा सेन्‍्ट्रल वैक्लों की भी स्थापना की गई। सन्‌ १६१२ में दूसरा 

सहकारिता एक्ट पास हो जाने के उपरान्त उचर प्रदेश बच्धाल, तथा 

मध्यप्रदेश में बहुत से सेन्ट्रल वैक्लों की स्थापना हुई | १६१४ से १६०० 

तक सेन्‍्ट्रल वैंक्रों का औसत ३०१ था और पररम्मिक सहकारी समि- 

तियों की संख्या २७,२१५ थी । १६२० से १६२०४ तक सेन्‍्द्रल वेंकों: 
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: की संख्या ५०० थी तथा समितियों की संख्या प्५,८८६ थी। इस 
समय ये संख्याएं क्रमशः ६०० और १,०४,००० हैं। 


सेन्ट्रल बैंक तीन प्रकार के होते हैं।( १ ) ऐसे सेन्ट्रल बैंक, 
बिनके सदस्य केवल व्यक्ति ही होते ६ैं।( २) ऐसे सेन्ट्रल वेंू 
बिनके सद॒स्‍्य केवल समितियाँ हो हो सकती हैं ( ३ ) ऐसे सेन्द्रल 
बैंक, जिनके सदस्य व्यक्ति तथा समितियाँ दोनों ही होते हैं। पहले 
अकार के वेंक केग्ल हिस्सेदारों के बैंक होते हैं ।ये सहकारिता के 
शिद्धान्तों के विरुद्ध हैं| इस कारण अब ऐसे बेंक नहीं रहे। दूपरे 
प्रकार के बैक, जिनके सदस्य केवल सम्रितियां द्वोती हूँ, आद्शा सइ- 
कारी सेन्‍्ट्र्ष वें क हैं । समितियाँ इन वैंक़ों की नीति निर्धारित करतो 
: हैं, बैंक का प्रचन्ध भी उन्हीं के हाथ में रहता है। ऐसे बेंक को बेंकिज्ध 
यूनियन कहते है| इन वैकिक्ष यूनियनों का सम्बन्ध ग्रामीण समितियों 
से होता है, ग्रामीण उम्मितियाँ ही इनका प्रवन्ध करती हैं। इन चैकिदृः 
यूनियनों की सफलता के लिए यद्द आवश्यक है कि समितियों के सदत्य 
योग्य तया प्रभाव शात्री व्यक्ति द्वों । यही कारण हे कि बैंकिंग कूनियन 
संख्या में श्रघिक नहीं हैँ । तीसरे प्रकार के सेन्‍्ट्रल बैंक वी श्रधिक 
देखने में श्राते ईं। उत्तर भारत में बैंकिंग यूनियन संख्या में यथेप्ट 
हैँ, ओर दक्षिण में बहुत कम | 
सेन्ट्रल बैंक का चो तर प्रत्येक प्रान्त में मिन्न-मिन्न होता है । उस 
ज्ञेत्र की सहकारी समितियाँ उसी बंक से ऋण लेती हे | सेन्ट्रल बंक 
काक्ेत्र दक्षिण तथा पश्चिम भारत में एक जिला, परन्तु उत्तरभारत- 
में तहसील हो होती हे | इसल्लिए उतर भारत के सेन्‍्द्रल वेंकों से 
सम्बन्धित समितियों की धंख्या तथा पू जी कम होती द । 
साधारण सभा--सेन्ट्रल बेंक के द्विस्तेदारों की सभा को 
साधारण समा कहते दें। समा के सदस्यों को फेवल एक वोट! देने फा 
अधिकार छोता है। मिश्चित पू जी वाली कम्पनियों को माँति, छिसने 
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अधिक हिस्से खरोदे हैँ, उसको एक से श्रधिक वोट” देने का अधिकार - 
' नहीं है। उाधारण समा-डायरेक्टरों का निर्वाचन फरती है। 

संचालक ( डायरेक्टर ). बोड वेंक का प्रबन्ध करता है.। साधा- 
रणतः सेन्‍्ट्रल चेक के डायरेक्टर संख्या में अधिक होते हैं, क्योंकि बहुत 
_ से स्वार्यों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक होता है । भिन्न-भिन्न प्रां्तों 
में डायरेक्टरों की संख्या १० से २४ ,तक हे | इससे यह . कठिनाई 
होती है कि पूरे बोर्ड की मोटिंग का आयोजन कठिन हो जाता है, 
इसलिए बोर्ड श्रपने सदस्यों में से कार्यकारिणी समितियों का निर्वाचन 
करता है, नो बेंक का कार्य चलाती है | बैंक का दैनिक कार्य अ्रवैतनिक 
मन्त्री, चेयरमैन तथा कोई एक - डायरेक्टर, मैनेजर की सलाद से 
करता है | डायरेक्टरों को फीस श्रयवा वेतन कुछ नहीं मिलता | कहीं 
कहीं डायरेक्टर समितियों को आवश्यकता : जानने के लिए उनका 
निरीक्षण करते हैं तथा यह रिपोर्ट करते हैं कि उनको .कितना 
ऋ:ा देना चाहिये | डायरेक्टर बदलते रहते हई | चेयरमैन तथा मन्त्री 
व्यक्ति-सदस्यों में से चुने जाते हं | उत्तरीय तथा पूर्वी मारत में चेयर- 
मैन कहीं-कहीं -सरकारी कमेचारी मी होता है, श्रधिकतर वह गैर- 
सरकारी दी होता है। प्रायः डायरेक्टर समितियों के प्रतिनिधि ही 
होते हू | 

सैनेजर--प्रत्येक वैज्ज॒ एक मैनेजर नियुक्त : करता है। मैंनेजर 
प्त्येक प्रान्त में एक ही कार्य नहीं करता । कुछ प्रांन्तों में वह बैक को 
अ्रच्छे रूप से चलाने के अतिरिक्त, सम्बन्धित साख संसितियों के लिए 
भी जिम्मेदार होता हे (इसलिए उसको सेन्‍्ट्रल बैंक के दौरा करनेवाले 
कमचारियों की भी देखभाल करनी पड़ती है । अन्य प्रान्तों में वह 
केवल साख समितियों के लिए. बिम्मेदार द्वोता है, इसलिए: वह दौरा 
करता दे और साख समितियों का निरीक्षण करता हैं ।.वह चैंक छ् 
प्रबन्ध नहीं करता । यह कार्य अवैतनिक मंत्री, कर्मचारियों की तहायता 
से करता है | बहुत जेड़े-बरड़े वेंकों में दो मैनेजर नियुक्त किए. जाते 
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हैं। बंक में मेनेजर के अतिरिक्त कलक तया आय-ब्यय-लेखक नियुक्त 
किये जाते हैं | अधिकतर बैंक अपने खजानची रखते है और उझपये 
का खेन-देन स्वयं करते हैं | किन्तु कुछ बैंक श्रवैतनिक खजानची रखते 
हैं अथवा सरकारी खबाने तथा किसी श्वन्य बचेंक में अपना रुपया 
रखते हैं। 

सेन्ट्रल बैंक की कार्यशील पू जी हिस्खा-पू नी और रक्षित कोप 
डिपाजिट तथा ऋण द्वारा प्राप्त होते हैं । 

हिस्से ओर डिपाजिट....ब्रेंकिंग यूनियन में केवछ समित्तियाँ दी 
हिस्से खरीद सकती हें, बि.्ठु मिश्रित बेंकों में ठवक्ति भी हिस्से खरीद 
सकते हैं। साधारणतः सेन्ट्रल बेंकों के हिस्से ४० ८० से लेकर 
१०० रू० तक के हंंते हूँ, किन्तु कट्टी-क्दीं १० से लेकर १०० र० तक 
के हिस्से हँ | समितियाँ अपने ऋण के अनुपात में हिस्स लेती ह। 
वम्बई, देहली, कुर्ग, गवालियर, तथा इन्दौर में हिस्सों का मूल्य पूरा 
चुका दिया गया दे परन्वु अ्रन्य प्रान्तों तथा देशी राज्यों में द्वित्सों का 
पूरा मूल्य नहीं चुकाया गया है | साधारण दस्सेदारों का दायित्व 
हिस्से के मूल्य तक ही सीमित हे, किन्तु कुछ प्रान्तों में हिस्सेदारों का 
दायित्व चार गरुने से लेकर दस गुने तक है । १६१० के एक्ट के 
अनुसार उत्येक परिमित दायित्व वाला समिति को २५४ प्रतिशत लाम 
रक्तित कोप में जमा करना होता है। सेन्‍्ट्रल त्रंफ इस २४५ प्रतिशत 
के अतिरिक्त, श्रन्‍्य कार्य के लिये, विशेष रक्षित कोप जमा करते 

हिस्सा पू जी तथा रक्चित कोष तो चैक की निन्नी पूजी होती हें, 
आऔर डिपालिद तथा ऋण उधार ली हुई पू ली होती है | भारतवर्ष के 
प्रत्येक प्रान्त में निजी पूजी तथा ऋण ली हुई पूज़ी का प्रनुपात 
१५प्नदे। 

सदस्यों तथा गैर-सदस्थों की डिपाजिट ही कार्यशील पूछी का 
बड़ा भाग होती है। सेन्‍्ट्रल बैंक में दो प्रकार की डिपाणलिट होती एँं-- 
मुद्ती, तथा सेविग्स | श्रधिक्रतर सेन्ट्रल नरक चालू खाता नहीं रखते । 
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हां, कुछ बैंक रखते भो हैं । चालू खाता जोखिम का काम है, उसके 
लिये संचालकों में ययेष्ट व्यापारिक कुशलता होनी. चाहिए-। सेन्ट्रल 
बैंकों के पास पूजी भी बहुत कंम होती है, इस कारण .भी ये. बैंक 
चालू खाता सफलतापूर्वक नहीं रख सकते [ कहीं कहीं सेविंग्स डिपाजिट 
भी नहीं ली ज्ञाती, किन्तु अधिकतर बैंक सेविग्स डिपाजिट लेते हैं। 
इन वेंकों में अधिकतर मुद्ती छमा ली जाती है. सेन्ट्रल बैंक अ्धिक- 
तर एक वर्ष के लिये डिपाजिट लेते हैँ। केवल बिद्दर-उड़ीसा में यह 
प्रथा है कि चादे जब रुपया जमा किया जावे, ३१ मई को रुपया 
वापिस दे दिया जाता है। सेन्‍्ट्रल बैंक में श्रधिकतर नोकरी करनेवाले, 
ज्षमीदार, तथा संस्थाएँ ही रुपया जमा करती हैं:| 

ऋतखु--डिपाणिट के श्रतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर बैंक ऋतष 
भी ले लेतें हैं | सेन्ट्रल बैंक, इम्पीरियल बैंक आदि दूसरे वैंकों. से 
तथा प्रांतीय सरकार से, ऋण लेते हैं-। पंजाब. फे - श्रतिरिक्त अन्य 
प्रान्तों में सेन्ट्रल बैंक प्रांतीय सरकार से सीधे ऋण नहीं लेते | किन्तु 
देशी राज्यों में सेन्‍्ट्रल॑ बैंक राज्य से ही ऋण लेते हैं, केवल मैसूर 
में बैंक राज्य से ऋण नहीं लेते । 

' सेन्द्रल् बैंक सरकारी कागज तथा प्रारम्मिक सहकारी साख घमि- 
तियों के प्रामिसिरी नोट की जमानत पर कर्ज लेते हैं। कुछ समय 
से इम्पीरियल बैंक ने प्रारम्मिक सहकारी समितियों के प्रामिसिरी नोट ' 
पर कज देना वंद कर दिया है, और केवल सरकारी काग़ज़ पर. ही 

ऋण देता है। इस्पीरियल बैक के मेनेजिज्ष गवर्नर ने सेन्ट्रल वकिज्ञ 
इनक्वायरी कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा .था कि सहकारी 
समितियों की श्रार्थिक दशा श्रत्यन्त शोचनीय है इसलिए, 
उनके प्रामिसरी नोट पर जैंक ऋण नहीं दे सकता । सेन्ट्ल 
बैंक अन्य मिश्रित पूजी वाले बैंकों से ऋण नहीं लेते, ये अधिकतर 
प्रांतीय सहकारी बैंकों से दी लेते हें | इन बैल्लों के सम्बन्ध में अगले 
परिच्छेद में लिखा जायगा । जहाँ प्रान्तीय बैंक स्थाफ्ति हो चुके हैं, 
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चहाँ सेन्द्रल बैंक, श्रन्य मिश्चित पूजीवाले व्यापारिक वेंकों तथा दूसरे 
सेन्द्रल छेकों से सीधा सम्बन्ध नहीं रख सकते । यह नियम मद्रास और 
पंजाब में कड़ाई के साथ उपयोग में नहीं लाया जाता | संयुक्तप्रांत में 
एक सेन्द्रल बैंक दुसरे सेन्ट्रल बैंकों को, रजिस्ट्रार की श्रनुमति लेकर, 
ऋचगण दे सकता है। 
सेन्ट्रल नेंक अधिकतर सहकारी साख समितियों तथा गैर-साद्ध 
समितिशों को दी ऋण देते हैं| पश्चात, मेसर, गवालियर, तथा मद्रा6 
में अब भी सेन्‍्ट्रल वेंक व्यक्तियों को ऋण देते है, किन्‍्ठु यह रिवाज 
अब बन्द की जा रही है | सहकारी समितियों के पास जमा करने के 
लिये भ्रधिक पू जी तो होती नहीं, इस कारण बैंक समितियों को ऋण 
देने का ही फार्य श्रघिक फरते है | सेन्ट्रल वेंक व्यक्तियों, विशेष प्रकार 
की समितियों, तथा कृषि सइकारी समितियों को, नोट श्रथवा बॉड पर 
ऋण दे देते हैँ । किन्तु व्यक्तियों श्रौर विशेष प्रकार की समितियों से 
इसके अतिरिक्त कुछ जायदाद अथवा रुग्पत्ति गिरवी रखवाई जाती 
है | कृषि सहकारी समितियों के श्रपरिमित दायित्व के कारण उनका 
गओओनोट' ही यथेष्ट जमानत समझी जाती हैं।जब्र सहकारी साख 
मिति किसी सदस्य के पुराने ऋण को चुकाने के लिए लम्बा ऋण 
लेती है तो सेन्ट्रल वेक 'प्रोनोट” के अ्रतिरिक्त उन कागजों को 
सदस्य ने छमिति को लिख दिये हैं, अपने नाम करवा लेता है। 
यह जानने के लिए, कि प्रत्येक सदूकारी साख छम्तिति को अधिक 
से अधिक कितना ऋण देना उचित होगा, सेस्ट्रल बेड अपने से 
संत्रन्धित साख समितियों की साख का अनुमान लगाते हैं । छो घऋण 
समितियों फो दिया जाता है, वह निश्चित वर्षों में वयूल कर लिया 
जाता है। कुछ में तो ऋण बहुत समय के लिए भी दिया 
जाता है, किन्तु कुछ समय में केवल कम्त समय के लिए ही। घछणय 
की स्वीकृति देने में बहुत सी फानूनी कार्यवाही करनी पढ़ती है, इश- 
लिए ऋण मिलने में देर हो जाती है | इस दोप फो दूर करने के लिए 
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कुछ सेन्ट्रल बैंक एक रकम निश्चित कर देते हैं, -जिस तक समितियों. 
को बिना. किसी. देरी के कज दे दिया जाता है, अधिक रकम के लिए. 
. नियमित: कार्यवाही करनी पढ़ती है। कुछ प्रांतों में समितियों - की. 

सामान्य साख निर्धारित कर दी जाती है। ऐसा करने से पूर्व, उसके. 
सदस्यों की सासान्य साख का लेखा तैयार किया जाता हे, जिसमें सद- 
- स्पा की संम्पत्ति, उनकी आवश्यकता, उनकी आयु त था उनकी बचाने 
की शक्ति का ब्योरा रहता है | इस ,लेखे के आधार पर वेक यह 
निश्चित कर देता है कि उमिति को किस रकम तक कर्ज दिया जा 
सक्षता है | सदस्यों की रामान्य खाख का लेखा प्रतिवर्ष. हेसियत के 
अनुसार तेयार किया जाता है | 

. सेन्ट्रल बैंक मिन्न भिन्न प्रान्तों में जुदा जुदा समय के लिए कर्ज 
देते हैँ | फ़लल उत्पन्न करने के लिए. जो कज लिया जाता हे वह एक: 
दो वर्ष के लिए होता है, और जो ऋण भूमि में . सुधारने के लिए, 
श्रथवा पुराने कर्जो' को अदा करने के लिए, लिया जाता है, वह पाँच 
से दस वर्ष तक के लिये दिया जाता है| प्रत्येक प्रांत में यह घारणा 
जोर पकढ़ रही है कि सेन्ट्रल बैंक श्रधिक समय के लिए ऋण नहीं दे 
सकते | इसके लिए भूमि बन्धक बेक स्थापित करना चाहिए. | 
._-.  सेन्ट्रल बैह्ल श्रभी तक समितियों से ८ से.१२ प्रतिशत सूद लेते, 

रहे हैँ | जन वाजार में सूद की दर बहुत घट गई तब इन वेंकों ने दर 
घटाई, और अब प्रयत्त फिया जा रद्दा है कि सूद की दर और घटाई 
जावे | भारतीय सहकारिता आन्दोलन की सबसे बढ़ी कमी यह है कि - 
समितियाँ ऋण को उचित समय पर नहीं दे पाती श्रौर बहुत सा रुपया 
वाकी:रह जाता है | इसका मुख्य कारस यह है.कि सदस्य अशिक्षित 
हैँ, उन्हें. शान नहीं है; कभी-कभी फसल नष्ट हो जाने के कारण 
भी वे कर्ज अदा नहीं कर पाते | यदि फसल के नष्ट शो जाने से टमि 
तियाँ अपना ऋश नहीं दे पाती तो उन्हें अधिक उमय दे दिया जाता 
है| जन्र कोई समिति अपना ऋतण नहीं देती तो बैंक, जहाँ तक हो 
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सकता हे, रुपया वयूल करता है | यदि रुपया किसी भी प्रकार वसूकू 
नहीं होता तो बैंक रनिस्ट्रार से समिति तोड़ देने के लिए. कहता है,, 
अ्रथवा अदालत से डिगरी कराता है। 

जघ समितियाँ सेन्‍्ट्रल बे क को ऋण का रुपया चुकाती हैं. उस 
समय ने क्र के पाठ आवश्यकता से अधिक रुपया जमा हो जाता है ! 
यद्द स्थिति वर्ष में दो से चार मद्दीने तक रहती है | इस समय चेक 
प्रान्तीय बेछ्लों में रपया जमा कर देते हूँ, जहां प्रान्तीय बेंक नहीं हे. 
वहां रुपया इम्पीरियल बेंक में जमा कर दिया जाता है । इसके अति- 
रिक्त प्रत्येक बैक के पास कुछ रुपया स्थाई रूप में अधिक होता है. 
जो समितियों को ऋण देने में नहीं लगाया जा सकता । यह फोप 
प्रान्तीय ब्रेक में अधिक समय के लिए. जमा कर दिया जाता है, अर थवा 
ट्रस्ट-सिक्युरिटी में लगा दिया जाता है | इस समय सेन्ट्रल बेक्ों की 
नीति यह है कि वे आवश्यकता से अधिक डिपाजिट नहीं लेना चाहते.. 
इसलिए, डिपाजिट पर सूद्‌ की दर बहुत घदा दी गई है। 

नकदी --मैकलेगन कमेटी ने प्रत्येक सेन्द्रल बैंक द्वारा नकदी रखे 
जाने की आवश्यकता बतलाई है | किसी समय ऐसा सम्भव है कि 
डिपालिट निकाल ली जायें और लोग रुपया न जमा करें। ऐसे रुमय 
पर जमा करनेवालों को उनका रुपया दे सकने के लिए यह श्रावश्यक 
है कि भत्येक सेन्टल ब्रेड कुछु न कुछ नक॑दो श्रवश्य रखे | मेकलेगन 
कमेटी ने इस विषय में मिम्नलिखित सम्मति दी हे-जिन ब्रेझ्लों में 
चालू खाता तथा सेविज्ञ 5क खाता दोनों ही दो, उनमें चालू खाते की 
सारो रकम तथा सेविंग बेंक खाते की ७< प्रतिशत रफम नकदी तथा 
ऐसी सिक्‍्यूरटी में रखनी चाहिए, जो तुरन्त ही नकदी में परिणत की 
जा सके | मुद्दती जमा के लिये कमेटी की यह राय दे कि जो डिपासिट 
अगले बारह महीनों में देनी हो उसकी श्राधी रकम नकदी में रहे । 
किन्तु इस नियम के अनुसार कहीं कार्य नहीं होता, प्रत्वेक प्रान्त ने 
अपने नियम बना रखे है | प्रायः नकदी इससे कम ही रइती है । 


२२ - भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


: जीभ --सेन्‍्द्रल बेझू प्रतिवर्ष वाषिक लाम का २४ प्रतिशत रक्षित्र 
कोष में जमा करते हैं और शेष हिस्सेदारों में बाँट दिया जा सकता है, 
किन्तु सेन्ट्रल वे को के उपनियर्मों में श्रधिक से अधिक लाभ की दर 
पनश्चित कर दी जाती है, जिससे अ्रधिक लाम- हिस्सेदारों में नहीं 
चाँटा ज़ा सकता । 

सेन्ट्रल॑ बैड ६ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक लाभ बाँटते हैं; अधि- 
'कतर प्रान्तों में ६ प्रतिशत ही बाँठ जाता है। साधारण रक्षित कोष 
के अतिरिक्त कोई सेन्ट्रल बैंक इ्मारत, बद्धाखाता, तथा लाभ-हानि- 
सन्तुलन के लिये विशेष कोष जमा करते हैं-। रक्षित कोष का रुपया 
'सिक्‍यूरिटी में या प्रान्तीय बेंक में लगा -दिया जाता है, अथवा वह 
अंक में ही रहता हे और कायंशील पजी को दबृद्धि करता है। 
सह की दर --सेन्ट्रल बैंकों की सूद की दर भिन्न-मिन्र प्रान्तों 
अं जुदा-जुदा है। किन्ठु डिपाजिट के सूद्ध तथा प्रारम्मिक समितियों से 
लिए जाने वाले सूद में, २ से £ प्रतिशत का अ्रन्तर रहता है |-बिंहार, 
उड़ीसा, संयुक्त प्रांत तया ग्वालियर में. यह अन्तर ४ से ४ प्रतिशत 
तक होता है । श्रन्य प्रांतों में अन्तर केवल दो या तीन, प्रतिशत्त है । 
जिन वे को का लेनदेन कम होता हे, उनका. प्रचन्ध-व्यय अपेक्षाकृत 
अधिक होने के कारण उन्हें अन्तर अधिक रखना पढ़ता है | कुछ 
धान्तों में विशेष प्रकार की “लेंड टैन्योर' (भूमि-स्वत्व) होने .के कारण 
रूपया अ्रधिक मारा जाता है. हृस कारण भी अन्तर अधिक रखना 
पढ़ता है | है 
कमचारी-सेन्ट्रल वें क श्रपने से संवन्धित समितियों की देखभाल 
रक्षते हैं; तथा उन पर अपना नियन्त्रण रखते हं | इस कार्य के लिए 
उन्हें कुछ कर्मचारी रखने पढ़ते हैं । कर्मचारी ऋण के प्रार्थनाप्नों की 
जाँच करते हैं और सम्पत्ति का लेखा तैयार करते हैं; जो समितियाँ 
अपने पुराने ऋण को चुकाने के लिए. श्रधिक समय माँगती हं, उनके 
आयंनापन्नों के विषय में भी जाँच करते हैं, और समिति के सदस्यों से 
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<डपया वसूल करे में; सद्दायक होते हैं| कहीं-फहीं सेन्ट्रल वे क के कमे- 
चारी ही सदस्यों से रुपया वसूल कर लेते हैं [ऐसी परिस्थिति में सदस्य 
समिति को कुछ नहीं समझता श्र समिति का कोई प्रभाव नहीं रहता। 
किसी किसी प्रांत में ये कमंचारी समितियों का हिसाच रखते हैँ, तथा 
वापिक सभा का आयोजन भी करते हैं। हाँ नई समतियों फी 
स्थापना करने के लिये सहकारी विमाग विशेष कर्मचारी नियुक्त नहीं 
करता, वहाँ के कर्मचारी नवीन समितियों की स्थापन्ता भी करते हैं। 
इसके अ्रतिरिक्त थे लोग सहकारिता सम्बन्धी प्रचार-कार्य मी करते हैं | 
किन्तु अ्रत्र इनमें से कुछ कारये प्रांतीय इस्टिब्यूट करने लगी हैं। 
कुछ प्रान्तों में मितियों की देखमाल का कार्य सुपरवाशजिज्ञ यूनियन 
को दिया गया है । 

सेन्ट्रल बकों की आय-व्यय की जांच सरकार द्वारा नियुक्त 
आय-व्यय-परीक्षुक करते हैं । ये परीक्षक वसूल न हुए डय्ये के 
विषय में भी जांच करते हैं तथा सेन्ट्रल न कों की आथिरक स्थिति फो 
भी देखते दे । रजिस्ट्रार कुछ प्रश्न निश्चित करता है, निनका उतर 
तथा आयन्ज्यय-परीक्षु क की रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जाती है। 

सेन्ट्रल वें क॒ का निरीक्षण रजिस्ट्रार तथा सहकारी विभाग के कर्म- 
“चारी करते है । जहाँ प्रान्तीय वे क हैं, वहाँ उनके मैनेनर डायरेक्टर भी 
निरोक्षुण करते हूँ | किन्तु यह स्वमान्य है कि निरोक्षण उचित रूप 
से नहीं होता; क्योंकि रजिस्ट्रार तथा उनक्ने कर्मचारी कुछ ही नेकों 
का निरीक्षण कर पाते हैं। प्रत्येक बैंक वार्षिक चैलेंघ-शसीट ५ सेनी-देनी 
का ल्ैखा ) तैयार करके उसे आय-उ्यय-परीक्षक की रिपोर्ट के सद्दित 
-इजिस्ट्रार तथा हिस्सेदारों के पाठ भेत्ता दे | चैलेंस-शीट के अतिरिक्त 
प्रत्येक चेंक को लाम और हानि का, तथा प्रामदनी और ख्च फा 
व्योरा मी सरकार के पास भेबना पढ़ता है | सेन्ट्रल वेक रखिस्ट्रार को 
पतमाही रिपोर्थ मेजते हैं, ज्ञिसमें उनकी श्आर्थिक स्थिति का ब्योरा 
रहता है। प्रायः सेन्ट्रल वें श्पनो शाखाएँ नहीं खोलते, किन्तु टन 


श्य्ड भारतीय सहकारिता आन्दोलन - 


सेन्द्रल बैक्लों को, जिनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिनसे सम्बन्धित समि- 
तियों की संख्या ग्रधिक है, शाखाएँ मी खोलने की श्राज्ञा दे दी गई है। 

बेड की स्थिति -.भारतवर्ष में सत्र मिलांकर छुःसौ सेन्ट्रल वैज्भुः 
हँ-- पंजाब १२०, वज्धाल ११७, संयुक्तप्रांत ७०. बिहार उड़ीसा ६८, 
मध्यप्रांत ३५, मद्रास ३०, श्रातम २०, बम्बई ६११; शेष देशी 
राज्यों में हैं | सव्॒ सेन्ट्रल बैंकों के लगभग ८०,००० व्यक्ति और 
१,४०,००० समितियां सदस्य हैं | समस्त कार्यशील पूंजी २६ करोड़ 
रुपये से अ्रघिक हैं, जिसमें हिस्सा पूंजी ६ प्रतिशत, रचक्तित कोष १४ 
प्रतिशत, डिपाजिट ५६ प्रतिशत, प्रान्तीय बेंक से लिया हुआ ऋण १४ 
प्रतिशत, तथा सरकार से लिया हुआ ऋण डेढ़ :प्रतिशत है। इन 
श्रंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि सेन्ट्रल बैंकों के पास २३. 
प्रतिशत के लगभग उनकी निन की पूजी है। परन्तु रण्षित कोफ 
इनकी ठीक स्थिति को नहीं बतलाता; क्योंकि बहुतसी साख समितियाँ, 
जो इन बैंकों से दपया उधार लेती हैं, वे अपना ऋण श्रदा नहीं 
करेगी, और यह हानि वैंकों को उठानी पड़ेगी | 

मदरास, वम्बई और मध्यआन्त-बरार के सेन्‍्ट्रल बैंकों का केक 
. विस्तृत हैं। अधिकतर एक जिले में एक जेंक है। परन्तु वज्धाल, 
बिहार, उड़ीसा और पंजाब में एक बहुत छोटे क्षेत्र ( ताल्छुका ) में 
एक वैंक होता है | संयुक्त प्रान्त के कुछ जिलों में तो प्रत्येक तहसील 
में एक बेंक है, और कुछ में केवल एक-एक ही बक कार्य करता है । 

अतंकड़ों से यह मी ज्ञात होता है सेन्ट्रल वक उधार पूंजी 
( डिपाजिट.और कर्ज की रकम ) का €० भ्रतिशत-समितियों को 
उधार दे देते हैं | इससे यह सिद्ध होता है कि सेन्‍्ट्रल वेक श्रपेक्षा- 
कृत कप नकदी रखते हैं; यह व्यापारिक दृष्टि से ठीक नहीं है। 
यद्यपि बसून न होनेवाले ऋण के आंकड़े *प्राप्त नहीं हैँ परन्तु वह 
निश्चित हे कि सेन्ट्रल वेकों का बहुत सा रुपया मारा जावेया, कयोंकिः 
साख सप्रितियाँ की स्थिति ठीक नहीं है। 


++ च्ड चिट 
सेंट्रल बेक तथा वर्किंग यूनियन १२५ 


मोटे तौर पर मदरास, बम्बई ओर पंजान के सेनन्‍्ट्रल चकों की 
अार्थिक स्थिति अच्छी है | तिहार, वंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश श्रौर 
चरार के सेन्ट्रल यों की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक दो गई थी, उनके 
लीणोद्धार का प्रयत्त किया गया | इन प्रान्तों में बहुत से बंकों फो 
सो अपना कारोबार इपलिए बंन्द कर देना पड़ा कि वे डिपोजिट 
करने वालों को उनका रूपया देने में श्रसमर्थ ये | उत्तरीय उड़ीवा के 
सेन्द्रल वकों ने अ्रपना प्रबन्ध ६ वध के लिए. रजिस्ट्रार के हाथ में 
सॉप दिया | इन प्रान्तों में सेन्ट्रल वकों की असफलता के मुख्य 
फारण ये हँ;--तम्रितियों को अंधाधुन्ध ऋण देना, दोपपूर्ण निरी- 
बण, चक्रिंग रिद्धान्तों की अवदेलना, थ्ौर प्रारम्भिक समितियों 
का दोष-पूर्ण संगठन । श्रन्य प्रान्तों में से ट्रल चकों की स्थिति 
साधारण है । 

उत्तरप्रदेश -..उत्तरप्रदेशमें ६७ लिला तथासैंट्रल सहकारी वेंक ई 
जिनके ६८५६ व्यक्ति तथा १४,०६१ सहकारी समितियां रुदत्य हैं । 
इन वेकों की हिस्ता पुंजी ६९ लाख श्र कायशील पूंजी २ करोड़ २० 
लाख रुपए थी | १६४७-४८ में इन वकों ने १ करोड़ ६६ लाख रु० 
फके ऋण दिए.| अधिकांश चक केवल मुद्दती जमा लेते हैं ओर एक 
चर्ष की जमा पर ३ से ३॥ प्रतिशत यूद देते ह। सेन्ट्रल चके समि- 
पतियों को ७ से 6 प्रतिशत यूद पर ऋण देते 

उत्तरप्रदेश में से ट्रल येक,जो इजारों बहु उद्ये श्य वाली रमितियां 
स्थापित हुई हैँ उनको साख नहीं देते क्योंकि यह बहु-डय्येश्य वाली 
समितियां व्यापार करती हैं । उद्गल चेक व्यापार की जो।खम को नहीं 
सेना चाहते । इसी प्रकार प्रान्तोय घरकार ने राशन सप्लाई दफक्ानों 
को व्यक्तियों के हथ से लेकर सहकारी स्टोर को दे दया है| यह 
जऊपमोक्ता स्टोर भी अपनी ही पूंजी से काम कर रह हैं, से ट्रल चेक 
डन्दूं खाख नहीं देते 


आंठवाँ परिच्छेद्‌ 
प्रान्तीय सहकारी बेंक या सर्वो्फरि बैंक 


९००---+ (ै) बम 


प्रान्तीय बैड्लों की आवश्येकता-देश में सहकारिताओआन्दोलन' 
के क्रमशः फैलने पर .यह अनुभव होने लगा कि यद्यपि सेन्‍्ट्रल बैंक 
सहकारी समितियों का निरीक्षण तथा देखभाल करने में रजिस्ट्रार का 
हाथ वँदाते हैं तथापि आंदोलन में जितनी पूली की आवश्यकता 
झेती है, उसका उचित प्रबन्ध नहीं कर सकते। इसके श्रतिरिक्त सेन्ट्रल 
बैंकों.का नियंत्रण तञ्रा उनके द्वारा साख समितियों की यथेष्ट पूजी 
का उचित प्रवंध करने की भी आवश्यकता प्रतीत हुई । मैकलेगन 
कमेटी ने, जो १६१५ में सहकारिता आंदोलन की जॉँच के लिए बैठाई 
गई थी, अत्येक ऋत में प्रांतीय चेझू स्थापित करने की आवश्यकता 
बतलाई । वास्तव में सेन्ट्रल वेझों का आपस में सम्बंध स्थापित करने 
के लिए ऐसी संस्था की अत्यत आ्रावश्यकता थी | प्रान्तीय वेह्डों से पूर्व 
यह काम रजिस्ट्रार करता था। यदि किसी सेन्‍्ट्रल देझु को पू जी की 
अधिक आवश्यकता होती तो रजिट्रार सूचना पाने पर प्रांत के प्रत्येक 
सेन्ट्रल वेड को गश्ती चिट्ठी लिख देता था। पर इससे उद्दे श्य सिद्ध 
नहीं होता या और साथ ही रजिस्ट्रार का वहुत ठा समय इस कार्य में: 
लग नाता था । कुछ सेन्‍्ट्रल बेड अपनी आवश्यकता से अधिक पूं जीः 
आकर्षित कर लेते थे, श्रौर कुछ को यदथेष्ट पू जी नहीं मिलती थी, 
_ इसलिए, ऐडी प्रांतीय वैज्ञों की बहुत आवश्यकता प्रतीत हुई जो पहले 
प्रकार के वेक्लों को अतिरिक्त पू जी जमा करें और .उसे दूसरे प्रकार के- 
चेझों को दे दें | इसके अतिरिक्त द्वव्य-बाजार ( 'मनी-मार्केडः) तयाः 


प्रांतीय सहकारी जेंक या सर्वोपरि बैंक ह १२५७- 


सहकारिता आन्दोलन के बीच में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भी 
४ प्रान्तौब चैक्लों की आवश्यकता प्रतीत हुई। 
मारतवर्ष में इस समय नौ प्रांतीय सहकारी वबेह्कू फार्य कर रहे 
हैं;--मदरास, बम्बई, सिंघ, पत्ञाव, बलद्भाल, विहार, मध्यप्रदेश 
' आसाम और उत्तरप्रदेश के | देशो राज्यों में हेद्रावाद तथा मैयूर के 
सर्वोपरि वेझू प्रांतीय सहकारी वेह्लों फी श्रेणी में थ्राते हैं | इन ग्यारद 
बैक्लों की समस्त कार्यशील पूली श्८ करोड़ रुपये से अ्रधिक है। 
इन्दौर प्रावनक्ोर, गवालियर, बढ़ौदा, कश्मीर श्रौर भोपाल में 
कोई सेन्ट्रल बैक इस कार्य के लिए चुन लिया गया है, वह सर्वोपरि 
बेड का काम करता है। 
सदस्थता-..इन वेझें का संगठन एकसा नहीं हे, और न इन सत्र 
चेझ्लें में सदस्यता ही एकसी है | पंजाब और बच्चाल को छोड़कर और 
सब प्रान्तों में व्यक्ति मी इन वेझ्लों के रुदस्य होते हैं। बंगाल और 
पंजाब में व्यक्ति इन वेड्डों के हिस्सेदार नहीं हो सकते; वहाँ उददकारी 
साख समितियाँ और सहकारी सेन्द्रल चेडूः ही प्रान्तीय चेंदु; के सदस्य 
हो सकते हैं। बम्बई, पंजाब, बविद्वर, मध्यप्रदेश और श्रांसाम में 
प्रांतीय वेक्लों फे सदस्य व्यक्तियों के श्रतिरिक्त प्रारम्मिक सहकारी समितियाँ 
श्रौर सहकारी सेन्ट्रल वेझ्ट होते हैं| मद्रास प्रान्दीय सहकारी चेड्टू के सदस्य 
केवल सेन्‍्ट्रल वेझ् ही हो सकते हैं, प्रारम्भिक साख समितियाँ नहीं हो 
सकतीं | चद्भाल और चिह्दार में यद्यपि कुछ प्रारम्मिक सहकारी साख 
समितियाँ सदस्य हैं, परन्तु व्यवहार में वहां भो सेन्‍्ट्रल बहू दी उनके 
सदस्य ईं। सिन्ध में कोई सेन्‍्ट्रल वैक् नहीं है इसलिये वहाँ के प्रान्तोय 
बैड के सदस्य फेवल ध्यक्ति तथा प्रारम्मिक सदकारों खाख उमितियाँ 
ही हैं| इस मिश्रित साख सदस्यता के कारण साधारण समाश्रों फी 
बैठक करने तथा उसमें बोट देने की पद्धति का निश्चय करने में बढ़ी 
उतल्लकन होती है | यही कारण है कि मद्रास सहकारिता कमेटी. 
(१६४०) ने व्यक्तियों को सदस्य न रखने की सिफारिश फी | 


शश्र्८ भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन , ; 


संचालन - प्रान्तीय, बैड्डों. को -मली माँति चलाने के.लिये 
व्व्यापारिक बुद्धि तथा बेकिंग की योग्यता. चाहिये। इसलिये बेह्ू-के 
“डायरेक्टरों या संचालकों में इन गुणों वाले व्यक्ति भी होने चाहिए । 
किन्तु संचालक-वबोड में इन्हें प्रधानता देने से सम्भव है कि सहकारिता के 
हितों की रक्षा न हो । इसलिये डायरेक्टरों में प्रधानता तो सहकारिता- 
'वादियों की ही रइनी चाहिए, किन्तु कुछ ऐसे व्यापारी तथा बेकिंग 
न्‍्की योग्यता रखनेवालों को भी ले लेना चाहिए, जिन्हें. सहकारिंता 
-आन्‍्दोलन से सहानुभूति हो | यह तो हुई सिद्धान्त की बात, अब 
“देखना यह है .कि हमारे प्रान्तीय बेकों का उंचालन कैसे होता है । 
भिन्न-मिन्न बेंकों के संचालक-बो्ड का निर्माण उनके अ्पने-श्रपने 
“उपनियरमों के द्वारा होता है । दो या तीन के अ्रतिरिक्त - औरं सब्र 
गान्तीय बेकोंमें हिस्सेदरों के बाइंर से भी डायरेक्टरोंको नियुक्त करने. के 
परिपाटी प्रचलित है | पंजाब में सहकारिता विभाग का रजिस्टर तंथा 
सहकारिता विमाग का आर्थिक सलाइकार पदेन (अपने पद के कारण) 
डारेक्टर द्वोते हैं। बच्नाल. में रजिस्ट्रार बोर्ड में तीन व्यक्तियों को 
. मनोनीत करता है. मध्यप्रशेश के प्रान्तीय बेकू के बोड में 
“रजिस्ट्रार तथा प्रान्तीय सरकार का फाइनैस-सेक्रेटरी पदेन डायरेक्टर 
“होते हैं | बिद्दार में रजिस्ट्रार डायरेक्टर 'होता हे, वहाँ सहकारिता 
“आन्दोलन के पुनर्निर्माण में वे छू प्रान्दीय सरकार के : नियंत्रण में दे 
दिया गया हे। प्रान्तीव सरकार जिसे प्रान्तीय सहकारी बैंक का 
सलाहकार नियुक्त. करेगी वही उसका (उस समय तक के छिये क्षत्र. 
तक कि बे छू सरकार के नियंत्रण.में रहेगा) मेनेलिंग डायरेक्टर होगा। 
सिन्ध प्रान्तीय वे कु में मी मनोनीत डायरेक्टर होते हैं । मंदरात बम्बई 
आर उम्मवतः आवाम में मनोनीत डायरेक्टर नहीं होते । मदरास में 
रजिस्ट्रार को पदेन प्रान्तीय बे हु का डायरेक्टर बनाने का प्रयत्न हो 
“रहा है । 
उत्तर प्रदेश में प्रांतीयसहकारी वक सन्‌ १६४४ में, लखनऊ में 
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स्थापित किया गया था | सरकार ने इसे तीन वर्ष तक पंद्रह हजार 
रूपए, की सहायता दो | बेड के सदस्य व्यक्ति और सहकारी समितियाँ 
दोनों ही हैं | रजिस्ट्रार अपने पद के कारण इसका चेयरमेन होता है। 
डायरेक्टरों में से दो को सरकार नियुक्त करतो हे, दो उयक्तिगत हिस्से - 
दारों के, और पाँच सहकारी तमितियों के होते हैँ | त्रेक्ठ की कार्यशील 
पूंजी पचास लाख रुपए है | इसने अपनी शाखाएँ बारागंकी, कानपुर 
और सीतापुर में स्थापित की है, भविष्य में इन्हें और बढ़ाने का 
विचार है [ 
का्यशील पू जी....प्रांतीय बैंकों की कार्यशील पूँली लगभग 
7३ करोड़ रुपये है, निस्में लगभग १६ प्रतिशत उनकी निम्र की, और 
शेष उधार ली हुई हे । उधार ली हुई पूजी में सदकारी समितियों, 
सेन्ट्रल बैंकों तथा व्यक्तियों की डिपाजिट मुख्य हूँ । प्रान्तीय बह चालू , 
सेचिंग्स और मुद्दती तीनों तरह की डिपालिट लेते हैं| श्रधिकांश डिपा- 
जिट एक से तीन वर्ष के लिए ली जाती है । इससे श्रधिक समय के 
लिए डिपानिट बहुत कम ली जाती है। जो बैंक इससे श्रधिक समय के 
लिए डिपाजिय लेते थे, उन्हें श्रव॒ कठिनाई का श्रनुमव हो रहा है, 
क्योंकि पिछले दर्षों में सूद की दर तेजी से घटती गई है । प्रान्तीय 
साख प्रच्छी है. वे सहकारिता आन्दोलन श्रौर बाहर से भी डिप्रजिट 
आकर्षित करते हैँ । घहाँ तक यूद देने का प्रश्न है, वे श्रन्य व्यापारिक 
बेंकों की श्रपेत्षा चहुत अधिक सूद नहीं देते । मद्रास प्रान्तीय बौंक 
चालू खाते पर पौन प्रतिशत एक वर्ष की मुद्दती जमा पर दाई प्रतिशत 
त्तथा दो वर्ष की जमा पर पौने तोन प्रतिशत चूद देता है; उठको यथे्ट 
डिपालिट मिल लाती है| पंजाब प्रान्तीय व क व्यक्तियों को चालू खाते 
पर कोई सूद नहीं देता | द्रव्य-बाजार के श्रनुसार यह बह भी अपनी 
सूद की दर निर्धारित करते हैं । 
पू ज्ञी लगाना--रिजर्द चेंक ने प्रातीय बक में यह दोप बताया 
है कि वे नकदी उपया और शीघ्र मेज सकनेवाली लेनी ययेप्ट 
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नहीं रखते और अआवश्यंकता से अधिंक रुपया बाहरं लगा देते हें; 
'उसने प्रान्तीय वकों को राय दी थी कि वे श्रपनी देने की ४० प्रतिशत 
नकदी अन्य बकों में जमा के रूप में रखें। मिंन्न-भिन्न प्रांतीय सर- 
कारों ने भी कुछ नियम बना दिये है, जिठके अनुसार ग्रान्तीय वर्कों . 
को श्रपनी देनी के एंक निश्चित अ्रनुपात में नकदी तथा शीघ्र भेज 
सकनेवाली लेनी रंखनी पढ़ती है। प्रान्तीय. बक व्यवह्ठार में ९० सें 
५० प्रतिशत कार्यशील पूंजी सरकारी सिक्‍यरिटी में लगते हैं. 
रुपया श्रन्य व्यापारिक वेकों तथा प्रान्तीय वर्कों में जमा करते है, 
कुछ नकदी अपने. पास रखते हैं, श्रौर शेष अपने धदश्यों को उधार 
देते है... 
: जहाँ तक रुपया लगाने का प्रश्न है, रिजव वकों को यद सलाह 
,दी थी: कि उन्हें अपने सदस्यों को € महीने से एक. वर्ष तक के लिए 
ही ऋण देना चाहिए। यद्यपि रिज्वव बेंक की इस 'सलाइ को प्रांतीय 
सहकारी वेक पूरी तरह से नहीं मान सके, फिर भी वे श्रव प्रायः 
उत्पादन और खेती की पैदावार के क्रय-विक्रय के लिये.ही, थोढ़े 
समय के लिए, ऋण देते हैं । बद्धाल प्रांतीय वेंक तो फक्‍लों को 
उत्पन्न करने के लिए, केवल .कम समय के ही ऋण देने लगा हे। 
परन्तु किसान को साख की जितनी. आवश्यकता कम-समय के.लिये हे, 
उतनी ही मध्यम समय यानी दो या .तीन वर्षो के लिये भी है | 
अतेएव प्रान्तीय सहकारी वर्कों को ये दोनों प्रकार की साख देनी शेतीं 
है । यदि प्रांतीय सहकारी वक अपनी निजी पू जी का ध्यान रखने के 
साथ, डिपाजियों तथा ऋण के समय- का ध्यान रखें तो आसानी से: 
कम समय और मध्यम समय के लिए: साख्र का[प्रबन्ध ,कर सकते हैं । 
हाँ, लम्बे समय अयोत्‌ १० से २० वर्ष तक के लिये वे खाख नहीं दे 
सकते, उसके लिये भूमि-बन्धक बक दी उपयुक्त संस्था है । | 
सदस्यों को कर्ज देने के सम्बन्ध में भी सब्र प्रान्तीय बेक एकसा 
व्यवशार नहीं करते | बम्नई, प्रांतीय बक मुख्यतः-प्रारम्मिक सहकारी 
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साख समितियों को, श्रपनी शाखाश्रों के द्वारा, कर्ज देता है; केवल 
सेन्ट्रल बकों से कर्ज लेता है। जहाँ तक सेन्‍्ट्रल बक्रों का प्रश्न है 
प्रान्तीय बक सन्तुलन-केन्द्र हे, और उन्हें समय पड़ने पर श्रोवरड्राफ्ट 
( जमा से अधिक निकालने की स्वीकृति ) इत्यादि देता है | श्रव कुछ 
समय से प्रान्तीय वेक थी श्रेणी के सदस्यों को भी कज देने लगा है | 
यह कर्ज लेनेवाले उन समितियों के सदस्यों में से होते हैं, जो प्रांतोय * 
बैंक से सम्बन्धित हैं, और वे श्रपनी पैदावार की जमानत पर ऋण 
लेते हैं। बम्बई प्रान्तीय वेंक श्रौद्योगिक सहकारी साख समितियों को 
भी उनके तैयार माल या कच्चे माल की जमानत पर कज देता है | 
मदरास वेंक केवल सेन्ट्रल वेकों से ही कारोबार करता है, वह प्रार- 
म्मिक समितियों से कोई मतलब नहीं रखता । लेकिन वहाँ भी सदस्यों 
एवं गैर-सद॒स्यों को सरकारी सिक्‍यूरिटी, रिजर्व बैंक और इम्पीरियल 
चेंक्र के द्िस्तों तथा मद्रास प्रान्तीय सहकारी वबेंक में उनकी डिपा- 
निट की जमानत पर ऋण देने की सुविधा कर दी गई है। पंजाब 
आन्तीय बक व्यक्तियों को केवल चक में श्षप्ता को हुई उनक्नी डिपाणिट 
को जमानत पर ऋण देता है। सिंध में सेन्ट्रल बेक न हेने से 
प्रान्तीय वेक सीधे सहकारी साख समितियों को दी ऋण देता है। 
यद्यपि पद्चाब, विहार, मध्यप्रांत-चरार। के प्रान्तीय चेकों के सदत्य 
सेन्द्रल वेक और प्रारस्मिक समितियाँ दोनों हो ६, वे ऋण सेन्ट्रल 
चकों को ही देते है । 

प्रान्तीय चेकों की श्रार्थिक मजबूती उनके दिये हुये ऋण की 
जमानत पर निर्भर है, श्रौर उठ जमानत की मजबूती श्रन्त में एस 
बात पर निर्भर है कि जो रुपया किठान को समितियों द्वारा दिया गया है 
वह बसूल किया जा सकता है या नहीं | प्रारम्मिक साख समितियों की 
अपने दिये रुपये को वसूल करने की योग्यता ऋण लेनेवाले सदस्य की 
ऋण श्रदा करने की योग्यता तथा श्रन्य बहुत से कारणों पर निर्भर है | 
इनमें से कुछ तो निश्चित हे, कुछ का नियंत्रण हो पकता है और कुछ 
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का नहीं ह्वो सकता; कुछ प्रकृति पर निर्भर हैं तो कुछ मनुष्यों की इच्छा 
पर | इन विविध कारणों से हमारे श्रधिकांश आमीणों का कारवार घाटे 
का. है। जितना व्यय होता है उससे कम श्राय होती. है. |: सहंकारी 
समितियों के कुछ सदस्य तो ऐसे हूँ, जिनका काम बिना ऋण. लिए, 
चल ही नहीं 5कता |.बहुतरों की निर्धवता ही ऋणी होने का प्रधान 
कारण है | बहुत से ईमानदार सदस्य, भी अपना ऋण नहीं चुका 
पाते, क्‍योंकि वे नितान्त श्र्मर्थ हैं। यही सहकारी साख आन्दोलन 
की निव लता दे । 


प्रांतीय वैज्लों की लगभग वही दशा है, जो सहकारी साख समितियों 
की है। ऋण बहुत समय हो गया, चुकाये नहीं गये; ऐसे कर्ज की रक्तम 
बढ़ती जा रही है जो वसूल नहीं हो सकेंगे और जो ज्ञमानत कर्ज के 
लिये दी गई थी, प्रांतीय वर्कों को उसे जब्त करना पड़ रहा है । दर 
जगह कुछ कम ज्यादा यद्दी स्थिति है। बरार में तो प्रांतीय बंक के 
पास कर्ज की वंसूली के एवज्‌ में भूमि श्रागई है, जिसके खरीददार, 
नहीं मिलते | बरार, बज्ञाल और बिहार में आम्य सहकारी समितियों 
की लेनी ( जमानत ) को जब्त करने का आन्दोलन पर बहुत बुरा 
प्रभाव पढ़ा है। वहाँ श्रान्दोलत के पुननिर्माण का कार्य चल रहा है| 
आपाम में स्थिति खराब है; वहाँ के रजिस्ट्रार ने मी आंदोलन 
के पुनर्निर्माण की आवश्यकता बतलाई। युद्ध से उत्पन्न हुई परि- 
स्थिति में खेवी की पेदावार का मूल्य वेहद बढ़ गयां है और किसान पर 
कर्ज का चोझ कुछ हल्का हो गया हैं | ऐसी दशा में स्थिति के संभल 
जाने की पूर्ण आशा हे । 


इस सम्बन्ध में एक. बात महत्वपूर्ण है, जितको हमें भूल 
न जाना चाहिए।- विशेष , कर बम्बई और . पत्ञात्र में, जिन 
प्रांतीय बैंकों ने लम्बे समय के लिए, ऋण देने का प्रयत्न 
किया श्रौर इस अ्मिप्राय से भूमि-बन्धक वैक्लों को ऋण देने 
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के लिए डिवेश्वर $ बेचे, वे कठिनाई में पढ़ गये। पश्चाव श्रोर 
श्रासाम में प्रान्तीय वेझ्टु ही प्रारम्मिक भूमि-बन्घक वैछ्लों को कर्ज देते 
थे किन्तु अ्रव वहाँ भूमि-चन्धक बैड काम नहीं करते, इसलिए प्रान्तीय 
चैट्टों को लम्बे समय के लिए. कर्ज देने का प्रश्न ही नहीं उठता। 
मद्राह में एक सेन्ट्रल भूमि-वन्धक वेह्ढु हे, नो प्रान्त मर के सभी 
भूमि-वन्धक वेक्लों को कर्ज देता है, वहाँ प्रान्तीय सहकारी चेंक को 
इसके लिए, एक प्रथक विभाग रखने की श्रावश्यकता नही पड़ी 
मध्य प्रदेश का प्रान्तीय सहकारी बेक भूमि वन्धक बकों को भी 
कज देता है, इस कारण उसमें एक अलग विभाग इस कार्य के लिए 
स्थापित कर दिया गया है। बद्धाल में आन्तीय सहकारी वंक सरकार 
गे गारंटी पर ही भूमि-बन्धक बे को को कर्ज देना चाहता है| 
प्रान्तीय बह ओर सेन्ट्रल घेड़का सम्बन्ध... प्रान्तीय सहकारी 
बकों तथा सेन्ट्रल बकों का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न प्रांतों में जुदा जुदा है । 
वे सेन्द्रल बकों पर फोई नियंत्रण नहीं रखते | सनन्‍्ट्रल चंक अपना रुपया 
प्रायः प्रांतीय जकों में अञ्रथवा सुदृढ़ व्यापारिक बह्ढों में जमा कर 
देते हैं। मद्रास प्रांत में सेन्ट्रल व क अ्रपना सारा रक्षित कोष -प्रांतीय 
सष्टकारी जेंक में रखते हैँ | ब्रम्नई में प्रान्तीय बैंक सहकारी संस्याश्रों 
की मुहती जमा पर व्यक्तियों से अ्रघिक सूद देता हे । वहाँ प्रांतीय अंक 
के नेतृत्व में बम्नई सहकारी बेड एछोवियेशन स्थापित है, जो सेन्‍्ट्रल 
बैंकों को सम्बद्ध करती है| मदरास में प्रांतीय बेंक सेन्‍्ट्र् वेकों फा 
वाषिक सम्मेलन करता है. जिसमें ठन बंकों की नीति और उनके 
सम्बंघ के प्रश्नों पर विचार होता है। मदरास प्रान्तीय बेंक ने 
संबन्धित सेंट्रल वेंकों का, अपने डायरेक्टरों द्वारा, निरीक्षण कराने की 


&डिवेखर वह ऋशण-पत्र हे लो वेक या कम्पनी लम्बे समय के 
लिए साधारण जनता से ऋण लेकर उन्हें दे देती हे | ऋचश पर 
निश्चित दर से सूद दिया बाता है। 


१३४ ह भारतीय सहकारिता. आ्रान्दोलन 


परिपाटी पहले हो स्थापित कर दी थी, किन्तु श्रव मदरास सहकारिता 
कांनून. के अनुसार उसके कर्मचारी उन वंकों का निरीक्षण कर 
सकेंगे | मध्यप्रांव में भी प्रान्तीय.बेंक अपने इस्पेक्टर द्वारा सम्ब 
न्धित सेन्ट्रल वकों का निरीक्षण कराता है | 
उन समी प्रांतों में जहाँ ग्रान्तीय बक स्थापितशहें, सेंट्रल वेक एक- 
दूसरे को सीधे कर्ज नहीं दे सकते। वास्तव में प्रांतीय बेंकों का कार्य 
वो यह है कि वे सेन्ट्रल बेंकों के संतुलन-केन्द्र का काम करे, उन्हें बैज्धिंग 
द्रव्य वाजार, कर्ज देने और सूद की दर निर्धारित करने के सम्बंध में 
परामश दें । यद्यपि प्रांतीय बैकों का सेंट्रल वेकों पर नियंत्रण वांच्छुनीय 
नहीं है, प्रांतीय बैंकों द्वारा उनका निरीक्षण आवश्यक है। 
प्रान्तीय बड़ ओर सहकारिता विभाग--पिछुद्ले दिनों 
इस प्रश्न को लेकर बहुत कुछ खींचातानी रही कि सहकारिता विमाग 
के राजिस्ट्रार का प्रान्तीय वेंकों से क्या सम्बंध हो | कहदीं-कहीं रजि- 
स्ट्रार द्वारा बहुत नियंत्रण और हस्तक्षेप होता हे। इससे बढ़ी उलकन 
पैदा हो जाती है। बद्धाल, ब्िंहार, और मध्य प्रदेश में रुपया 
जमा करने वालों का अधिकांश रुपया मारा गया, क्योंकि प्रारम्भिक 
उाख समितियों से कर्ज वसूल नहीं किया जा सकता | वहाँ यह अरश्न 
उटाया गया कि यह रुपया सरकार दे, क्योंकि समितियों को वह रुपया 
सहकारिता विभाग कौ 8िफारिश पर दिया गया या, जो सरकाए की 
एजंट हैं | वर्मा में प्रांतीय वेक जब (१६२८-२८) अपने डिपाजिटरों 
का रुपया श्रदा नहीं कर सका तो वहाँ की सरकार को ३० लाख 
रुपया दैना पढ़ा | इसी प्रकार की स्थिति बच्चाल में उत्पन्न हो गईं 
. जब सहकारिता विभाग के रबिस्ट्रार ने प्रान्तीय बेंक को जूट-विक्रय 
समितियों को कर्ज देने की सिफारिश की ओर वे समितियां रुपया श्रदा 
न कर सकीं। उरंकार को २४ लाख रुपये, प्रान्तीय वेक की ज्ञति-पूर्ति 
के. देने-पड़े | परन्तु बल्स्‍ाल, विद्ार तथा मध्यप्रान्त-बरार से सेन्द्रल 
बेंकों को जो भीषण द्वानि उठानी पढ़ी, उसे देना मंजूर नहीं किया । 


प्रांतीय सहकारी वंक या सर्वोपरि बैंक १३५ 


आस्तीय वेंक के कार्य में रजिस्ट्रार था सहकारिता बविमाग के अ्रधिक 
इस्तक्षेप करने से केवल यही उलमन नहीं उत्पन्न होती, वरन्‌ रज्षि- 
स्ट्भारों के बदलते रहने श्रौर उनकी नीति भिन्न-भिन्न होने के कारण 
प्रान्तीय चेक की नीति मी बदलती रहतो है | श्रस्ठु, आवश्यकता इस 
चात की है कि रटिस्ट्रार और उसका विमास प्रास्तीय चेक फो केवल 
अपनी राय और सलाह दे, वह वेक का डायरेक्टर न हो। प्रान्तीय 
बक ऋण देने या न देने का निणुय स्वयं करे | 

प्रान्तीय बेड ओर रिजब बेड्---रिजव वेक प्रान्तीय चकों 
ओर उनसे सम्बंधित वेकों को, सरकारी सिक्‍यूरिटी की क्षमानत पर, 
नकद साख देता है। परन्तु जहाँ तक सरकारी कागज को भुनाने का 
प्रश्न है, प्रान्तीय वैक्ु और सेन्ट्रल बैंक जब रिजर्व घेक की इच्छानु- 

सार अपनी आर्थिक स्थिति तथा कारवार को घना लेंगे तमी वह उनके 

सहकारो कागज को भुनाने की सुविधा देगा | कुछ शर्ते पूरी करने पर 
रिजव बक प्रान्तीय बैंकों फ्रो श्रपत्ता रुपया एक प्रांत से दूसरे प्रांत में 
भेजने की सुविधा प्रदान करेगा | इस कार के लिए उसने सेन्ट्रल बक्ोीं . 
को प्रांतीय बछों की शाखा मान लिया है। कुछ प्रांतीय वे को ने रिजव 
चेक को योजना को स्वीकार कर लिया है श्रौर वे उसमें सम्मिलित 
शो गये हैं । रिजव॑ वेद ने प्रांतीय वैकों को श्रपना चैलेंहशीट ( लेनी- 
देनी फा लेखा ) एक निश्चित रूप में तैयार करने फो कटद्दा है श्रौर 
कुछ बेड वैसा करने मो लगे है । जैसे जैसे प्रान्तीय जे छू श्रपने कारो- 
चार में, रिजव वे क की इच्छानुसार सुधार करते जावगे. वैसे ऐ चैमे 
उनका आपसी सम्बन्ध घनिष्ट होता जावेगा। यद्यपि रिजर्व बैंक फी 
स्थापना से सहकारी बे झ़ों को अ्रभी तक वे सत॒ सुविधाएं नहीं मिली 
है. जो वे चाहते थे, अत्र प्रखिल भारतवर्षीय सहकारी या सर्वोपरि 
चेहु की आवश्यकता नहीं रद्दी है । 

आय-व्यय परीक्षा--प्रान्तीय बे क्वों का दिवाव सहकारिता 
वविभाग को जाँचना चाहिए; क्योंकि सहकारिता एक्ट के प्नुमार 


१३६ * भारतीय घहकारिता: श्रांदोलन 


रजिस्ट्रार का यह मुख्य कार्य है | परन्ठु वहुत से प्रान्तों के. रकिट्रारों 
ने यह हिंलाव पेशेवर आ्राडिटरों द्वारा जँचवाने को आशा दे दी है। 
किसी-किंसी प्रान्त में उनके द्वारा आडिट हो जाने पर प्रान्त. का सह- 
कारिता विमाग फिर श्राडिट करवाता है | आय-व्यय- परीक्षा के श्रवि- 
रिक्त इन बैंकों को भ्रपनी आ्रार्थिक स्थिति फा तिमाही लेखा, रलि- 
स्ट्रार के द्वारा, प्रान्तीय सरकार को मेजना पढ़ता है | प्रान्तीय- सरकार 
उस पर अपना मत प्रकट करती है। 
उत्तर ग्रदेश प्रान्वीय सहकारां बैंक का 


लेनी देनी लेखा ३० जून १६४६ 











लाख रुपयों में 
देनी । .. लेचो | 
चुकता हिस्सापूजी.. *"*१३ नकदी % ७ जी जे 
र्तित कोष  . : “१ सरकारी सिक्‍्युरिटी -"** १६ 
जमा ३ ऋगयणा हि 
चालू जमा - १६ प्रारम्मिक सिसितियों *** २ 
सेविंग्ठ जमा १३ सेनन्‍्ट्रल बैंकों की हक कह 
मुद्दती जमा: *" २०० ब्रिक्री फेडेरेशन इत्यादि को“ "२२९: 
: फुटकर जमा “१ व्यक्तियों को कक. 
सरकार से प्राप्त ऋण ***५० बिल जो भुनाये गए. ४ 
बिल जो पुन: भुनाये गए”**१ डेडस्टाक.... ४ १. 
फुटकर - देनी 30 का .. बिल'* २ 
सूद जो देना दे 5४8३ रा «३०२ 
बिल“ कर ं 
ब्रांचों का हिसाब... ***९ 
३०० 


१८४८-४६ का लाभ “४२ 
ह॒ ३०२ 


प्रांतीय सहकारी दैंक या सर्वोपरि जैक १३७- 


बैंक के व्यक्ति तथा समितियां दोनों ही हिस्सेदार हैं | व्यक्तियों: 
ने ४ लाख के हिस्ते लिए तथा समित्तियों के ८॥ लाख के हिस्से दैं।* 
सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार उसका पदेन श्रध्यक्ष है| ६ ढायरे- 
कवर समितियों के हैं, ३ व्यक्तियों के हैं और २ प्रान्तीय सरकार 
मनोनीत करती है | 

बैंक एक वर्ष से श्रघिक्त की जमा नहीं लेता और एक वर्ष की 
मुद्दती नमा पर ३ प्रतिशव सेविंग्स पर १३ प्रतिशत तथा चालू जमा 
पर 3 प्रतिशत सूद देता है । 

पूर्वीय पंजाब---विमाजन के उपरान्त पंजाब का प्रान्तीय' 
नैंक (लाहौर का) पाकिस्तान में चला गया और उपने पूर्वीय पाकिस्तान 
की समितियों को अपना रुपया तक नहीं निकालने दिया : यही 
नहीं कि शमी तक पूजी रक्षित कोष का विभाजन नहीं क्रिया गया 
बरन समितियों को जमा तक भी नहीं दी गई | पूर्वीय पंजाब की 
सहकारी समितियों के लिए श्रथिक व्यवस्था करने के लिए सरकार 
ने नये प्रान्तीय बैंक के स्थापित होने तक श्रम्बराला सेन्ट्रल गैंक को 
प्रान्तीय बैंक का कार्य स॒पुर्द कर दिया है । 

दो वर्षों में इस प्रान्तीय बैंक की प्रगति नीचे लिखे प्रकार हुईः-- . 

हिस्सा पूजी' “६०,२०० रू 

समितियां-उदस्यः ***** प्ध्श्‌ 

नमा.*******-*६४२, १०० 

ऋण दिए गए***६,६८,६०० 

मेसर-- मैसूर प्रान्तीय बंफ की हिस्सा पूछी ७००,८०० 5०: 

है | इसमें ५५०,००० के साधारण इिस्से समितियों के लिए 
१९.४०.००० के प्रिफरेंस हिस्से व्यक्तियों के लिए हैँ । १४७: 
व्यक्ति और १४२६ समितियां बैंक के सदस्य ई | बैंक सभी प्रकार की 
जमा लेता है किन्तु अधिकांश सुद्दती जमा शोेती हैं, चंक चालू बमा,. 


श्ड्ट : भारतीय सहकारिता शझ्रान्दोलन :.. 


सेविग्ठ जमा और मिंतव्ययता जमा मी स्वीकार करता है। १६४६ में 
चैंक की मुद्दती जमा. २६ लाख रुपये के लगभग .थो | 
हंदराबाद--दैदराबाद में-मी एक प्रान्तीय बैक है | इस वेंक 
के भी व्यक्ति तथा समितियां सदस्य हैं। सहकारिता विभाग का 
रवजिस्ट्रार इसका पदेन सभापति होता है | बोर्ड आव डायरेक्टर में २१- 
ज्यक्ति होते हैं | बैंक सभो प्रकार को जमा स्वीकार करता है। बैक 
समितियों को ऋण देने के श्रातिरिक्त प्रायः ठभी बैंकिंग कार्य करता है | 
मध्यप्रदेश-मध्यप्रदेश के प्रान्तीय बैंक में केवल व्यक्ति ही - 
हिस्सेदार होते थे किन्तु अब सेंट्रल बैंक तथा समितियाँ -ही इसकी 
हिस्सेदार हैं | बैंक मुद्ती जमा लेता हे तथा सरकारी सिक्‍यूरिटी की. 
जमानत पर व्यक्तियों को ऋण देता है। प्रान्वीय बेक प्रांत के भूमि 
ब'घक बैंकों को ऋण देता है और उसके लिए डिवे*चर निकालता है 
चैंक श्रन्य सभी बैंकिंग कार्य करता है। 
विहार-विंद्र के प्रान्तीय बैंक वास्तव में सहकारी बैंक नहीं 
थे | वेंक का रजिस्ट्रार पदेन डायरेक्टर था और सहकारो विभाग की 
सिफारिश पर ही बैंक ऋण देता था | किन्तु जब विहार में - सहकारी 
साख श्रान्दोल्न की स्थिति बिगड़ी तब पुनिर्माण योजना में प्रान्तीय 
अंक को सरकार ने बैंकिंग सलाहकार की श्राधीनता में रख दिया । 
अखिल मारंतीय प्रान्तीय सहकारी बेह एशोशियेसन -: 
इस संस्था का जन्म सन्‌ १६२६ में हुआ | इसका मुख्य कार्य यह हे कि 
प्रत्येक सदस्य-चे छू की कार्यशील पू जी के आँकढ़े संग्रह करे, और सब 
सदस्यों को सूचित करदे, जिससे किस बैंक को पू जी की आवश्यकता 
है और कौन बैंक पूजी दे सकता दे, यह सब को शात हो जाय । 
सदस्य-वैंकों के श्राथिक प्रश्नों पर राय देना “तथा उनकी सहायता 
करना, प्रान्तीय जैंकों की समय-समय पर-कार्न्फ़रोंस बुलाना, और उसमें 
आन्तीय चेक्लों तथा सख श्रान्दोलन के सम्बन्ध में महत्वपू्ण प्रश्नों 
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पर विचार करना भी इसी संस्या के कार्य हैं | जत्र कमी प्रान्तीय वेंकों 
नो सरकार या रिजव बैंक का ध्यान किसो विशेष बात की श्रोर आ्राक- 
“पिंत करना होता है तो यह संस्था उनसे लिखापढ़ी करती है | 
प्रान्चीय बैंक सहकारी साख श्रान्दोलन के संतुलन-केन्द्र होने के 
अतिरिक्त वे सभी कार्य करते हैँ, जो व्यापारिक नेडु करते हैं. जैसे 
हुँ डी- पुर्ज॑ का भुनाना इत्यादि । साधारण? प्रान्तीय बैंकों को शाखाएँ 
नहीं होतीं, किन्तु अम्बई प्रान्तोय जेंक ने, उन क्षेत्रों में जहाँ सेन्ट्रल 
अंक नहीं है, अपनी शाखाएं खोल दी हैँ, जो उस क्षेत्र की प्रारम्भिक 
खाख समितियों को ऋण देती हैं । 


बल-१७०३ ० 


नवाँ परिछेद 
सहकारी भूमि-बन्धक बेझू 
.. >च््करता हक 
भूमि-बन्धक बेड्ों की आवश्यकृता--पहले बताया जा 
चुका है कि किसान को साधारण खेतीब्ारी: के कारत्रार-को चलाने के 
लिए थोड़े समय और मध्यम समय के लिए. ऋण की आवश्यकता 
पढ़ती है; इसके अन्तर्गत वह सभी ऋण आ जाता है, जो' 
पशु, बीज, खाद, इल तथा श्रन्य यंत्र खरीदने के लिये, लगान देने ' 
के लिये, तथा अपने कुठ्म्ब के पालन के लिये लिया जाता है | इपके . 
अतिरिक्त किसान को पुराने ऋण ज़ुकाने के लिये, भूमि की चकबन्दी 
करने शरर उसको उपजाऊ बनाने के लिये, कूआआँ खोदने के लिए: 
तथा कीमती यन्त्र खरीदने के लिग्रे श्रधिक समय के वास्ते भी ऋण: 
चाहिये | 
ग्राम्य सहकारी खाख समितियाँ किसानों को थोड़े समय और 
मध्यम समय के लिये ऋण देती हैं| आरम्म में, जच सहकारिता 
आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ था, लोगों की यह घारण थी कि साख 
समितियाँ श्रधिक समय के लिये भी ऋण दे सकेंगी; साख समितियों. 
के पाठ इतनी पू जी थी कि वे सदस्यों के पूराने ऋण चुका सकें, 
ओऔर न ऐसा करता उनके द्वित में ठीक हो था | इसलिए साख पमि- 
तियों ने अधिक समय्र के लिये ऋण देना.बन्द कर दिया | अधिकतर 
प्रान्तीय' जेंकिंग इनक्वायरी कमेटियों की यह सम्मति हे 
कि स्थिर सम्पत्ति फो बन्चधक्त रख कर अधिक समय के लिये 
ण देना आमीण साख समितियों के लिए, ठीक नहीं? है:।। 
एक तो साख समितियों के, स्थिर धम्पत्ति की जमानत पर; ऋण 
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वेने से व्यक्तितत साख का महत्व चले जाने की सम्मावना 
है, जो सहकारिता के रिद्धांतों के विरुद्ध हैं । दूसरे, सेन्‍्ट्रल 
बेड तथा ग्रामीण साख समितियों में डिपालिद थोड़े समय के 
'लिये द्ोती हैं; और थोड़े समय के लिये जमा किये हुए! रुपये से 
अधिक समय के जिए ऋण देना जोखिम से खाली नहीं है | वह 
“बेकिंग के सिद्धांत के भी विरुद्ध हे | तीसरे, श्रधिक समय के लिये 
'घाण देने में सम्पत्ति की जमानत लेते समय उसके मूल्य को आंकने 
-तथा उसके स्वामित्व के विपय में जांच करने के लिये श्रनुभवी 
“कार्यकर्ताओं ऋौर कर्मचारियों का आवश्यकता होती है. जो ग्रामीण 
समितियों के पा नहीं होते | इसके श्रतिरिक्त एक केठिनाई यह भी 
है कि भूमि वन्धक रखने पर उसके सम्बन्ध के कागन ग्रामीण समि- 
तियों के पास रखने में जोखिम हूँ, और, सबसे बढ़ी कठिनाई यह हैं 
कि सदस्थों के ऋण न चुकाने पर समित्ति की पूंजी फँस जावेगी और 
समिति को सदस्य के विरुद्ध डिगरी करा कर ठस भूमि को भीलाम 
करवाना होगा । यह सच कानूती समिति सकलता-पूर्वक्॑ नहीं 
पकर सकती | 
प्रान्तीय वे किज्न इनक्कायरी कमेटियों की रिपोर्टो' से स्पष्ट है कि 
'प्रान्तीय सहकारी जै्ढ सेन्ट्रल गरेंक, तथा खाख समितियाँ किसान के 
पुराने ऋण चुकाने में. या भूमि वन्‍्वक रखकर दंध॑ काल के लिए, 
ऋण देने में, शसमय् है| सेन्ट्रल ओेहिज्ञ इनक्कायरी कमेटो के सामने 
गवाही देते हुए प्रान्तीय णैंकों के प्रतिनिधियों ने यही रम्मति दी 
शी सेन्‍्ट्रल गैद्किज्ञ इनकायरी कमेटी का भी यही मत है। इधर 
रिजव॑ वेक ने भी इस वात पर बहुत छोर दिया कि सहकारी साख 
समितियाँ, सेन्ट्रल चेक तथा प्रान्तीय चह्टु थोड़े से समय के लिए ऋण 
दें। इस कारण अच साख समितियों लम्बे उमय के लिए कण वबिल- 
-कुज्ञ नहीं देती | इसके लिये भूमि- बन्धक वह अधिक उपयुक्त हैं 


भूमि-बंधक वेह्ढों के भेद--मूमि-इन्धक बेहः तीन प्रकार 


१७२ - भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


के होते हें--(१) सहकारी, (२) गैर-सहकारी, (३) श्रर्ध सहकारी 
भूमि-बन्धक वैक के सदस्य ऋण लेने वाले होते हैं; वे क की . श्रपनीः 
पूंजी नहीं होती । जो भूमि-बन्धक रख दी जाती है, उसक्री जमानत 
: पर बन्धक बांड ( 'मार्ग्गेज बांड” )वेचे जाते हैं और उनसे पूजी' 
प्रात्त की जाती है । यद वेक लाम को लक्ष्य करके कार्य नहीं करते 
वरन्‌ सूद की दर घटाने का प्रयत्न करते हैं । 

गैर-सहकारी सूमि-बन्धक वेड्ड मिश्रित पू'जी केद्दोते दें | जिस प्रकार 
अन्य व्यापारिक बेड लाभ की दृष्टि से स्थापित किये जाते हैं, 
वैसे हो यह बेड भी हिस्सेदारों की सम्पत्ति होते हैं श्रौर लाभ की दृष्छि 
से चलाये जाते हैं । किसान इत्यादि अपनी भूमि वन्धक रखकर उनसे: 
ऋचण लेते हं। इस प्रकार के वेझू योरोपीय देशों में सर्वत्र स्था- 
पित किये गये हैं, किन्तु राज्य उन पर नियन्त्रण रखता है, जिससे ऋण 
लेने वालों को तंग न करें। श्र सहकारी भूमिवन्धक बे छू वे. हैं, जो नः 
तो पूर्ण रूप से सहकारी होते हैं, और न गैर-सहकारी.। 

भारतवर्ष में बड़े जमींदारों के लिए गैर-सहकारी तथा किसानों के: 
लिए सहकारी भूमिचन्धक वेक्क उपयुक्त होंगे | कित्तु यहाँ जो भी: 
भूमिवन्धक वेझ्ल स्थापित किये गये हैं, वे अ्र्ध सहकारी हैं, कोई मी , 
पूर्ण सहकारी नहीं कट्टा जा सकता | इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं 
वे परिमित दायित्व वाली संस्थाएं हैं, उनके सदस्य श्रधिकतर ऋण' 
लेनेवाले दी होते हैं | किन्तु कुछ सदस्य ऐसे भी ले लिये जाते हैं जो' 
ऋचशा लेनेवाले नहीं होते । इन सदस्यों को बेड के प्रबन्ध में सहायता” 
पहुँचाने तथा पू'जी को आकर्षित फरने के उद्दे श्य से लिया जाता है | 
यह लोग प्रान्त के प्रसिद्ध व्यापारी होते हैं| इन सदस्यों को क्रमश£ 
इट देने की नीति है,जिससे वैह्ढ पूर्ण रूप से सहकारी संस्था बन जावे । 
किन्तु यह बात सत्र को स्वीकार करनी पढ़ती दे कि जिस प्रकार रेफीसन 
सहकारी समितियों में सदस्यों का समिति के कार्य से घनिष्ट सम्बन्ध होता 
है, वैसा इन बैंकों में नहीं होता । 
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.. योजना--खब्‌ १९३६ में रजिस्ट्रार सम्मेलन ने एक प्रस्ताव 

द्वारा भूमि-बन्धक बैंकों की, एक योजना तैयार की थो, वह इस 

प्रकार है-- 

बैंक के उद्द श्य--( १ ) किसानों की भूमि तथा मकानों को 

छुड़ाना, ( १ ) खेती की भूमि तथा खेतीबारों के घन्वे की उन्नति 

करना तथा किसानों के मकानों फो बनवाना, (३ ) पुराने ऋण को' 
चुकाना, (४ ) भूमि खरीदने के लिये रुपया देना । 

_ भूमि-बन्धक वेंक का कार्यक्षेत्र छोटा शेना चाहिए, किन्तु इतना: 
छोटा भी न हो कि उसका ठीक प्रतन्ध नहो सके। यह नियम न 
बनाया जावे कि ऋण केवल साख-सम्मितियों को ही दिया जावेगा; हाँ, 
यदि ऋण लेनेवाला साख समितियों का सदस्य हो तो उसके विघय मेंः 
समिति का मत ले लिया जावे, किंतु समिति पर उस ऋण का कोई: 
उत्तरदायित्व न रह | 

सदस्य को उसकी सम्पत्ति के मूल्य के आधे से श्रधिक ऋण न 
दिया जाय | प्रत्येक सदस्य बेंक का हिस्सा खरीदे, बिससे बैंक के 
पास श्रपनी निजी पूजी हो जावे, उसकी जमानत पर बेंक को बादर से 
पूजी मिल सके | ऋण लेनेवाले फे हिस्से का मूल्य, जितना ऋण वह 
लेना चाहता है, उसका बीसवाँ हिस्सा होना चाहिए । प्रत्येक बेक- 
अपनी श्रार्थिक स्थिति को देखते हुए एक रकम निश्चित फर ले, 
जिससे श्रधिक ऋण किसो भी सदस्य को न दिया णावे | प्रान्त के छच 
भूमि-बन्धक वैक अपना एक संगठन करें और एक केन्द्रीय संत्या 
स्थापित की जावे । केवल केन्द्रोय ठंस्पा शी डिवेश्वर वेचे, पृथक्‌.पृथक- 
भूमि-बंधक बैक डिवेश्वर न वेचें । 

शाही कृषि कमीशन ने भी रजिस्ट्रार उम्मेलन फे प्रस्ताव का प्रनु-- 
मोदन किया | उसकी सम्मति में सहकारी भूमिल्नन्धक बेक अश्रधिक्ष 
लपयुक्त हैं। कृषि कमीशन के सामने यह प्रश्व उपल्यित किया गया या 
कि सरकार भूमि जन्धक बैंक के डिवेज़रों को खरीदे श्रयवा नहीं।. 
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कमीशन का मत था-कि सरकार को इन, वैकों के डिवेखरों पर चूद की 
गारंटी देना चाहिए, और उनको द्रस्टी सिक्‍्यूरिटी बना देना चाहिए 
“डिवेखर केन्द्रीय संस्था वेचे । कुछ वर्षो तक वेक्कू की प्रचन्धकारिणी 
-समिति में एक सरकारी. कर्मचारी अवश्य रखा जावे । ह 
. , सन्‌ १६२८ में रबिस्ट्रार-सम्मेलन ने कृषि-कमीशन की रिपोर्ट पर 
-विचार किया | सम्मेलन ने कृषि कमीशन की सम्भंति को अनुमोदन 
“किया, केवल एक बात पर सम्मेलन ने यह प्रस्ताव पास किया. कि 
सरकार को इन वैह्लों के डिंवेश्वर खरीद कर तथा इनको ऋण देकर 
“सशयता देनी चाहिंये | 8. ५ 
- विचारणोय प्रश्व--सेन्ट्रल वैक्लिंग इनक्कायरी कमेटौ के 
“सामने भूमि-वन्धक बैक्लों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रश्न उपंस्थित 
हुए थे; -- 5 ह 
( ९ ) ऐसी कौन-कौनसी आशिक आवश्यकताएँ हैं; जिनके लिये 
-किसान को श्रधिक लम्बे समय के लिये ऋण देना उचित हे १ 
(२) अधिक से अधिक कितने समय के लिए >थ्य देना चाहिये 
- और उसके चुकाये जाने का ठल्ल या होना चाहिये १ ह 
(३ ) भूमिबंधक वेकू अपनी कार्यशील पूँजी कैसे इकट्ठी करें, 
- क्या हिस्से खरीदना आवश्यक माना जावे, उस दशा में ऋण तथा 
हिस्सों के मूल्य का कया श्रनुपात हो १ यदि डिवेश्वर वेचकर कार्यशील 
पूजी इकट्ठा करना अमीष्ठ हो. तो प्रत्येक भूपि वन्‍्धक वेक को .यह 
अधिकार दिया जावे, अ्यवा किसी एक केन्द्रीय संध्या को; प्रत्येक भूमि 
-बंधक बैक्लों को यह अधिकार न दिया जावे तो प्रांतीय- सहकारी वेझ 
यह कार्य करे अथवा इसके लिए :कोई पृथक सेंट्रल भूमि-बन्घक वेक्ू 
- स्थापित किया जावे ! 2 ० 
/ ४) कया भूमिवन्धक वेक्ल साधारण चैज्लों तथा सरकारी सेन्द्रल 
पचेक्ों की भाँति डिपाजिट लें तो उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिये ! 
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(५ ) जहाँ सहकारी साख समिति तथा भूमि-वन्धक वे एक दी 
स्थान पर हों वहाँ उनका क्या सम्बन्ध होना चाहिए ? 

(६) क्या सरकार इन बे कों को आर्थिक सहायता दे १ यदि दे 
तो किस प्रकार दे--बेंकों को ऋण देकर, येकों को टेक्छ तथा फीस से 
मुक्त करके, डिवेश्वरों के मूल तथा सूद की गारंठो देकर, उनको ट्रस्टी 
ठिक्यूरिटी बनाकर श्रथवा डिवेशर खरीद कर १ 

(७) क्या एक विशेष कानून बनाकर इन चेंकों को यह अधिकार 
देना चार्दिये कि त्रिना अदालत में गये हुए वन्धक रखी हुईं भूमि को 
चेचदे ! 

सेंट्रल वे किड्ठ इनकायरी कमेटी की यह्‌ सम्मति तो इम पहले ही 
लिख चुके हैं कि बड़े-बड़े जमीदारों के लिये मिश्रित पू जीवाले व्यापा- 
रिक भूमि-वंधक बेड स्थापित किये जाँय श्रौर किसानों के लिए. सह- 
कारी भूमि बंधक वक | ऊपर लिखे अ्रन्य प्रश्नों पर कमेटी की सम्मति 
नीचे लिखो जाती हे-- 


कमेटी की राय में निम्नलिखित कार्यों के लिए ऋण देना चाहिए 
“-( क ) किसान की भूमि और मकान को छुड़ाने के लिए तथा पुराने 
ऋण को चुकाने के लिये, (ख ) भूमि तथा खेतीब्ारी के ठन्न सुधारने 
के लिये तथा किसानों के मकान बनवाने के लिए। (ग ) विशेष 
अवस्पाश्रों में भूमि खरीदने के लिये । 


प्राण कितना दिया जावे,और कितने समय के लिये यह ऋण लेनेवाले 
छी)चमना तथा जिस फाय के लिये ऋण लिया जा रद्दा है. उस पर 
निर्भर होगा । रग्या पां च वर्ष से लेरुर बीस वर्ष के लिये दिया लावे। 
अआ्रागे चलकर तीस वर्ष के लिये मी रुप्या दिया जा सकता है । कमेटी 
को सम्मति में ४००० रु० से ग्रधिक एक सदस्य को न दिया जावे. 
सदस्प फी भूमि का श्राघे से अधिक ऋण किसी भी दशा में न टिया 
खछादे | ह 
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- कमेटी की राय में ऋण में सूद सहित बराबर कि्तों में अदा 

किया जावे, जिससे कि एफ निश्चित समय पर ऋण चुक जावे; इससे 
यह लाभ होगां कि किखान को लगभग उत्तनी ही किस्त देनी शेगी, 
जितनी वह महाजन को केवलः सूद में देता है | किंतु बेकों को यह: 
अधिकार दे दिया जावे कि यदि वे चाहें तो दूसरे ढंग के किस्ते वसूल 
कर सकते हैं। ह 

भूमि-वंघक वैकों की कार्यशील पू जी हिस्सा-पू जी तथा डिवेश्वर्रों 
से प्रात की जानी चाहिये। हिस्सखा-पू की दो प्रकार से प्राप्त की जा 
सकती हे--एक तो आरम्म में हिस्सा बेच कर, दूसरे ऋण लेते 
समय दी हुई रकम में से पाँच प्रतिशत काट कर हिस्से का मूल्य वसूल 
करने से । किन्तु आरम्म में काम चलाने के लिये जहाँ कहीं मी श्राव-- 
श्यकता हो प्रान्तीय सरकार वैकों को बिना सूद के रूपया दे दे और: 
डिवेवर बिकने पर जो रुपया श्रावे, उसमें से सरकार को रुपया दे. - 
दिया जावे। ध्यान रहे कि पूंजी की व्यवस्था वैंकों के प्रारम्मिक .. 
काल में ही उपयुक्त होगी | विशेषज्ञों का कथन है| कि श्रागे चलकर 
इन बैंकों को बहुत पू जी की आवश्यकता होगी, उसे समय प्रान्तीय 
सरकारों को इन बंको के हिस्से खरीद कर हनको सहायता पहुं-. 
चानी चाहिए। हे 

अधिकतर कार्यशील पूजी डिबेश्वरों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती 
है | सेंट्रल बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी के सामने गवाही देते हुए कुछ 
विदेशों विशेषज्ञों ने कहा था कि बकों की जितनी हिस्सा-पू जी हो उससे 
पांच गुने डिवेचर निकालना चाहिए, किन्तु कमेटी इससे सहमत 
नहीं है | कमेटी की राय॑ में चैंक जिंतने मूल्य के डिवेश्वेर निकालना 
आवंश्यक सममे; निकाले, किन्तु डिवेश्वरों का ' मूल्य, भूमि बन्धक 
रखकंर दिये हुए ऋण सें अधिक न होना चाहिए, क्योंकि उस भूमि 
की जुमानते पर ही डिवेश्वरं निकाले जायँगे | डिबेश्वरों की सफलता- 
पूर्वक वेचने के लिए; सरकार द्वारा मूलघन ,की गारंटी दी जाने की 
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आवश्यकता प्रतीत नहीं होतो; हाँ, सूद की गारंटी सरकार को श्रवश्य 
दे देनी चाहिये | कमेटी की यह भी सम्मति है कि यदि सरकार को इस 
बात का संतोष हो जावे बेंक ने डिवेश्वरों को चुकाने का प्रचन्ध कर 
लिया है तो उसे इन डिबेश्वरों को ट्रस्टी-सिक्यूरिटी वना देना चाहिये । 

फरमेटी की सम्मति है कि डिबेश्वर एक केन्द्रीय संस्था ( प्रान्तीय 
भूमि-वन्धक बेंक ) निकाले, और जिला भूमि-बन्धन बैल्ट उनको वेचे | 
जला बे क बन्धक की जमानत पर प्रान्तीय वैक से पूँजी लेले और 
प्रान्वीय बैंक उस तिक्‍यूरिटी पर निर्भर होकर डिवेश्वर निकाले। शैंकिंग 
इनककायरी कमेटी की यह स्पण्ट सम्मति है कि सहकारी साख समितियाँ 
सहकारी सेन्ट्रल बैंक, तथा प्रांतीय सहकारी बेक्ू थोड़े समय के लिये 
किसान को साख देने का प्रबन्ध करें, और प्रान्तीय भूमि-वन्धक ते के 
अधिक समय के लिए साख दें | जहाँ सहकारी साख समिति तथा 
भूमि बन्धक बैड दोनों ही कार्य फर रहे हों, वहाँ दोनों संस्थाश्रों को 
एक दूसरे से विलकुल स्वतन्त्र रहना चादिये ; हाँ, दोनों में सहयोग 
होना आवश्यक है | यदि कोई साख समिति का सदस्य भूमि-वन्धक बैंक 
से ऋण लेने के लिए प्रार्थतापत्र दे तो समिति से उसके विषय में पूद्ध- 
ताछु करके, फिन्त समिति ऋण की जिम्मेदार न शोगी | 

कमेटी, भूमि-बन्धक मेंक के लिये, वाहर की डिपाजिट लेना उचित 
नहीं समझती; कारण यद्द दे कि बोंक को अधिक लम्बे समय के लिये 
ऋण देना पढ़ता है। श्रस्तु डिपाजिद दपए से ऋतण देना बैंक के 
लिए उचित न्‌ होगा । 

भूमि बेचने का अधिकार---भूमि-वन्धक बैकों की उफ- 

लता के लिये सहकारितावादी यह आवश्यक उमभते ई कि ब्रेकों को 
यह अधिकार दिया जावे कि वे बिना श्रदालद में गये प्रपना दउपया 
वसूल करने के लिए वन्धक रखी हुई भूमि जब्ठ करले श्रौर वेचदे' | 
अधिकतर प्रांतीय वे किंग इनक्वायरी कमेटियों ने इस माँग का विरोध 
किया: है | उनका कहना है कि छत्र ब्रेक इस श्रघिकार का उपयोग 
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करेंगे तच्र जनता में विरोधी वातावरण तैयार हो जायगा | उनके विरोध 
का दूधरा कारण यद्द है कि.ब को. को यह अधिकार दे दिया गया 
तो वे ऋण देते समय भूमि की -मली मांति जाँच-पड़ताल नहीं करेगें । 
उनके विचार से यदि बक सावधानी से कार्य करे और उनका प्रबन्ध 
अच्छा दो तो मुकदमेतराजो की श्रावश्यकता न पड़ेगी । जो लोग बैह्ढ 
को यह अधिकार देने के पक्ष में हैं, उनका. कथन है क्नि यदि फोई 
विशेष कानून बनाकर यह अधिकार न-दे दिया गया तो बैहू- को 
अदालत की शरण लेनी पड़ेगी, अयवा रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त 
किये गये पंच के सामने मुकदमा लद्ना पड़ेगा । मा ग्तवर्ष में सम्पत्ति 
का हस्तान्तर करण कानून तथा जाउञता दीवानी इतने पेचीदे हैं कि बेक 
को डिगरी कराने में. बहुत समय तथा धन नष्ट करना होगा | इसका 
फल यह दोगा कि वैह्ल को कार्य करने में चहुत सी रुकावटों का सामना 
करना होगा तथा डिवेश्वरों को बिक्री पर इसका बुरा असर होगा | 
योरोपीय देशो में मी भूमि-बन्धक वैकों को विशेष कानून बनाकर यह 
अधिकार दिया गया है कि यदि देनदार ऋण नहीं चुकाता तो चेक 
बिना अ्रदालत में गये भूमि को बच सकता है | सेन्ट्रल नैकिज् -इनक्वा- 
यरी कमेटी का मत है कि बिन। यह अधिकार दिये डिब्रेंचर वेचकर 
कार्यशील पू जो प्राप्त नद्टीं की जा सकती; जनता डिबेंचर को न लेगी । 
अस्तु, कमेटी ने इस माँग का समर्थन किया है; साथ ही यह भी कहा 
है कि देशदार को यह अधिकार होना चाहिये कि यदि वद सममता है 
कि वेंक का कार्य न्यायपूर्ण नहीं है तो वद्द अदालत की शरण ले 
सके । वेक के हिस्सेदार तथा श्रत्य किसो लेनदार को .भूमि के वंक 
झारा जब्त कर लेने पर, यदि हानि होती हो तो वह मी अदालत फी 
शरण में जा सकता है। . - 

भारतवष्ठ- के, कुछ प्रान्तों में भूमि हस्तान्तर-कानून लागू हैं! इस 
कानून के अनुसार कुछ जातियाँ खेतिहार जातिया मान ली गई हैं 
उन्हीं जातियों के 'लोग भूमि मोल ले उकते हैं। यह फानून पूर्वी पद्मात् 
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उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देहली और श्रजमेर-मेरवाड़े के कुछ भागों 
में लागू हे । इन ग्रातों में मूमि-बन्धक वेंकों को श्रधिकार मिल जाने 
पर भी भूमि के वेचने में श्रढ़चन होगी। इसके श्रतिरिक्त बहुत से 
प्रान्तों में काश्तकारी कानून के कारण भी भूमि के वेचने में रुकावट 
होंगी । प्रान्तीय वैश्धिग इनक्वायरी फमेटियों का मत है कि भूमि इस्ता- 
न्तर कानून से विशेष लाभ नहीं हुआ्रा है। श्रस्तु, इन फानूनों में ऐसा 
परिवर्तन कर देना चाहिए; कि वेकों को भूमि बेचने में कोई रुका- 
बट न हो। 


भूमि-बन्धक बंका की दशा 


पंजाब... भारतवर्ष में सबसे पहला भूम वन्‍्धक बेंक पंजाब के 
भंग छिले में १६२० में स्थापित हुआ । उसके उपरान्त यहाँ १२ 
भूमिबन्धक बेक और भो स्थापित हुए, किन्तु वे सफल नहों हुए। 
२6२९६ के बाद जो भयंकर श्रार्थिक मन्दी श्रारम्भ हुई, उसके कारण 
भूमि के मूल्य में मारी कमी हुई। भूमि हस्तान्तरित कानून के लागू 
होने से तथा डायरेक्टर और श्रवैतनिक कार्यकर्ताश्रों फे श्रधिक ऋण 
ले लेने के कारण यद्द वेक अ्रसफल हो गये । केवल दो वक कुछु फाम 
कर रदे हैं | इन्हें प्रान्तीय वक ही ऋण देता हे | 


मदरास-..म्दरास में भूमि-वन्वक वैंकों को चहुत सफल्लता मिली 
है | इस समय यहाँ १२० बक क.रय कर रहे हैं, जो ४४२० गाँवों फे 
क्षेत्र में काम करते हैं और भविष्य में २७,२५० गांवों फे छेत्र फो 
अपना कार्यक्षेत्र बनावेंगे । इस समय इन बकों ने 9 फरोड़ रुपये के 
लगभग ऋज दिया है, प्रति वर्ष पचास लाख रुपये के लगमग ऋण 
दिया जाता है। किपानों को जो ऋण दिया जाता है उस पर केवल ६ 
प्रतिशत सूढ लिया जाता है! १६४० में जो मद्रास सदकारिता कमेटी 
बैठी, उसने प्रांत में २०३ भूमि-बंधऊ चेक स्पापित होने की खावश्य- 
कता बतलाई थी, जिससे प्रत्येक घिंचाई के साधनों से युक्त ताल्लुक्रे में 
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एक, ओर सूखे प्रदेश में दो या.तीन ताल्लुओं के .त्रीच. एक . चेक 
हो सके | ु 
. मदरास में आरम्म में प्रत्येक' भूमि-बन्धक वेक अपने डिवेश्वर 
व्रेचता था | सन्‌ १६२८ में सेन्ट्रल भूमि बंधक बैक स्थापित हुआ, 
तब से सब प्रारम्मिक भूमि-बंधक वेकों के लिए, वही डिवेश्वर वेचता 
है| इससे द्वव्य-बाजार में भूमि-बंधक वकों में आपस में जो प्रतिस्पर्द्धा 
होती थी, वह वच गई, और पू ली कम सूद पर मिल जाती है । _' 
प्रत्येक बक का क्षेत्र एक ताल्लुका है। प्रत्येक भूमि-बंधक वक 
सेन्ट्रल भूमिन्बंधक 'वेंक से ऋण. लेता हैं, जो भूमि-बंघक वक की 
हिस्सा पूंजी श्रोर रक्षित कोष का बीघ गुना तक ऋण दे देती दे। 
प्रारम्मिक भूमि-बधक बैंक अपने सदस्यों को उनकी भूमि के मूल्य का 
९५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत ऋण देते हैं। बन्धक रखी हुई भूमि 
की कीमत दर साल जांची जाती है, जिससे यदि वह गिर रही हो, तो 
सव॒स्थ से श्रौर रुपया वसूज्न कर लिया जाबे और बैंक को घाटा न 
' सहना पढ़े ! किसी भी व्यक्ति को पांच हजार रुपये से अधिक ऋण 
रीं दिया जाता | निस सूद प्र प्रारम्मिक वैह्ू सेन्द्रल भूमि-बंधक बैंक 
से ऋण पाता है, उससे एक फी सदी अ्रधिक सूद पर सदस्यों को ऋग्यण 
दिया जाता है । सदस्यों को कर्ज २० वर्ष के लिये दिया जाता हे। 
'सदस्य किस्तों में रुपया श्रदा कर देता है | 
जिन बातों के लिए ऋण दिया जा सकता है, वे निम्नलिखित हैं;- 
(१) खेती की भूमि को बन्धक से छुड़ाना ( २) पुराने कर्ज को 
'चुकानां, ( ३ ) खेती की भूमि में सुधार करना, तथा खेती के ढंग में 
सुधार करना ( ४ ) भूमि को मोल लेना, और (५) खेतों की चकत्रन्दी 
करना | किन्तु व्यवहार में अ्रभी तक कर्ज पुराने कर्ज को चुकाने के 
लिए ह्टी दिया जाता है। 
बैंक का प्रजन्ध एक वोर्ड करता है; उसके ६ ठदस्य होते हैं, जो 
अवैतंनिक कार्य करते हैं | जब कोई किसान वैक्ल॑ से कर्ज लेना चाहता 
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है तो वेक के छुपे हुए. फार्म पर अपनी लेती और देनी पूरा इवाला 
“सर कर और साथ में अ्रपनी भूमि सम्बन्धी कागनात नत्यी करके अपने 
त्षेत्र के वैज्ल को प्रार्थनापत्र दे देता है | तब चक का एक डायरेक्टर 
आर सुपरवाइजर उस किसान के खेतों का मूल्य, उनकी पैदावार, और 
किसान के ऋण चुका सकने की क्षमता की पूरी जाँच करता है| तदुप- 
रान्त इस ग्राशय का एक सटिकिकट प्राप्त किया जाता है कि उस पर 
जमीन पर कोई कर्ज लिया हुआ नहीं है। इतना हो चुकने पर बेफ 

का कानूनी सल्लाइकार उन कांगर्जों फो देखकर किसान का स्वामित्व 
ठीक है या नहीं, उछ पर श्रपनी रिपोर्ट देता है, और सारे कागजात 
सहका रिता विभाग के सब-रजिस्ट्रार के पास भेज दिये जाते है, जो इसी 
काम के लिये नियुक्त किया गया हे | सब॒-रजिस्ट्रार उस भूसि फी जांच 
करके अपनी रिपोर्ट देता है | वक का संचालक-चो्ड उस रिपोर्ट के 
आधार पर कर्ज देना स्वीकार अथवा शअ्रस्वीकार करता है। 
स्वीकृत प्रार्ना पत्र भूमि-बन्धक चैझ्लों क्रे डिप्टी-२जिस्ट्रार के पास मेज 
दिये जाते हैं, जो उनको अपनी सिफारिश सहित सेन्‍्ट्रल भूमि-बन्धक 
चड के पास भेज देते हैं । सेन्ट्रल भूमि-भन्घक बे छू के दफ्तरों में सच 
कागजों की जाँच होकर वे भें क की कार्यकारिणी समिति के सामने रखे 
जाते हूँ । घन्र सेन्ट्रल वे छू ऋण देना स्वीकार कर लैता है तो उसकी 
सूचना प्रारस्मिक भूमि-बन्धक बे कल को दे दी जाती है; प्रारम्मिक भूमि 
बन्धक नैंक प्रार्थी से चन्धक पत्र लिखा कर उसे सेन्‍्ट्रल वेक के नाम फरा 
देता है। सेन्ट्रल भूमि-बन्घक चेक बन्‍्धक-पत्र पाने पर प्रारम्मिक भूमि- 
बनन्‍्वक व क को ऋण दे देता है ्रौर प्रारम्मिक भूमि-घन्घक ये हूए सदस्य 
को कर्ज दे देता है। 

सरकार ने भूमि चन्धक वे को फो बहुत सी सुविधाएं दे रखी हैं, 

जैसे कागजात को रजिस्ट्री करने के लिए. उन्हें आ्राधी ही फरोस देनी 
थड़ती है । यह मालूम फरने के लिए कि भूमि पर और कोई 

- लिया हुआ्रा है या नहीं, और उसका सर्टिफिकद प्राप्त करने के लिये 


'मदरास सहकारी पूमि-बन्‍्धक बैंक एक्ट के अनुसार भूमि बन्धकों 

'को. कुछ विशेष इुविधाएं दी गई है । सदस्यों से रुपया वचूल करने में! 
हे, इज्लिए भूमि-बन्धक बौक्ो को उह अधिकार दे दिया गया 

हैं कि यदि 6दस्य उपया न अदा कर, तो पन्‍्धक रखी हुईं भूमि पर 
उत्पन्न हुई फल को रोक दें और उसे बेच दें। यहीं नहीं, बोक को 
नन्‍्थक रखी हुई भूमि बिना अदालत के डिगरी कराये ही, बेच देने 


की गारंटी करदे | सेन्ट्रल भूभि-बन्धक बैंक को प्रारम्भिक भूमि-पन्धक. 
बैंकों की देखभाल का अ्रधिकार आप्त है। । 


मंदरास सेन्ट्रल भू भ-बन्धक वेक्ट की स्थापना १६२८ में हुई थी। - 
इसके सदस्य व्यक्ति और प्रारम्भिक भूमि-बन्धक दक होते हैं। सेन्ट्रल' 
-मूमि-वधक बैंक का संचालन एक संचालक बोर्ड करता है, बिसमें 
उयक्तियों और प्रारम्भिक ैमि-वंषक बैंकों के छुने हुए प्रतिनिधि ह्षेते 
् कक भी एक व्यक्ति को नियुक्त करता है | दैनिक कार्य की 
रेस एक कायकारियी समिति करती है। पु 


3 यतः सेन्द्रल भूमि बन्धक बेंक साढ़े तीन प्रतिशत पर डिवेश्वर वेचता 

है और साढ़े.पांच प्रतिशत पर प्रारम्भिक भूमि-बन्घ॒क -बेंछों को देता 

है| प्रारम्भिक भूमि बन्धेक बैंक रुक फी सदी बढ़ा कर. साढ़े छः प्रतिं-. 

अंत सूद पर धद्स्यों को ऋण देतेहैं।. ....। ह 
सेन्द्रल बडे, 


कल बेक डिवेल्र बेच कर भी-रुपया आप करता है । डिवेशर 


सहकारी भूमि-बन्धक बैंक श्प्रे- 


खरीदनेवालों के टितों की रक्षा सहकारिता विमाग का रजिस्ट्रार करताः 
है, जो उनके ट्रस्टी फी हेसियत से काम करता है | 


सूमि-बन्धक बेक कानून पास हो जाने के उपरान्त प्रांतीय सरकार 
ने डिवेश्वरों के मूलघन और उसके सूद की गारंदो दे दी है। श्रमी 
तीन करोड़ से कुछ अ्रधिक डिवेश्वरों की गारंटी है; आवश्यकतानुसार 
उसको. बढ़ाया भो जा सकता है | मूलधन श्रोर सूद की गारंटी हो जाने 
से डिवेश्वर ट्रस्टी सिक्यूरिटी मान लिये गए हें. जिनमें श्रद्ध सरकारी 
और सरकारी संस्थाएँ श्रपना रुप्या जमा कर सकती हैं। रिजव बरक 
की सलाह के अनुसार मदरास प्रान्तीय सरकार ने सेन्ट्रल भूमि-वंघक 
वेफ को इन डवेश्वरों की भ्रदायगी के लिए. एक ऋण-णरिशोध- 
कोष स्थापित करने पर विवश किया है। प्रतिवर्ष इस फोपष में 
निश्चित रकम जमा कर दी जाती है, जिससे डिवेश्वरों की श्रदायगी 
समय पर हो सके | 


सेन्ट्रल भूमि-बन्धक वक का संचालन बहुत ही सतकेतापूवेक दो 
रह है | प्रतिवष लाम का ४० प्रतिशत रदछ्धित कोप में जम्रा फिण 
जाता है, और केवल साढ़े चार प्रतिशत लाभ ब्रांठा जाता है। श्रतएव: 
बैंक की श्रार्थिक स्थिति चहुत दृढ़ है । 

बम्पर +बम्पई में २७ भूमि-बन्धक बे हु कार्य कर रहे हैं। ये व॑ मु 
प्रान्तीय भूमि-बन्धक थे क से सम्बन्धित है, जो इन्हे ऋया देता है। जिन 
कार्या के लिये ये चेक अपने सदस्यों को ऋण देने दे वे लगभग वह्दी 
हैं जो मदरास में हँ। प्रारम्भिक भूमि-वन्धक बैंक श्रपना द्विस्सा-पूं डी 
आर रक्धित कोष का बीस गुना ऋण, प्रान्तीय भूमि बन्धक चेक से 
पा सहझता है। प्रारंभिक भूमि-ब्न्धक के संचालक बोर्ड में एक दायरे 
क्टर रघिस्ट्रार द्वग नियुक्त, तथा एक प्र'न्तीय भूमि बन्परक नेक द्वारा 
और एक उप क्षेत्र के सहकारी सेन्द्रल बैट्ट द्वारा मनोनीत रहता है | 
प्रत्येक प्रारम्मिक भूमि-बन्धक बेक में एक मैनेजर श्रौ< एक भूमि दा 
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ह है 33 श्रफतर रहता है; जो वह के कार्य. का संचालन 

करते हैं | हे 

ऋण बीस वर्ष से अ्रधिक समय के लिए और १०,००० रु० से 

अधिक रकम का, नहीं दिया जाता | ऋण देने में लगभग वही कार्य- 
चाह्दी करना पढ़ती है, जो मदरास में करनी पढ़ती है । हे 

प्रारम्मिक भूमि-बन्धक »क साढ़े छः प्रतिशत सूद पर सदस्यों को 

ऋगण देते हैं | नियम. के श्रनुसार प्रारम्मिक भूमि-तन्धक बैंक श्रपने 


लाभ का ४० प्रतिशत रक्षित कोष में रखता है, श्र सवा छुः प्रतिशत 
से अधिक लाभ नहीं च्रॉट सकता | 
प्रांतीय भूमि-बन्ध क चेछ्ट डिवेश्वर वेच कर कार्यशील पू जी प्राप्त 


'करता है, निनके मूलधन आर सूद की श्रदायगी की गारंटी प्रांतीय 
सरकार ने दे रखी है, और जो ट्रस्टी-सिक्यूरिटी मान लिए. गए, हैं। 
यह बैंक रक्तित कोप के अलावा ऋण परिशोध कोष भी रखता है। 
आसाम-..आ्राताम में ४० भूमि वन्धक बह थे, किन्तु वे नितांत 
अ्रसफल रहे । अ्रत्र वे सदस्यों को ऋण नहीं देते 
बृगाल--ब गाल में ५ प्रारम्मिक भूमि-बन्धक: वक्ष हैं, जिन्हें 
आंतीय सहकारी बे क कुछ समय पूव - तक ऋण देता था, किन्तु अब 
आन्तीय बैंक ने उन्हें उठ समय तक ऋण देना बन्द कर दिया है, जन्र 
तक प्रान्तीय सरकार से उठ ठम्बन्ध में बात तय न हो जावे । 
मध्यप्रदेश--मध्यप्रदेश में २१ भूमि-बन्धक वैक है। उन्हें 
आन्तीय सहकारी बक ऋण देता हैं, जिसको भूमि-बन्धक शाख इस 
कार्य को करती दै। प्रान्तीय बक इस कार्य के लिए २५ वर्षों: के 
पडिवेश्वर निकालता है। प्रान्तीय सरकार , ने ४० लाख रुपये तक के 
पडिवेज़्रों के मूलघन और सूद की श्रदायगी की गारंटी दे.दी है। 
सरकार ने टिनेंसी एक्ट में संशोधन करके मौरूसी और सीर जमीन को 
नमी भूमि बन्धक बेंक के पास बन्धक रखने फी सुविधा दे दी है । 
उड़ीसा-...उड़ीसा में एक प्रान्तीय भूमि-बन्घक बैंक कुछ समय से 
स्थापित हैं, वह अपनी शाखाओं द्वारा सदस्यों को ऋण देता है। 
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उत्तर प्रदश---5त्तर प्रदेश में केवल ६ भूमि-चन्धक सहकारी 
समितियों हैं । वे मदरास के प्रारम्मिक भूमि-बन्घक बकों की श्रपेद्धा 
बहुत छोटी हैं, और सहकारी सेन्ट्रल बककों से ऋण लेकर सदस्यों को 
देती हैं। यहाँ भूमि-बन्धक वेको कीं उन्नति ठठ समय तक नहीं हो 
सकती जब तक मध्यप्रदेश की तरह कानून में यह संशोधन न कर दिया 
जावे कि मौरूसी कास्तकार मी अपनी जमीन वन्‍्धक रख सकता है और 
जन्र तक प्रान्तीय भूमि-बन्‍्धक वेंक न स्थापित किया जाबे जो डिवेज्धर 
गिकाले | इन ६ भूमि-वंधक समितियों के केवल ८५० सदस्य है औ्रौर 
४ लाख रुपये कार्य शील पु जी है | 

अजमेर--अजमेर-मेरवाड़ा में तीन भूमि-बंधक बैंक है 
पलिनकी स्थिति श्रच्छी नहीं है| 

देशी राज्यों में भूमि-इन्धक वैंक मैठर, कोचीन, और बड़ौदा 

में हैं। मैसूर में 2२ भूमि वन्धक वक है जो सफलता पूर्वक काय 
कर रहे हैं । है 

विशेष वक्तव्य--भारतवर्ष के भूमि-बन्ध क बकों के कार्य का 
'सिह्ापलोकन करते हुए रिजर्व चेंक ने इस बात पर जोर दिया है कि 
इन बेर्कों को केवल पुराने ऋण को चुकाने के लिए दो नहीं, वरन्‌ 
खेती और भूमि की उन्नति के लिए, भी कर्ज देना चाहिये। ये चैक कुल 
पिलाकर २७१ हैं, और उुदस्यों फी संख्या १,१६,७८९ दे। इनकी 
कार्यशोल पूँजी का उ्योरा इस प्रकार है;+-- 


हिस्सा पूजी ५2 ++ ४६,१६.६८७ रुपए 
छनता द्वारा खरीदे हुये डिवेशर 5३ ३२,६४,०२.पहप 7 
सरकार द्वारा खरीदे हुये डिबेश्वर. +* छ्श्ध्श्श्ण 
'डिपाज़िट के 85 श्ध्ट्ट्ष्पद 
रद्धित फोष *** ड ३,०६.८६० ४ 
ख्प्खु कर ४ ३.२३,६६,८७८ 25 


ऊुल कायशील पूंजी ** गा ७,७5८, १७,६६४ 


दसवाँ परिच्छेद 
सहकारिता आन्दोलन का पुननिर्माण 


सहकारी साख आन्दोलन की दशा गिरी हुई होने, और कुछ 
प्रान्तों में आंदोलन लगभग नष्ट हो जाने के कारण इस बात की अआाव- 
श्यकता हुईं कि श्रांदोलन की जाँच और पुननिर्माण किया जाय। 
यद्यपि सभी ग्रांतो में पुनर्निर्माण का विचार हुश्रा, भिंहर, चज्ञाल और 
मध्यप्रांत की योजनाएं मुख्य हैं। 


पुनरनिर्माण की योजना--इन योजनाओं के मूल में विशेष- 

श्रन्तर नहीं है। सब के पहले सइकारी ताख के दिये हुए कर्षो की 
जाँच की जाती है और उनको इतना कम कर दिया जाता दे कि 
सदस्य उसको चुका सकें | ऐसा करते समय सदस्य की देसियत और 
डसकी सम्पत्ति का ध्यान रखा नाता है | फिर कम की हुईं रकम को क्षिस्तों 
में बट दिया जाता है, जिन्हें सदस्य घोरे-धीरे शरद करता है | किसी 
भी दशा में ब्ीछ वर्षो से अधिक के लिए किस्ते नहों बांघी जातीं। 

सदस्यों के ऋण न चुकने के कारण जो भूमि समितियों के कब्जे में 
आ गयी हो, वह उनके पहले मालिकों को “किराये पर खरोद' ( इाय- 
रपचेज' ) पद्धति से दे दी जाती है; सदस्योचके ऋण की रकम चुका: 

कर किस्तें बाँध दी जाती हैं, उनके शअ्रदा कर देने पर भूमि उसके पहले 
मलिक को दे दी जाती है । 


सदस्यों के ऋण को कम ररने में जो घाटा होता है, या जिन सद« 
स्पों से ऋण वसूल ही नहीं किया जा सकता. उनकी रकम बच्दे खाते 
में डाल दी जाती है और समितियों के रक्षित कोष या हिस्सा-पू जी से 
उस हानि को.पूरा किया जाता है । यदि समितियाँ उस.हानि को 
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उट्टन फरने में श्रसमथ होतो हैं, तो सेन्ट्रल बैंक उप्ते, जो उठको रकम 
समितियों पर उछार होती हैं, उठी श्रनुपात में कम कर देता है । 
आऔर, जो समितियाँ श्रपनी देनी को चुकाने में श्रसमर्य॑ होती हैं, उन्हें 
'ोढ़ दिया जाता है । सेन्ट्रल बैंकों की लेबी और देनी की भी पूरी 
जाँच की जाती है, और यदि इससे ज्ञात द्वोता हैं कि सेन्ट्रल बैंक 
अपनी देनी को नहीं चुका सकते तो उनके लेनदारों को उसी श्रनुपात 
में अपनी रकम कम कर देने के लिए कहा ज्ञाता है| इस प्रकार 
सध्यप्रदेश और बज्जाल में सेन्ट्रल बेकों ने लेनदारों की रकम को 
घटा दिया था। बंगाल में लेनदारों की रकम घटा कर जो शेष रददी, 
उसके डिवेश्वर लेनद्ारों को दे दिये गये । विद्ार में लेनदारों को रकम 
कुछु तो नकद रुग्ये में दे दी गई, कुछ डिपाज्ञिद में परिणत कर दे 
दी गई, और कुछु डिपाजिट में परिणत कर दी गई, श्रौर कुछ बच्चे खाते 
में डाल दी गई ( यानी खतम कर दो गई )। 
पुननिर्माण योजना की एक विशेष बात यह है कि पुनस्संगठितत 
समितियों के सद॒स्यों को ऋण श्रनाज के रूप में दिया जाता हे, जिससे 
थे खेती इत्यादि कर सके | यह ऋण किर्तों में चुकाये जाते हैं. श्रौर 
अनान के रूप में ही वापस दिये जाते हैं | बंगाल और बरार में इस 
प्रकार की फछल के लिए ऋण देने चाली बहुत सी समितियां स्था पतत 
'फी गई जो फसल की जमानत पर ऋण देतो हैं; क्योंकि पग्राम्य सह- 
फारी साख समितियाँ तो वहाँ प्रायः इन्‍द सी हो गई है । 
ग्रान्तीय बैड्ों को प्रान्तीय सरकार की सहायता. बंगाल 
की सरकार ने प्रान्तीय सहकारी वक को २४ लाख रुपये की सद्ययता 
इसलिए दी कि उछ्की जूड विक्रप समितियों फो ऋण देने में इतनों 
हानि उठानी पढ़ी थी | इसी तरह विद्यर सरकार ने सेन्द्रल धक फो 
२२ लाख रुपये की सद्यायता देने के श्रतिरिक्त १४ लाख रुपये फा 
ऋण प्रान्तीय बैंक द्वारा, पुनस्‍्संगठित बेंकों के लेनदारों का भुगतान 
करने के लिए, दिया | इसके सिवाय पुनर॒४ंगठन की योजना के फल- 


श्ष्ट भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


स्वरूप प्रान्तीय चैंक फो जो १८ लाख रु० की हानि उठानी पढ़ी, उततकीः 
भो बिद्वर सरकार ने क्षति-पूर्ति कर दी | मध्यप्रदेश की धरकार ने सेन्ट्रल' 
बैंकों के डिपाजिटरों को घटी हुईं रकम पर सूद की गारंटी दी है, कुछ 
सहायता सेन्‍्ट्रल बैंकों को भी दी गई । इसी प्रकार मैसूर तथा हेदरा-: 
बाद राज्यों ने भी प्रांदीय बैंकों को आर्थिक सहायता दी | 


प्रारम्भिक समितियों का दायित्व; अपरिमित और 


परिमित---प्रारम्मिक समितियों के सम्बन्ध में कई प्रश्नों. परा 
आजकल वर्क-वितक हो रहा है, जैसे समितियों का उनके दायित्व; 
उनका क्षेत्र, उनका और सेम्ट्रल बैंकों का रुम्बन्ध श्रादि। पहले: 
दायित्व का विषय लें। यहाँ सहकारिता आंदोलन. में लगे हुएः 
कार्यकर्ताओं का बहुत बढ़ा समूह इस पक्ष में हे कि कृषि सासक् 
समितियों का दायित्व अपरिमित न होकर परिमिित होना चाहिए ।: 
१५६४० में मद्रास सहकारी कमेटी के बहुमत ने इसी पक्ष में मत- 
दिया । उनका कहना था कि अ्रपरिमित दायित्व से अ्व कोई लामः 
नहीं हे वरन्‌ दहानियों अ्रधिक्र हैं। पिछले वर्षों में समितियों को 
दिघालिया बनाने में अपरिमित दायित्व के कारण उन सदस्यों: 
को बहुत श्रधिक हानि उठानी पढ़ी, जो समिति से ऋण 
नहीं लेते थे और जिन्होंने अ्रपना ऋण. चुका दिया था | इस कारण: 
आंदोलन की बहुत बदनामी हुईं । उनका कहना यह है कि अपरिमित'* 
दायित्व से अच्छे किसान भयभीत हो जाते हैं और सहकारी समितियों 
के सदस्य नहीं बनते । भविष्य में तो यह और भो अधि क होगा। वास्तव 
में,जव. साख समिति भज्ग की जाती है, तब अपरिमित दाग्रित्व अ्परि- 
मित न रहकर केवल अपनी अपनी योग्यता के अनुसार समिति कीः 
देनी चुकाने का दायित्व रह जाता है। अ्रपरिमित दायित्व के विरो- 
थियों का यह मी कहना है कि अपरिमित दायित्व का आधार श्रर्यात्‌- 
एक दूसरे के संबन्ध में पूर्ण जानकारी, एक. दूसरे के: कार्यों पर: 
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निरीक्षण रखना तथा पारस्परिक नियन्त्रण आ्राज के ग्रामीण जीवन में 
सम्भव नहीं है| व्यवहार में, व्यक्तिगत जमानत के स्थान पर हैसियत 
तथा सम्पत्ति की ज्ञमानत श्रधिक महत्वपूर्ण समझी जाती है । 

जो लोग अपरिमित दायित्व केपक्ष में हैँ, उनका फट्टना 
है कि श्भी तक जितने भी कमीशन या कमेटियाँ चैठीं, उन्होंने 
अपरिमित दायित्व के पक्ष मेंहदी अपना मत दिया है । पश्रपरिमित दायित्क 
सहकारिता का आधारमूत्त सिद्धान्त है--“ प्रत्येक सघ के लिए, और 
सब प्रत्येक के लिए”? | यह दिद्धान्त सामूहिक जिम्मेदारी और भाई-चारे' 
को भावना को उदय करने के लिए अपनाया गया या | हठको छो ढड़' 
देने से पारस्परिक विश्वास तथा जानकारी नष्ठ हो जावेगी और उमि- 
तियाँ सहकारी न रहकर सेन्‍्द्रल बैंकों की शाखा मांत्र रह जावेंगी। 
अपरिमित दायित्व की कठोरता सहकारिता विमाग थे नियमों ने कम 
कर दी हैं | उसे पूर्णतया इटा देने से जनता का साख समितियों में 
विश्वास जाता रहेगा, और उन्हें डिपानिट प्रास नहीं होंगी | श्रपरिमित 
दायित्व निर्धन व्यक्तियों के लिये विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकिउनके 
पाछ कोई सम्पत्ति होती नहीं, उनकी जमानत तो केवल उनका श्च्छा' 
चरित्र, ईमानदारी और उनकी उत्पादन शक्ति ही हो रुकती है । 

रिजवे शेंक का भी यही मत है कि कृपि साख सहकारी समितियों: 
का दायित्व श्रपरिमित ही होना चाहिए.। परन्तु, दिसम्बर १६३६ में 
देहली में सहकारिता विभागों के रजिस्ट्रारों का जो सम्मेलन हश्ना 
था उनमें केवल समापति के “कास्टिंग दोट! ( निर्णायक मत ) से ही 
यह प्रस्ताव गिर सका था कि कृषि साख सहकारी समितियों का दायित्ध 
परिसित होना चाहिए. | इससे यट्ट छिद्ध होता है कि देश में बहुत से' 

र्यकर्ता ऐसे है, जो श्रपरिमित दायित्व को व्यर्थ समभते हैं । 
ग्राम्य सामांद का कुत्र--मदरास रुददकारी कमेटी का मत है कि 

एक गाँव चहुत छोटा छेत्र है और उनकी उमिति इतदी छोटी होती ६ 
कि वास्तव में वह आर्थिक दृष्टि से ठफल नहीं शो सकती। एसलिये 
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चहुत छोटी - समितियों को मिलाकर एक कर दिया नावे और वह एक से 
अधिक गाँव में कार्य करे | लेकिन ऐसा करने से वह पारस्परिक 
विश्वास और जानकारी, जो आन्दोलन का श्राप्रार है, नष्ट शो 
सकती. है । । 
बह-उदद श्य सामतियां-कुछु समय से इस विषय में बढ़ा विवाद 
हहै-कि साख धमितियों का. कार्यक्षेत्र क्या.होना चाहिए । यह. तो संमभी 
मानते हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति में तब्र तक सुधार नहीं दो 
सकता, जब तक उसके जीवन में सर्वाज्जीण उन्नतिन हो | रिबर्व वेझ्ढ ने 
इसी चात को लेकर बहु-उद्दे श्य समितियों का समर्थन. किया था । 
उसका मत है कि बहु-उद्दे श्य समिति सदस्य को खेती .या घन्धे के 
लिये राख दे और अपने भ्रच्छे सदस्यों के पुराने ऋण को भूमि- 
अबन्धक वें के द्वारा अदा करवा. दे; किसान-सदस्यों की श्रार्थिक स्थिति 
को सुधारने के लिए उनकी पैदावार को वेचे; उनके लिए बढ़िया बीज 
खरीदे और उन्हें श्रपनी श्रावश्यकता- की चीजों को ठौक मूल्य पर 
दिलाने के लिये उनसे श्रार्डर लेकर उन चीजों को खरीद .कर उन्हें दे, 
ुकदमेबाजी को कम करने के लिये. पंचायत स्थापित करे; भूमि की 
चकबन्दी करके, श्रच्छझे बीज और औजारों का प्रचार करके खेती 
-की पैदाधार को बढ़ावे; खेती के श्रतिरिक्त वेकार समय में गोण तथा 
-सट्टायक धंधों के द्वारा उनकी श्राय फो बढ़ाने का प्रयत्न करे; और, 
जीवन सुधार को द्वाय में लेकर स्वास्थ्य, औषधि -वितरण, उपचार, 
-झामानिक कृरत्यों में अधिक घन व्यय न करने श्रौर गाँव में सफाई रखने 
का प्रबन्ध करे | कहने का तापत्य यद्द है कि बहु-उद्दे श्य समिति गाँव 
की सभी मुख्य समस्याश्रों कोइल करके गाँव वालों फो सुखी और 
-समृद्धिशाली बनाने कां प्रयत्न करे | ऐसी समितियाँ. गाँव के सावे- 
जनिक जीवन का केन्द्र बन जावेंगी। वे केवल साखे .द्वी नहीं देंगी 
-वरन गाँव की आ्रार्थिक दशा सुधारने और सामाजिक उन्नति करने का 
“म्रयत्ष करेंगी | 
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सहकारिता श्रान्दोलन में लगे हुए कार्यक्र्ताश्रों का इस विषय में 
काफी मतभेद है। कुछ सज्जन बहु-उद्दे श्य समितियों के पद्ष में हैं, 
कुल विषक्ष में हैं। विरोध करनेवालों का कहना है कि इस प्रकार की 
समितियों फो चलाना कठिन है । ये समितियों कुछ शिक्षित व्यक्तियों 
"के हाथ का खिलौना मर रह जावेंगी, जो सहकारिता के भावना के 
विरुद्ध है । यही नहीं मिन्न-मिन्न विभागों के हिसाव्र एक दूसरे से मिले 
रहेंगे, जिससे समिति की वास्तविक स्थिति छिपी रेगी श्रौर एक 
“विभाग के खराब होने से दूसरों पर घुरा श्रसर पड़ेगा । इसका परिणाम 
यह होगा कि समिति के उपयोगी कार्य भी असफल हो जांदेंगे। इछ- 
लिए प्रत्येक कार्य के लिए. एक समित्ति स्थापित की जावे | 

परन्तु यद्द सथ स्वीकार करते हे कि सभी सप्रस्याश्रों के विदद 
शक साथ युद्ध छेड़ने से द्वी गाँव की उर्वाज्ञीण उन्नति हो सकती है। 
सहकारिता श्रान्दोलन के प्रध्िद्ध विद्वान्‌ भ्री० फे महोदय ने भी बहु- 
उद्दे श्य सप्रितियों का समर्थन किए है | सन्‌ १६३६ में रजिस्ट्रारों के 
सम्मेलन ने बहु-उद्दे श्य समितियों की स्थापना करके उनका ग्रयोग करने 
की सिफारिश की थी । मदरास सहकारिता कमेटी ने भी बहु उद्देश्य 
समितियों की स्थापना का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश, मदरास 
बम्बई, बढ़ोदा में यह प्रयोग आरम्म भी हो गया हे, और बहु-उद्दे श्य 
समितियाँ स्थापित की गई हैं। बंगाल के रजिस्ट्रार ने भी श्रपना मत 
बहु-उद्दे श्य समिति के पक्ष में यह कट्ट कर दिया है कि सहकारी 
समिति को सम्पूर्ण मनुष्य की समस्याश्रों को इल करना चाहि? | 
चम्पई शओऔर मदरास में बहु-उद्देश्व समितियों का कार्यक्षेत्र कई 
गाँवों में होता दे, लेकिन उत्तर प्रदेश श्रौर बढ़ौदा में एड समिति का 
कार्यक्षेत्र केवल एक गाँव होता दहे'अ्रमी यट समितियाँ प्रयोग फी 
स्थिति में हैँ, इसलिए उनके विषय में छुछु कद्टा नहीं क्षा सकता । 
लेकिन हमें यह न भूल जाना चाहिए कि बहु-उद्दे श्य पमितियाँ घोरे 
चीरे ही स्थापित होंगी । लब्च तक गाँवों में ऐसी व्यक्ति नही उत्तन्न ऐते 
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जो इन समितियों के प्िभिन्न विभागों को सफलतापूर्वक चला सकें, 
तब तक इन समित्तियों की गति तीत्र नहीं हो सकती | 


बहु उ्ंशीय सहकारी समितियाँ 


.. सहकारिता आन्दोलन में कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता इछ 
वात पर एकमत है कि. सहकारिता आन्दोलन का .केवल सांख पर 
विशेष चल देना तथा किसान की उत्पादन शक्ति. को बढ़ा कर उच्की 
आशिक स्थिति में सुधार न करना आन्दोलन को असफलता का 
मुख्य कारण है | इसी उद्ये श्य से बहु उद्ये श्य वाली सहकारी समि- 
तियों की स्थापना पर प्रत्येक प्रान्त में पिछले दिनों विशेष बल दिया 
थाने लगा है | लगभग सभी प्रान्वों में अब बहु ठद्येश्य वाली 

मितियाँ काय कर रही हैं और उनकी संख्या बढ़ती ही जाती दे । 
अब इम यहां संक्षेप; में मिन्न भिन्न प्रान्तों में इस दिशा, में कितना 
कार्य हुआ हे उसका सिंहावलोकन करेंगे.। पड 

- प्रश्चिमीय बंगाल;+--पश्चिमीय बंगाल के गवर्नर 
डाक्टर कैलाशनाथ फाटजू के प्रोत्साइन से पश्चिमीय बंगाल में 
वहु-उद्ये श्यीय समितियों की स्थापना हुई । उनकी प्रेरणा से एक 
योजना बनाई गई । इस थोजनां के आधीन दो वर्षो में ४००० 
समितियों फी स्थापना का आयोजन है इस योजना का उच्च श्य 
नीचे लिखा हैं।-- 

इस योजना का पइला-उद्येश्य प्रान्त में रहने वाले धमी आम- 

वासियों में सहकारिता की भावना को जाशूत करना है-। अपनी तथा 
अन्य आमवासियों की आशिक मानसिक तथा शारीरिक उन्नति के 
लिए उइकारिता का उपयोग किंया जा सके यही इस योजना का 
मुख्य उद्येश्य है। ... 
५ यह संमितियाँ नीचे -लिखे कार्य करती हैं:--- 

:-($) अपने सद्स्यों के लिए साख का प्रबन्ध करना, (२) अ्रधिक 
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अनाज उपबाने के लिए श्रच्छे वीन औजार, तथा खाद का प्रत्नन्ध 
करना तथा खेती की उन्नति करना | (३) सिंचाई के लिए साधनों 
को उपलब्ध करना, तालाब तथा कुये' खुदवाना | (४) मुर्गी पालने 
के घन्धों की उन्नति करना, (४) पशुश्रों फी नस्ल की उन्नति 
करना, (६) शणह-उद्योग घन्धों की उन्नति करना, (७) स्वास्थ्य तथा 
सफाई का प्रवन्ध करना, (८) लड़कों तथा प्रौढ़ों की शिक्षा का प्रवन्ध 
करना, (&) सहकारी ढंग से सामूहिक रूप से अपनी पेदावार की 
बिक्री करना, आमवासियों के लिए जीवन की आवश्यक वस्तुओं को 
खरीद कर उन्हें देना, (१०) भंगड़ों को तय करना | संक्षेप में गाँव 
का सारा जीवन इस समिति का कार्य क्षेत्र होगा) 

१८४८ के अन्त तक प्रान्त में ११६२ बहु उद्येश्य वाली 
समितियाँ काये कर रही थी। 

चम्प्रहे;--बम्बई में बहु डद्ये श्य वाली समितियाँ दो प्रकार फी 
होती हैं: -- 

(?) ग्राम्य बहु उद्येश्य वाली समितियाँ जो कि एक गाँव एक 
समिति के सिद्धान्त पर होंगी और जिनका दायित्व सदस्यों फी इच्छा 
पर परिमित शअ्रथवा श्रपरिमित हो रुकता है। 

(२) पाँच या अ्रधिक «आमों की ( पाँच मील के घेरे में ) ग्रूप 
चहु उद्ये श्य वाली समिति निसका दायित्व परिमित्त झोगा | यह चढ़ी 
समितियाँ वहीं स्थापित की जावेगी जद्टों त्रिक्री की सुविघायें हैं ! 

इन समितियों का उद्येश्य ग्रामवासियों को खेती फे लिए साख 
तथा श्रन्य श्रवश्यक साधन उपलब्ध करना, उनकी पैदावार की 
चिक्री करना और उनके लिए. आवश्यक चीर्जे खरोदना है। इस 
समय बम्बई प्रान्त में ६४४ चहु उद्येश्य वाली समितियां कार्य 
कर रहो दे जो ४६२० गांवों की सेवा करती हे । 

इन नवीन बहु उद्येश्य वाली समितियों के अतिरिक्त जो कि नई 
स्थापित की गई हईं जो पुरानी साख समितियां £ उनको भी छाए 
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उद्य श्य वाली उमितियों में बदलने की नीति है | जो साख समितियों 
के सदस्य चाहेंगे उनको बहु उद्येश्य वाली समितियों में . परिणित 
कर दिया जावेगा | । 
5. उत्तर प्रद्श।-- उत्तर प्रदेश में बहुउ्द्येश्व वाली समितियों 
की संख्या २० इज़ार है । इससे यह :न सोचना चाहिए:कि थे. सब 
समितियां एक पूर्ण बहुउत्ये श्य . वाली समिति के कतंब्यों को निबाह 
रही हैं | उत्तरप्रदेश में यह श्रान्दोलन अ्रमी प्रारम्भिक अ्रवस्था में है । 
-यइ २० हजार बहु-उद्ये श्य वाली समितियां यहाँ हैं. | समितियां ६०० 
क्रीज भंडारों के चारों शोर संगठित की गई हैं ज्ञिनको अभी कुछ उमय 
हुआ कृषिविमाग के नियंत्रण से हटाकर सहकारिता विभाग के 
नियंत्रण में रख दिया गया है | प्रत्येक बीज भंडार से *५या २० 
समितियां सम्बंधित रहती हूँ | जन्न कियी गाँव के ७० या उ० प्रतिशत 
परिवार समिति के सदध्य बन नाते हैं तब्र गांव की समिति की स्वीकृत 
प्रदान की जाती है | यह १५४ या २० समितियां एक यूनियन बना लेतो 
. हैं। बीज भंडार इन्हों यूनियनों की श्राधीनता में काम करेंगे | यह 
यूनियने' सदस्य समितियों के सदस्यों की पैदावार स.मूद्दिक रुप. से 
बेचने का प्रबंध करती हैं तथा गणइ-उद्योग घंघों की उन्नति करती है। 
सदस्यों के लिए दैनिक ठ्यवद्वार की वस्ठुश्नों का.स्टोर रखती हैं. तथा 
पशुओं की नस्ल को सुधारती हैँ | किन्तु अमी यह नहीं कद्य जा सकता 
कि यह समितियां कहाँ तक सफल हुई हैं। इनके बारे .में श्रघ्िक 
जानकारी नहीं. मिल पाई है 5 2 
मध्यप्रदश;---मध्यप्रदेश में ६५८ बहु-उद्ये श्य. वाली समितियां 
है तथा ४७६ स्टोर हैं| 
उड़ीसा;--उड़ीत में ६८ ब हु उद्ये श्य वाली समितयां हैं | 


सेंसर---मैसूर में तेजी से -चहु उद्येश्य वाली समितियां काय 
कर रही हैं। वहाँ लगभग ७५०. बहु-उ्ये श्य वाली समितियां कार्य 
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कर रही है | ८२ ताल्लुझा समितियां ई श्रौर जिला समितियां स्थापित 
को जा रही हैं | 

नियन्त्रित साख ओर फसली-ऋण-समरितियाँ.- सहकारिता 
आन्दोलन के अत्यन्त कठिन परिस्थिति में से गुजरने के कारण श्रान्दो- 
लन में एक नई प्रवृत्ति चल पड़ी है। मद्रास में यह विशेष रूप से 
दृष्टिगोचर हुईं | वहाँ साख पर नियन्त्रण रखा ज्ञाता है। सदस्य को 
किस कार्य के लिए. ऋण दरिया जाता है, वह उस में ही उसे ज्यय कर 
सकता है | इसके लिये समप्रिति उसे पूरी रकम एक-साथ न देकर जैसे-जैसे 
श्रावश्यकता पड़ती है. किस्तों में देती है। सदस्य को एक इकरारनामा 
लिखना पढ़ता है कि वह अश्रपनी फसल को साख-समित्ति या विक्रय- 
समिति के द्वारा ही वेचेगा। विक्रम-समिति फ़सल्न चेच देने पर 
साख्न समिति का ऋण तथा भूमि-ंघक बेंक फी किस्त ( यदि वह 
सदस्य भूमि बंधक बैंक का भी सदस्य है ) चुका देने के उपरान्त शेप 
रकम सदस्य को दे देती है | इस प्रकार वहाँ साख का नियंत्रण 
किया जाता है। यद्यपि बहुत से लोग इसका विरोध इस आधार पर 
करते हैँ कि इससे प्रारम्मिक साख समिति की निम्मेदारी , महत्व. और 
स्वतन्नता नष्ट हो जायगी | 

बंगाल में फसली-ऋण-उमितियों की चहुत बढ़ी संख्या ( १३८००) 
है। घरार में भी समितियाँ बहुत बड़ी संख्या में स्थापित हैं। इनकी 
आवश्यकता इस कारण पड़ी कि वर्शों सहकारो साख समितियाँ ठप्प 
हो गई' | उठ कमी को पूरा करने के लिए इनकी स्थापना डो गई । 
मूलतः ये समितियाँ भी मदरास की त्तरह वी कार्य कर रही हैं | बंगाल 
में तो यह नियम दे कि फसली-ऋण-सम्िति के सटस्य को बहु-दे श्य 
समिति का भी सदस्य चनना पड़ता हे, और उसे प्यपनी पैदादार ऋ 
बहु-उद्दे श्य समिति. के द्वारा दही वेचना पढ़ता है । गा 

रिजवे बैंक ओर सहकारी साख आनन्‍्दौलन--रिव॒ई बंक के 

स्थापित हो जाने के उपरान्त उसकी कृपि-साख शाझा १६३६४ में रुपा- 
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पित की गई | इस शाखा के निम्नलिखित कार्य हें;--कृषि-साख के 
विशेषज्ञों को नियुक्त करना, जो कृषि-साख के सम्बन्ध में भारत सरकार, 
प्रान्तीय सरकारों ओर सद्कारी बेक्कों को सलाह दें; और रिजुव॑ बैंक 
: तथा सहकारी बेछ्लों के आपसी सम्बन्ध तथा कृषि-छाख के सम्बन्ध 
में जो नीति रिजव वेंक निर्धारित करे, उसका स्पष्टीकरण करना॥ 
रिज॒व बैछू एक्ट के अ्रनुतार, कृषि-लाख विमाग ने सहकारिता साख 
आन्दोलन के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट मारत सरकार को १६१६ 
में सेजी | रिजंव बैंक ने इस बात पर जोर <दिया कि साख श्आंदोलन 
उसके बतलाये श्श्रनुसार पुन; संगठित होना आवश्यक है, तमी वह 
चलशाली बन सकता है | रिपोर्ट की सिफारिश इस प्रकार थीं;-- 

(९ ) जहाँ ऋण इतना .अ्धिक बढ़ गया हो कि कर्जदार की 
सामथ्य के बाहर हो; उसको घटा देना चाहिए । ह 

( २ ) भविष्य में एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए, जिससे 
अधिक, ऋण न दिया जावे | 

(३.) सद॒स्य-किसान को एक से अधिक स्थानों से ऋण न लेने 
दिया जावे । 

(४) सहकारी गोदाम और विक्रव-वमितियों की स्थापना की जावे । 

(४ ) प्रान्तीय वेह्न को कृषि-साख का नियंत्रण करना चाहिए 

(६ ) अधिक लम्बे समय के लिए दी जानेबाली साख, थोड़े 
समय के लिए दी जानेवाली छाख से, अलइहदा कर दी जानी 
चाहिए, । 

( ७ ) सहकारी सेन्‍्ट्रल वेंकों को अ्रपने कर्ज की रकम इतनी 
घद् देनी चाहिए कि सदस्य खेती के लाभ में से उसे २० वर्षो में 
चुका सके ।जो रकम वसूल न हो सके, उसे बह्ढे-खाते में डाल 
देना चाहिए | ह 

(८) खाख समितियों को सूद की दर कुछ बढ़ानी चाहिए, जिससे 
वे अधिक रक्षित कोष इकट्ठा कर सके | :. 
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(६ ) वेंकों की संचालक समिति में बैंकिंग के अनुभव वाले 
श्ादमी अधिक होने चाहिएँ । 

( १० ) आवश्यकता से श्रधिक कज्‌ लेने और सदस्यों से फ्ज 
की रफ्तम वसूल करने में ढिलाई को दूर करने के लिए डिपाबिटररों के 
प्रतिनिधि भी सेन्ट्रल तथा प्रान्तीय सहकारी वैड्ढों के बोर्ड में रहने 
धवाहिएँ | 

( ११ ) यदि (बैल शआ्रादि खरीदने के लिये एक वर्ष से श्रधिक 
समय के लिए ऋण देना ही पढ़े तो भी दो वर्ष से श्रधिक के लिए, न 
दिया जावे | इस प्रकार के ऋण को वार्षिक ऋण से अलदृदा रखा 
जावे, और, साख-समिति ऐसे ऋण अ्रघिक न दे | 

(१२ ) किसान को जो ऋण दिये जावें; जैसे-जैसे श्रावश्यकत्ता 
हो, किस्तों में दिये जावें, एकमुश्त रकम न दी जावे । 

( १३ ) यदि ऋण की अदायगी ठोक समय पर नदयोतो उसे 
सुरन्त वसूल फरने का प्रयत्न किया जाय, शअ्रयवा समिति को तोड 
दिया जावे ( यदि फसल नष्ट हो गई हो तो बात दूसरी है )। 

( १४ ) अदायगी के समय को, फसल नष्ठ हो जाने को दशा में 
डी, बढ़ाया जावे 

( १४ ) प्रारम्मिक समिति का, “जो आन्दोलन की आ्राघारशिला 
है, पुन; संगठन होना चाहिए; और, उसका कार्यक्षेत्र किसान का 
सारा जोवन हो । 

(१६) ये सुमितियाँ छोटी वैद्धिंग यूनियन से सम्बन्धित कर दी 
जावे | ' 

( १७ ) प्रान्तीय बैड को आन्दोलन की देखभाल फरना चाहिए 
आर उसका नेतृत्व करना चाहिए | 

रिजव चैट सीचे किसानों को ऋतग नहीं देता और न खेती के 
वास्ते लम्बे समय के लिए ही ऋण दे 8कता है | वह फलों फे लिए 
लिखे गए बिलों को डिस्काउंट करके प्रान्तोय त्कों की सद्ययता कर 
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सकता दे | किन्तु ये बिल ६ महीने से अधिक के लिए. नहीं हो सकते। 
योड़े समय के लिए. ग्रावश्यकता पड़ने पर रिजव वेंक प्रांतीय बकों कोः 
ऋण दें सकता है। रिज़ब बेंढु से आशिक संद्ायता पाने के लिए यह 
श्रावश्यक है कि प्रान्तीय बैंक अंपनी चालू खातें की जमा की ढाई 
प्रतिशत, . श्रौर मुद्दती जमा की एक प्रतिशत नकदी रिजर्ब बेंक में 
जमा करे । । दिला 

। रिजर्व वेंछु ने प्रान्तीय बेकों को श्रपना रुपया एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भेजने के लिये कुछ सुविधाएं, दी हैं | एक प्रकार से प्रांतीय 
बंक भी प्रामाणिक ( 'शिद्ठल! ) बक मान लिये गएं हैं | रिजव॑ वक 
ने सेन्ट्रल बर्को को प्रान्तीय बेक् की शाख मान लिया है | ह 


ग्यारदवाँ परिच्छेद 
ठघ सहकारी समितियाँ 


घने आ्रबाद देश के लिये मांस विलास की वस्तु है। जितनी 
भूमि पर एक गाय का निर्वाइ होता है उतनी भूमि पर अ्रनाज' उत्पक्त 
करके श्राठ मनुष्यों का भोजन उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए. 
मांठाहारी केवल वही देश हो सकते हैं, जहाँ भूमि तो बहुत है किन्तु 
जनसंख्या कम है, जैसे संयुक्तराज्य--अ्रमरोका, कनाडा, अ्रजैनटाइन, 
इत्यादि । अथवा, वे घने आब्ाद देश मांसाहारी हो सकते हैं, जो' 
घनवान होने के कारण विदेशों से मांस मंगाकर खा सकते हैं, जैसे 
इज्लैण्ड इत्यादि | मारतवर्ष में अधिकांश जनता शाकाहारी है जो 
लोग मांस खाते हूँ , उन्हें वह यथेष्ठ परिमाण में नहीं मिलता; वे: 
स्वाद के लिये कमी-कमी मांस खा लेते हैं । 
अस्त, भारतीयों के स्वाद के लिये फल्न और दूध के बढ़ी 
आवश्यकता दे । यदि देश में दूध की उत्पत्ति का हिसाब लगाया जावे 
तो ज्ञात द्ोगा कि यहाँ प्रति मनुष्य प्रति दिन पा व भर से कम दूघ 
होता है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्यों का स्वास्थ्य केसे अच्छा रद्द 
सकता दे। विशेषकर नयरों में तो दूध की सम स्या ने विकट रूप 
घारण कर लिया हे ( वहाँ दूध का श्रक्ाल हे; छेटे करवों में भी दूध: 
उचित मूल्य पर नहीं मिलता । 
गाँव से आया हुआ दृध-- शहरों में दूध समीपद्तो गाँवों 
से आता है, अथवा शहरों में ररनेवाले घोसी और ग्वाले वेचते है । 
अधिकतर, नगर में छिसान वहाँ के पाँच या छुः मील की दूरी से दूध: 
वेचने आता है | जो किसान भैंस रखता हे, वह शहर के किसी इल- 
वाई से बातचीत कर लेता है इल्वाई खोए के दिसात्र से दूध का 
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दाम देता है। यदि हलवाई किसान से चार सेर का दूध लेता हे तो 
आहक को दो-ढाई सेर का ही देता हैं। किसान इलवाई को शुद्ध दूध 
देता हे। किन्तु वह सायंकाल शहर में नहीं आ सकता, इस लिए 
सायंकाल का दूध प्रातः काल के दूध के साथ मिला कर लाता है| इस- 
लिए. नगर-निवा्ियों को बासी दूध मिलता है | दूध वेचेनेवाले को 
भी हानि उठानी पड़ती है, क्‍योंकि किसान को अपना दूध सस्ते दामों 
पर देनाहोता है। - ह 
शहरों के ग्वांलों का दूध--शहरों से घोसी श्रपनी गाय. 
-शेंसों को लेकर शहरों में ही रहते हैं | शहरों में स्थान की कमी शेने 
के कारण इन ग्वालों के स्थान बहुत-गन्दे रहते हैं, वहाँ एक प्रकार के 
-कीड़े उत्पन्न हो जाते. हैं, जो दूध को दूषित कर देते हैं । विशेषज्ञों का 
“कथन है कि शहरों फे दूषित दूध को पीने के ही कारण बहुव से रोग 
उत्पन्न हो णाते हैं| दूध बहुत: शीघ्र बिगढ़ नेवाली वस्वु हे, इस कारण 
ज्वालों का दूध स्वास्थ्य के लिये द्वानिकारक होता है। ग्वाला भी उसी 
-फीमत पर दूध वेचता .है, जिसपर हलवाई । शहरों में दूध पहुँचाने की - 
-समध्या श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है और वह सहकारी समितियों के द्वारा ही 
पइल हो सकती है। ... / | ह 
भारत में दूध की उत्पत्ति--श्री० नास्मन राइट के अनु- 
-सार भारतवर्ष में पतिवर्ष लगमग ७० .करोढ़ मन दूध उत्पन्न होता 
"है 4 उसका मूल्य मदायुद्ध के पूर्व, साढ़े तीन. सौ करोड़ रुपये कूता 
-गया था | प्रति व्यक्ति यहाँ दूध दैनिक श्रौखत साढ़े तीन छंटाक हदै। 
भोजन-विशेषज्ञों का कथन दें कि स्वास्थ्य के लिए. हर रोज १५ छेटाक 
-दूध आवश्यक है |-अधिकांश योरोपीय देशों में मनुष्य पीछे दूध की 
खपत का औसत इससे .शधिक पढ़ता है। ४ 
भारतवर्ष में जितनी भी दूध. की उत्पत्ति है, उसका लगभग ३० 
प्रतिशत पीने के काम आता है; ४२.७ प्रतिशत घी: बनाने में, और _ 


ओोष खोन्आा; दही, रबढ़ी, मक्खन, आइसक्रीम श्त्यादि के. बनाने में 
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ध्यय होता है| इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष में दूध की 
अच से ्रधिक खपत घी बनाने में होती है श्रौर उसके बाद दूध का 
मुख्य उपयोग उछको पीना है । यद्यपि मारतवर्ष. में १६७० में गाय 
बलों की संख्या लगभग २९ करोड़ यी जो १थ्वी मर के गाय बैलों की 
संख्या के लगभग एक तिद्दाई थी, फिर भी भारतवष में दूध की 
उत्पत्ति बहुत कम है | इसका एकमात्र कारण यहाँ गाय की नस्ल का 
कल्पनातीत छ्वास होना ही है | 

भारतवर्ष में गाय बेल की नस्ल के ह्ास होने के मुख्य तोन 
कारण हैः--(१) चारे की कमी (२) अ्रच्छे सांड़ों फी कमी (३) 
पशुओं के रोग । जब तक यह तीनों वार्तें दुर नहीं होतीं, तब तक 
गोवंश की उन्नति नहीं हो सकती । महात्मा गांधी के नेतृत्व में गौ-सेवा 
संघ ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया; वह अ्रत्र भी श्रच्छा काम 
कर रह्टा है। यदि सरकार, गौशालाएँ तथा श्रन्य संस्थाएँ उस ओर 
ध्यान दें तो देश में दूध का यवेष्ट उत्पत्ति हो सकती हैं । 

दूध सहकारी समितियाँ--पास-पास के चार पाँव गाँवों के लिये 
दूध सहकारी समिति का संगठन किया जावे । जितने किसान गाय या 
मेंस रखते हैं उनको सद्गस्य बनाया जावे | प्रत्येक सदस्य को श्रपना 
सब दूध समिति के दफ्तर में निश्चित समय पर पहुँचाने पर बाध्य 
किया जावे | जर्मनी के बवेरिया प्रान्त में समितियों ने किसानों का 
दूध इकट्ठा करने का एक श्रच्छा ढंग निकाला हे । प्रत्येक सदस्य फो 
बारीचारी से अपने गाँव भर का दूध इकट्ठा फरके अपनी गाड़ी में 
समिति के कार्यालय में लाना पढ़ता है, इससे दूघ इकट्ठा फरने में 
सुचिघा होती है। 

डेनमार्क की दूध सहकारी समितियों फी योजना यद दे- जिन 
पदेशों में पक्की सड़कें ईं, वहां फी उमितियां मोटर के द्वारा सदस्यों का 
दुधघ इकट्ठा करती हैं। प्रत्येक गांव के सदस्य निश्चित समय पर श्पना 
यूघ लेकर गांव के बाहर सड़क के किनारे श्राजाते हैं, और मोटर 
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आकर उनका दूध ले जाती है | जहां तड़के अच्छी नहीं हैं वहां यह 
काम घोड़ागाड़ियों से लिया जाता है। समिति प्रत्येक सदस्य को एक 
बतन देती हे, जो ग्रति दिन भाप द्वारा साफ किया जाता है| सदस्य 
दूध इसी धर्तन में मर कर समिति को देता है । ह 

समिति का पन्त्री वैतनिक कर्मचारी द्ोता है, उसे दूध के धंघे का 
नानकार होना आवश्यक है । डेनमार्क तथा जर्मनी में दूध के धंवे की 
शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी मन्‍्त्री बनाये जाते ई । मनत्री दूध की जांच करता 
है; यदि दूध में मिलावट होती है तो सदस्य पर जुर्माना किया जाता 
है | दूध नापकर सदस्य के हिसात्र में जमा कर लिया जाता है । कंटी- 
कहीं दूध का मूल्य मक्खंन के औसत से दिया जाता है। दूध श्राजाने 
* पर समिति का मनन्‍्त्री उसे समिति की गाड़ी में नगर को भेज देता है है 
समिति मक्खन बनाने की मशीन तथा अन्य श्रावश्यक वस्तुएं 
अपनी पू जी से खरीदती हैं। मन्‍्त्री उन यन्‍्त्रों के उपयोग से उत्तम 
मक्खन तैयार करता है| समिति मक्खन बड़ी राशि में बनाती है आर 
डसे डिव्चों में मर कर विदेशों में वेचती हे । 

एक जिले की सहकारी दूध समितियां मिल कर एक दूध सहकारी 
यूनियन बनाती हैं। यूनियन का मुख्य कर्तव्य यह है कि वह समितियों 
द्वारा बनाये हुए मक्खन के लिये विदेशों में वाजार तैयार करें, ओर: 
श्रपने से सम्बंधित समितियों की देखभाल करे | यूनियन विदेशों में 
विज्ञापन देती है, और समितियों को उचित परामर्श देती' 
हैं | यही कारण है कि संसार के प्रत्येक देश में डेन्मार्क का मक्खन 
बिकता है। | दिक 

संगठन---हमिति के जितने सदस्य होते हैं, उनकी सम्मिः: 

लित सभा को साधारण समा कहते हैं | यद समा अपनी 
वैठक में प्रचन्धकारिणी समिति का चुनांव करती है, दूध का माव! 
निर्धारित करती दे,त्थां दूध में पानी मिलानेजालों के लिये दएड निश्चित" 
करती है | यही समा मन्त्री को नियुक्त करती है। मन्‍्त्री कक 
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केवल यह फाम नहीं होता क्रि वह दूध का प्रबन्ध करे, वह प्रति 
सप्ताइ सदस्यों के पशुओं की जाँच करता है और पशु-पालन के विषय 
में उन्हें यह परामर्श देता रहता है कि पशुश्रों को किस प्रकार चारा 
खिलाना चाहिए, तथा उन्हें किए प्रकार स्वस्थ रखा जा सकता है। 
यदि किसी सदस्य का पशु बीमार हो जावे तो मन्त्री उसका उपचार 
कर्ता हे | 

प्रत्येक सदस्य का एक ही 'बोट! (मत) होता है, चाहे वह कितने 
दी हिस्से खरीदे | हिस्सों का मूल्य किस्तों में चुकाया जा सकता है। 
समिति सहकारी चकों सेकर्ज लेती है, श्रोर उचित सूद पर सदस्यों को 
पशु खरीदने के लिये रुपया उधार देती हद | समिति उत्तम जाति के 
ठांड पालती है और सदस्यों के पशुश्रों की नस्ल को उत्तम तथा 
अधिक दघ देनेवाली बनाती है | समिति चारें का मी प्रतरन्ध रखती 
है. जो श्र'वश्य पता पड़ने पर सदस्यों को उघार दिया जाता है। 

भारतवरप में दूध का घन्धा भारतवर्ष में पशुश्रों की दशा 

इतनी शोचनीय है, जितनी 8वार के किठी मो देश में नहीं है। श्र्मः 
-तक मारतवष में इस महत्वपूर्ण विषय को ओर जनता का ध्यान नहीं 
गया है; हाँ कुद्ध स्थानों पर सहकारा दूघ समतियाँ स्थापित हुई ई 
जिनमें कलक्ते के समीप पास के गाँवों की समितियाँ विशेष उल्लेख- 
'नीय हैं | इस विशाल जनसंख्या वाले नगर फो प्रति दिन बहुत दूध 
की आवश्यकता रहती है | दूध आस-पास के गाँवों से ही मिलता है । 
जिन गाँवों में समितियाँ स्थापित नहीं हुई हैं, वहाँ से दूध फत्तकत्ते 
-त्तक लाने का घन्वा ग्वाले करते हैं | ग्वाले गाय नहीं रखते, उनका 
'फाम केवल गाँव से दूध लाकर बेचना भर है | 

ग्वाले हर छःमाददो गाय वालों को कुछ पेशगी दया दे देते हें, 
और उनसे यह तय कर लेते हँ कि वे उसी ग्वाले को दूध दें | ग्वाला 
आदठःकाल ही श्रपने दूध दुइनेवालों को गाय वालों के मकानों पर भेज 
देता है और वे आ्राठामी की गायों को दुद् लेते हं | ग्वाला उस दूध 
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को कलकत्ते -ले जाता दे श्रथवा दही या छाना बनाता हे। ग्वाला 
कलकत्ते बिना पानी मिल्षाये दूध नहीं ले जाता, पानी मिलाते समय 
वह इस बात का भी ध्यान नहीं रखता कि गंदा तो नहीं है। यह पानी 
मिला हुआ दूध बड़े बड़े पीतल के कलसों में मर लिया जाता है और 
' उनके मुंह में पत्तियां ठूस-दी जाती हैं, जिससे दूध न छुलके ये कलसे 
भी साफ नहीं रइते | ग्वाला माहबारी टिकट ले लेता है और प्रात:- 
काल रेल में दुध कलकत्ते तक लाता है | रेल गाड़ियों में ग्वालों केः 
लिये एक तीसरे दर्जे का डिव्या रहता है, जो प्रायः बहुत गंदाः 
होता है | " 
तीख वर्ष व्यतीत हुए, श्री० डोनोवन तथा श्री० जे, एम. मित्राः 
का इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने प्रयत्न करके 
एक दूध सहकारी समिति की स्थापना की। आरम्म में गांव वाले 
तैयार नहीं हुए, किन्तु पीछे एक गांव के कितान, जिनका गवाले सेः 
भगढ़ा हो चुका था. और जो इस चिन्ता में थे कि वे श्रपना दूध कल- 
कत्ते में किस प्रकार बेचे, तैयार हो गये | इस तरह पहली समिति 
की स्थापना हो गई । 
समिति ने फिसानों को ग्वाले से एक रुपया फी मन अधिक मूल्क 
दिया और उनके हिंसाव की पासचुक हर किसान को दे दी। समितिः 
भी दुनेवालों को नौकर रखती थी । श्रारम्म में समिति.को -बहुतः 
थोड़ा लाभ हुआ, किन्तु समिति ने दो बातों से सफलता प्राप्त की, एक 
तो किसानों को दूध की कीमत श्रधिक दी, दूसरे आइकों को शुद्ध दूध 
दिया | क्रमशः समितियों की संख्या बढ़ने लगी .। समितियों. के सदस्यों: 
को दूध का अधिक मूल्य मिलते देख, अन्य गांवों में भी किसान' 
समितियों के सदस्य बनने को लालायित होने लगे श्रौर कलकत्ते में 
समिति के दूध की मांग बढ़ने लगी। सन्‌ १६१६ में समितियों ने एकः 
दूध-की सहकारी यूनियन संगठित की, तबसे समितियों की संख्या बड़ीः 
तेवी से बढ़ती गई | सन्‌ १९४४ में १२६ समितियां यूनियत सटे 
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सम्बंधित थी जिनके लगभग ६५०० सदस्य थे । केवल कलकत्ते में ही* 
यूनियन लगभग १५० मन दूध प्रति दिन वेचती थी, जिसका मूल्य ' 
वर्ष में चार लाख रुपये से अधिक दोता था| 

दूध की उत्पत्ति का केन्द्र ग्राम्य दूध समितियां हैं | ये समितियां: 
ही यूनियन की सदस्य हो सकती द। दूध-यूनियन इन समितियों को 
पूंजी देती है, उनका निरीक्षण तथा नियन्त्रण करती है, और कल- 
कत्ते में दूध वेचती है । 

सम्रितियों के प्रतिनिधि यूनियन के डायरेक्टरों का चुनाव फरते हैं: 
प्रत्येक समिति की एक वोट होती है। केवल सभापति और उपसभा- 
पति नहीं चुने जाते | डायरेक्टर ही यूनियन के कार्य की देखभाल” 
करते हैं। 

यूनियन ने कुछ भण्डार स्थापित किये ई, जिसमें कर्मचारी नियुक्त - 
किये गये हैं | भंडार पर समितियों का दूध लिया जाता है । जिन समि- 
तियों के समीप कोई मंडार नहीं है, वे समीपवर्ती रेलवे स्टेशन पर दूघ 
मेत्र देती हैं । मंडारों के मेनेजर रेलवे के द्वारा वृष फलकत्ते मेज देते 
हैं। कलकतते में यूनियन का एक फर्मचारी दूध ले लेता है तथा 
आहकों के यहाँ मेज दिया जाता दे । 

भंडार में जन्न दूध आ्राता है तो भंडार का मेनेजर यन्त्र से उसकी: 
जांच करता है तथा शुद्ध वर्तनों में भरे हुए दूध को कलकचे मेजता 
है । यूनियन एक पशु-चिकित्छक रखती एँ, जो समितियों के पशुश्नों को 
जांच करता है और उनके रहने के स्थानों को देखता है कि वे गन्दे 
तो नहीं हैं | इन सच कर्मचारियों के ऊपर एक सरकारी फर्मचारी है, जो 
यूमियन का चेयरमेन है। सरकार ने इस कर्मचारी की सेवाएँ सह- 
कारिता विभाग को दे दी हें। दूध को वैशानिक दंग से सरद्धित तथा 
शुद्ध रखने के लिये यूनियन ने एक फेक्टरी स्थापित फी दे | यूनियन 
मोटर, वेलगाढी, वया ठेलों के द्वारा एर्कों के पार दूध पहटुँचाती है, . 
और अपने कम चारियों तया एंजर्टो के द्वारा दूध चेचती है। 
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आरम्भ में यूनियन के पास बहुत योड़ी पूण्जी थी, किन्तु अब 
यूनियन -की कार्यशील पू ली एक लाख और निजी पूंजी अस्सी हजार 
- रुपये से कुछु अधिक है.। यूनियन का वार्षिक लाभ लगभग २०,१०० 
“रु० हैं| यूनियन ने बहुत से प्रायमरी स्कूल खोले हैं, जिससे सहकारी 
समितियों के सदस्यों के लड़के शिक्षा पासकें | यूनियन ने गांवों में कुएं 
भी खुदवाये हैं, तथा बढ़िया सांड॒ खरीद कर रखे हैं, जिससे सदस्यों 
के पशुश्रों की जाति अच्छी बने.। बद्धाल में कलकते के .अश्रतिरिक्त 
- ढाका, दाजलिंग, वा श्रन्य स्थानों में मी:सहकारी समितियाँ स्थापित 
हो गई हैं, जिनकी सख्या दो सौ से कुछु अधिक है! प्रान्त में यह 
आन्दोलन श्रत्यन्त सफल हुआ है और भविष्य में अधिकाधिक उन्नति 


की आशा है । 
कलकते की भंति मद्रास में मी दूध सहकारी समितियां स्थापित 


की गई हैं । 
उत्तर प्रदेश में लखनऊ और इलाहाबाद की सहकारी दूध यूनियने 
वर्ष में कुल मिलाकर २०,००० मन दूध लगभग -| लाख द-ये का 
बेच लेती हैं और अपने पास के राँवों में. अपने सदस्यों को, प्रतिदर्ष 
४२ लाख झपये के लगभग दूध के मूल्य के रूप में बॉठती है | लखनऊ 
यूनियन प्रति दिन ४० मन दूध और प्रयाग की यूनियन ३० मन दूध 
वेचती हैं। संयुक्तप्रांत में लखनऊ और इलाहाबाद दूध .यूनियनों को 
मिला कर ४५ दूध समितियों हैं। लखनऊ की समितियों . के सदस्य 
अपनी गायों का दूध पद्चों के सामने दुइते हैं. और उन बर्तनों को. 
जनमें मरकर दूध लखंनऊ मेजा जाता हे, वह्ढीं ताला लगा दिया.जावा 
है। समितियों से दूध इन मण्डारों पर ले जाथ- जाता. है. जहाँ वह 
इक्ट्ठः होता है वहाँ दूष की परीक्षा होती है। फिर उसे गरम किया 
जाता है | गरम दूघ बड़े-बड़े वतेनों में मर कर उन पर मुह्दर लगा दी 
जाती है और मोटर-लारी द्वारा उन्हें जुंखनऊ मेज दिया जाता है । 
लखनऊ यूनियन में पहुँचने पर दूघ जाँचा जाता है, फिर उसे टंडा किया 
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ज़ाता है और शीतमंडार ( “कोल्ड स्टोरेज! ) में रखा जाता है | पीछे 
उसे बर्तनों में बन्द करके आइकों के पास मेज दिया जाता है | यह 
यूनियन श्राथिक दृष्टि से बहुत सफल हुश्रा है। संयुक्तप्रान्त में उन्नाव 
ओर बनारस में भी एक एक दूध समिति स्थापित हुई है । 

आपाम में भी कुछ दूध समितियाँ स्थापित की गई हैँ, किन्तु वहाँ 
कुछ फो छोड़ कर शेष अ्रसफल रहीं। 


पंक्षाव में कुछ ऐसी उमितियाँ स्थापित की गई हैं, जो प्रति सत्ता 
अपने छदस्यों की गायों का दूध नापतो हैं, और उसका लेखा रखतो 
हैं | समिति का निरीक्षण रद॒स्यों को बतलाता है कि किस गाय का 
'२खना व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक हे और किस गाय का हानिका- 
रक | जब्र तक भारतवष में दूध का धंधा उन्नत नहीं हो जाता, यह 
आशा करना कि इस प्रझार की समितियाँ श्रघिक स्थापित होंगो, स्वप्न 
प्रान्न हैं। 


घी समितियाँ-- उत्तरप्रदेश में घो का घंघा बहुत महत्वपूर्ण 
है। यह धथधा व्यापारियों के हाय में हे, जो प्रायः किसान फो घी का 
क्रम मूल्य देकर उसमें चर्बी, या तेल, चनस्पति-घी मिला फर ऊंचे 
दार्मों पर आाहकों को बेचते हैं होता यह है फि व्यापारी छिसानों 
को भस लेने के लिए कुछ रुपया पेशगी उधार दे देते हैँ । वे 
किसान उस व्यापारी के आआथिक दास बन जाते है व्यापारों प्रत्येक 
पखवारे जाकर घी उस्ते दामों पर गांवों से इकट्ठा कर लेता है। 
अरणी किसान उसे कम दामों पर अपना घो चेंचता हे व्यापारो 
मंडियों में घो लाकर थोक व्यापारियों को बेचते हैं। वहाँ थीं 
में मिलावट दोती दे । घो उमितियों की स्थापना को शावश्यक्दा 
इस कारण हुई क्योंकि उससे दो बढ़े लाभ है| एक तो किहान 
फो घी का उचित मूल्य मिलता है दूसरे उपमोक्तागों को शुद्ध 
घी प्राप्तहो जाता है | घी समिति का उद्येश्य सदत्थों दा ४ 
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कमीशन पर बेचना, दुधार पशुश्नों की नस्ल 'को सुघारनां, तया 
'दुघार पशुश्रों को मोल लेने के लिए ऋण देना है | 

घी समिति का कार्य क्षेत्र एक गाँव होता है | प्रत्येक व्यक्ति मो 
कि गाँव में रहता है और ' उसके पास कमसे कम एक दुघारु गाय 
या भस है, समिति का सदस्य हो सकता है | यदि किसी सदस्य के पास 
स्थायी रूप से गाय या भेंस नहीं रहती है तो वह सदस्य नहीं रहता | 
प्रत्येक सदस्य को समिति में एक हिस्सा लेना पड़ता है | 

समिति की कार्यशील एप जी;--- समिति की कार्यशील पूँली 
इस प्रकार इकट्ठी की जाती है । (अ) हिस्सा पूंजी (आ) सदस्यों की 
जमा (६) गैर सदस्यों की जमा (३) रक्षित कोष (3) लाभ । हिस्से 
का मुल्य १० रु है| कोई सदस्य एक हिस्से से अधिक नहीं खरीद 
सकता | हिस्से उन्हीं लोगों को इस्तांतरित किए .जा 5कते हैं जो 
कि सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं और जिन्हें कमेटी स्वीकार 
कर ले । 
* यदि समित्ति को ऋणं की आवश्यकता हो तो सेन्ट्रल सहकारी 
बक से ले लेती है। एक चौथियाई लाभ रक्तितं कोष में जमा किया 
जांता है । 

प्रधध।---साधारण समा को मत अधिक प्राप्त होते हैं जों 

कि साख समित्ति की साधारण सभा को, प्राप्त होते हैं। सदस्यों को 
केबल एक मत प्राप्त होता है श्रोर पांच सदस्यों की पंचायत साधारण 
सभा द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार समिति का प्रबंध करती है | 

प्रबंध कारियी समिति किन शर्तों" पर तथा कितने समय के लिए 
सदस्यों को ऋण दिया जाना चाहिए तथा जमा लेनी चाहिए यह तय 
करती है, प्रवंधकारिणी समिति ही कमीशन की दर: तय कंरती है 
तथा किस कीमत पर घी खरीदा और बेचा जावे यह तय करती हैे। 
घीकी जांच, उसकी ग्रेंड निर्धारित करना. उसको साफ कराना, 
उसको रखना तथा उंसकी बिक्री का प्रचंध भी पंचायत ही करती है ; 
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प्रत्येक सदस्य जो कि समिति से भेंस या गाय मोल लेने के लिए, 
ऋगण लेता है उसे एक बॉंड लिखना पड़ता है झौर एफ जामिन देना 
पडता है। ऋण लिया हुश्रा रुपया गाय या में खरीदने में ही 
काम में लाया जा सकता दे अन्यथा ऋण वापठ८ करना पड़ता है ! 


यदि कोई सदस्य चाहता है तो घी के मूल्य का ७५ प्रतिशत 
सदस्प को पेशगी दे दिया जाता है परन्तु उस पर सूद लिया जाता है| 

समिति घो को नगद मूल्य लेकर हो बेंचती है | केवल सरकारी 
विभागों को साखदी जातो है | 


जैसे ही किसी सदस्य की गाय या भेंस बियाई कि प्म्तिति उस 
सदस्य से एक निश्चित राशि थी खरीदने फा इफरारनामा कर लेती 
है| सदस्य को घी समिति के द्वारा द्टी चेंचने का इकगर ऋरना पड़ता 
है । प्रत्येक पखत्ाारे पंचायत के सामने घी लाया जाता दे और तौला 
जाता है| पंचायत शुद्ध घी ही त्वीकार करती है । 

लाभ३---सुर्मिति के लाभ का बय्वारा हप प्रकार होता है। 

२५ प्रतिशत रक्षित फोष में जमा किया जाता है| ७ प्रतिशत द्विस्सा 
पूजी पर लाभ बांट दिया जाता दे । सद॒त्थों को उनके घी के मूल्य 
के अनुपात में बोनस दिया जाता है। चोनत और लाभ कुछ लाम 
का २४ प्रतिशत से श्रघिक नहीं हो उकता। शेष रप्ित कोप 
को बढ़ाने तथा श्रगले वर्ष के उपयोग के लिए शेप लाभ रुख 
दिया जाता है | ७२ ग्रातिशत शिक्षा, चिकित्सा, निर्धनों को चद्टायतता 
जैसे सार्वजनिक द्वित के कार्यों में व्यव किया जासकता है। 

प्रान्त नें लगभग एकद छार समितियां ४ । वे घी यूनियनों से 
सम्बंधित हैं और इन्हीं यूनियनों के द्वारा यह समितियां प्रक्‍ना 
घी बेंचती हैं । प्रान्तीय मार्केटिंग बोर्ड ने शिक्षोद्ददाद में एक थो 
शैस्टिंग स्टेशन स्थापित कर दिया तबसे उटकारी समितियों के पो 
प्स्ेद्धि श्रधिक हो गई और बाजार में उसकी मांग बढ़ गई । 
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थी यूनियन:-...ब्री यूनियन अपने से सम्बंधित समितियों के 
थी की बिक्री का प्रबंध करती है, उनके घी की शुद्धता की जांच करती 
है। घी की बिक्री होने तक अ्रच्छी तरह रखती है, घो को साफ करती 
ओर डनकी ग्रेड निघोरित करती है | वह धी भंडार स्थापित' करती 
है और घो एजेंट नियुक्त करती है। वह अपने छ्त्र फे दुधारु 
'पशुश्रों की नस्ज् को उन्नत करने का उपाय करती है। वह उस क्षेत्र 
में श्रच्छे सांड रखती-हे और चारे दाने का प्रतरन्ध करती है । 
हस प्रकार घी यूनियने' घो समितियों की देख भाल तथा उनकी 
सहायता करती हैं तथा उनके घी की विक्री का प्रबंध करतीं हैं | 


खोय, समितियां-..उत्तर प्रदेश 'के उन्नाव बिले में तथा 
इरदोई जिले के संडीला तह॒ठील में २० खोया समितियां स्थापित को 
गई हैँ जो सफलता पूर्वक काम कर रही हैं। सदस्य अपना दूध 
समितियों के केन्द्रों में लाते हैँ और वहां उनके दूघ का खोया बना 
लिया जाता है ; यह खोया लखनऊ, कानपुर तथा देहरांदून के बाजार 
में वंचा जाता है। यह समितियां लाभ दे रही हैं और सफलता पूवंक 
कार्य कर रही हैं । 
यह समितियां मी अपने सदस्यों को पशु खरीदने के लिए क.ज॑ देतो 
हूं ।और उनके चारे दाने का प्रबन्ध करती हैँ तथा पशुश्रों की नस्ल को 
सुधारने का उपाय करती हैं; तथा श्रच्छे सांड' रखती हैं। इन समि- 
पतियों का प्रतरन्ध लगभग वैश ही है जैसा घी समितियों का. है। 
श्रतएव ग्राहकों के शुद्ध घी देने और किसानों को अ्रच्छा मूल्य 
दिलाने के लिए सईकारी घी समितियाँ स्थापित की गयी हैं। इप 
समय प्रान्त में आगरा, एटा, बांदा, जालौंन, मैनपुरी, इठावा,. मेरठ, 
वुलन्दशइर इत्यादि जिलों में लगभग १९००० घी समितियाँ हैं, जो २ 
थी विक्रय यूनियनों से सम्बन्धित हैं | इन समितियों के दंस हजार से 
ऊपर सदस्य हैं और लाखों रुपये का माल श्रेचा जाता है| 


दूध सहकारी समितियाँ शप 


एक गांव में घो समिति स्थापित की जाती है, जिउ किसान के 
पास गाय या भस होती है, वह उसका सदस्य वन सकता है। जब 
गाय संस ब्याती है, तमी समिति उससे एक निश्चित राशि में घी के 
लिये वादा करा लेती है | सम्रिति उस घो का दपया किसान को पेशगी 
दे देती है । प्रति पखवारा घी पश्चायत के सामने, गरम किया जाता दे 
और तोला जाता है | केवल शुद्ध घी ही लिया जाता है श्रोर उछ 
सदस्य के हिसात्र में जमा कर दिया जांता है। प्रत्येक जिले में एक 
घी यूनियन है; जो घी को इकट्ठा करके बाहर भेलती है । 


बारहवाँ परिच्छेद 
चुकबन्दी समितियाँ 


खेतों का छोटे. ओर बिखरे हुए होना---मभारतवर्षा कृषि- 
प्रधान देश है, लगमग ७० प्रतिशत जनता खेतीबारी में लगी हे। 
गृह-गद्योग-धंधों .के नष्ट हो जाने के कारण उनमें लगी हुई जनठा 
भी खेतीवारी में घुछ गई; साथ ही बढ़ती हुईं जनसंख्या के भरण-पोषण 
के लिये मी ख्ैती के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं रह | इन सब 
कारणों से खेती में लगी हुई जनसंख्या बरावर बढ़ती गईं | फल यह 
हुआ कि प्रति किपान भूमि कम होती गई। बम्बई, पशञ्ञाव तथा 
अन्य प्रान्वों में तो कहीं कहीं खेत केवल तीन या चार वर्ग गज के रह 
गये हैं । देश में खेतीआरी के योग्य जितनी भूमि थी, वह सब जोत ली 
गई, वहाँ तक कि चरागाह भी खेतों में परिणत कर दिये गये; फिर 
मी भूमि की कप्ती रही । 


किसानों के पाठ भूमि थोड़ी तो है ही, साथ ही वह छोटे-छोटे 
डुकड़ों में विभान्षित है, और ये टुकड़े एक-दूसरे के पास न होकर 
बिखरे हुए हैं | खेतों के ब्रिखरे हुएए होने से किसान का समय, परिश्रम 
तथा पू जी का इतना अधिक अपव्यय होता है कि वैज्ञानिक ढंग से 
खेती का उन्नति नहीं हो सकेगी | 


खेती के विखरने का कारण यद है कि भारतवर्ष में द्विन्दू तथा 
मुसलमानों में यह्ट रीति है कि वाप के मरने पर भूमि बराबर वराबर 
सब लड़कों में ताँट दी जावे | फल यह होता है कि प्रत्येक लड़का बाप 
के इर एक खेत में से वरावर हिस्सा लेना चाइता है | मिसाल के वौर 
पर यदि किसी के पास चार भूमि के ढुकड़े दे और उठफे चार वेटे ईं, 


चंकबन्दों समितियाँ १८३ 


तो चारों बेटे प्रत्येक टुकड़े में ते एक-चौथाई हिस्सा लेंगे । बात यह है 
कि प्रत्येक ठुकड़े की उत्पादन शक्ति भिन्न-भिन्न होती है, इसलिए श्रच्छी 
तथा बुरी सारी ही भूमि के बराबर डुकड़े करके वाँट दिये जायंगे। फल 
यह होगा कि वे चार टुकड़े सोलह टुफढ़ों में विभाजित हो जावेंगे। 
कमश:.- खेत बँटते चँटते एक दूसरे से दूर पड़लाते हैँ और क्षेत्रफल 
में बहुत छोटे दो जाते हँ। 

बिखरे हुए खेतों का खेतीवारी पर बहुत दुरा प्रमाव होता है | 
कुछ खेत तो इतने छोटे हो जाते हैं कि उन पर खेतो-बारी हो ही नहीं 
सकती, वह भूमि वेकार पढ़ी रहती है | फिर, बहुत सी भूमि खेतों की 
मेढ़ों में नष्ट हो जाती है । किसान को एक खेत से दूसरे खेत पर जाने 
में बहुत समय ख्च करना पड़ता है | वह न तो उन बिछरेहुए खेठों 
की ठीक तरह से देखभाल द्वी कर सकता है, श्रौर न वैज्ञानिक दंग से 
खेती ही कर सकता है । यदि किसान के सच खेत एक दी स्थान पर 
हों तो एक कुत्मँ खोद कर सिंचाई कर सकता है, किन्तु प्रत्येक चिखरे 
छुए, खेती की रखवाली भी नहीं कर सकता। छोटे-छोटे खेतों की मेढ़ों 
के कारण किसानों में श्रापस में ऋगड़ा होता है, इस प्रकार खेतों करे 
विखरे हुए होने की दशा में खेतीवारी की उन्नति नहीं हो सकती | घब 
तक हिन्दू तथा मुस्लिम कानूनों में परिवर्तन न किया जावे, तघ तक यह 
समस्या हल नहीं हो सकती | बम्बई प्रान्त में दो बार इस बात का प्रयल 
किया गया, किन्तु दोनों बार वह असफल रहा। दा. बड़ौदा राज्य में 
एक ऐघसा कानून अवश्य बना दिया गया हें, लिसते कोई खेत एक 
निश्चित सीमा के बाद बांधा नहीं जा सकता | 

पंजाब में चकबन्दी--भारतवर्ष' में सर्द-प्रथम पंज्ञाब में स्ट- 
कारिता के द्वारा खेतों की चफबन्दी का काम प्रारम्म किय गया. झोर 
चहाँ श्राशाजनक सफलता प्राप्त हुईं। १६२० में वहाँ भूमि चरूक्‍न्दी 
करनेवाली समितियाँ इस उद्दे श्य से स्पॉपित की मई फि छोटे दिरारे 
डुए. खेतों को इस प्रकार बांदा जाय कि किपानों को अपनी सारो नूमि के 


श्ट्डः भारतीय सहकारिता श्रांन्दोलन 


चराबर एक ही स्थान पर, अथवा दो या ' तीन बड़े ढुकढ़ों में, भूमि 
मिल जावे | पंजाब प्रान्तीय सहकारिता विभाग ने इस कार्य के लिये 
रेवेन्यू विभाग के कमचारियों को नियुक्त किया | वहाँ सब-इंस्पेक्टर 
गाँवों में जाकर किसानों को बिखरे हुए खेतों के होने वाली हानियाँ. 
चकबन्दी के लाम और चकबन्दी करने के उपाय समझता है। जब 
किसान चकबन्दी समिति के सदस्य बनने को तैयार हो जाते है तो 
समित्ति की स्थापना की जात्ती हे, श्रोर एक पद्चांयत चुन ली जाती है । 
समिति का सदस्य या तो छर्मीदार-हो सकता है, प्रथवा मौरूसी 
किसान । 
समिति को सदस्यों की निम्नलिखित बातें स्वीकार करनी पड़ती हैं... 
(१) चकबन्दी के लिए बिखरे हुए खेतों का नया बटवारा श्रावश्यक 
है | (२ ) यदि किसी णेजना को दो तिहाई सदस्य स्वोकार कर लेंगे 
तो वह योजना प्रत्येक सदस्य को स्वीकार करनी होगी | ( ३ ) स्वीकृत 
योजना के अनुसार वह श्रपने खेतों को सदा के लिये छोड़ देगा | 
(४) यदि किसी प्रकार का झगड़ा उपस्थित द्वो जाय तो पंच नियुक्त 
किये जावेंगे और जो फैसला वे देंगे वह उत्रको मान्य होगा। यथफि 
समिति के नियमों के अ्रनुसार दो- तिहाई सदस्यों से स्वीकृत योन्ना 
हर एक सदस्य को मान्य होगी, किन्तु यह नियम श्रमी काम में नहीं 
लाया जाता, और जब्र तक सदस्य अपने टुकड़ों को दे कर नये खेत 
लेना स्वीकार नहीं कर लेते तन्र तक योजना सफल नहीं द्ोती । 
सब-इंस्पेक्टर, गाँव में कितने प्रकार की जमीन है, यह निश्चित 
करता है, और नवीन बैंटवारे में इसका' ध्यान रखा जाता है । वह थोड़ी 
सी भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिये सुरक्षित रखता है, जैसे सढ़क 
इत्यादि | क्ुश्नों तथा सिंचाई के अन्य साधनों में किसानों को हिस्सा 
निर्धारित किया जाता है | जंत्र यह निश्चय हो जाता है तो पंचायत 
कर्मचारी की सहायता से एक - नकशा तैयांर करती है, जिसमें नवीन 
चंठवाशा दिखाया जातां है| यह नक्शा साधारण संभा के ध्षामने रख . 


. चकब्रन्दी समितियाँ शपथ 


जाता है | यदि सब सदस्य उनको स्वीकार कर लेते हैं तो चद लागू 
दता है, नहीं तो फिर से नया बंटवारा होता है और नया नक्शा तेयार 
किया जाता है। इस प्रकार कभी-कभी नक्शे तीन-चार बार तैयार 
करने पढ़ते हैं, और महीनों का परिश्रम केवल एक किसान के दृठ से' 
नष्ठ हो नाता है | पत्र नये बँटवारे को सच लोग स्वीकार कर लेते हैं, 
तब उन्हें नये खेत दे दिये जाते हैं और उन खेतों की रजिस्ट्री करा दी' 
जाती है । 

इस योजना में किसी को शनि नहीं होती, किसी को भी पहले से 
कम भूमि नहीं मिलती | कोई जबरदस्ती नहीं की जाती, और छोटे 
तथा घड़े सभी किसान इससे लाभ उठा सकते हैं | चकवन्दी समित्तियाँ 
इन बिखरे हुए खेतों की केवल चकबन्दी करती हैं, भूमि का लड़कों' 
में घटना नहीं रोक सकतीं | 

पंजाब में चकबन्दी का कार्य आरम्म होने पर पण्हले आठ वर्षो” 
में केवल १,६६,००० एकड़ भूमि की चकब्रन्दी हुई. किन्तू सन्‌ 
१६२६ में ४६. ०७६ एकड़ की, १६३० में १०,२८० एकड़ से श्रधिक 
की, और १६३१ में ७२,८२९ एकड़ भूमि की चकवन्दी हुई | १६३ 
तक चकभ्नन्दी की गति कुछ धीमी रह्दी, क्योंकि वह समय थध्ार्थिक- 
संदी का था। १६३५ के उपरान्त चकत्रन्दी बहुत तेजी से बढ़ीं। 
श्रव प्रतिवर्ष डेढ़ लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी दो रही है । अब 
तक बीस लाख एकड़ से श्रधिक भूमि फी चकघन्दी शे चुकी है श्ौर' 
प्रति एकड़ पीछे दो रुग्ये से कम खच होता है | चक्वंदी फे फल- 
स्वरूप उन गांवों में ७००० नये कुँए ऋ्ौर ३० मालरें खोदी गई, 
१००० से श्रधिक कुश्नों की मरम्मत की गई और वे सिंचाई के; गोग्य 
चनाये गये । 

पंजाब में चकपन्दी-कानून सन्‌ १६३६ में'पास किया गया ) वहाँ 
रेवन्यू विभाग को चकबन्दी फे काम में श्रच्छी उफ़लता मिली है। 
बिन गाँवों में चकवन्दी हो चुकी है, वर्दों कुएं अधिक संख्या में खोदेः 
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“गये हैं, तथा जो भूमि पहिले जोती नहीं जाती थी, उस पर खेतीत्रारी 
ने लगी है। ताथ हो उन गाँवों में खेतीवारी की विशेष उत्नति हुई 
'है। खतों के बिंखरे होने से जो हानियाँ थीं, क्रमशः दूर हो रही हैं।. 
गाँवों में एक प्रकार से नया जीवन आ गया है । यही नहीं कहीं-कहीं 
किसानों ने अपने खेत पर ही मकान बना कर “रहना प्रारम्म कर 
दिया है। 
किन्तु इस प्रकार चकब्रन्दी करने में वहुत छी कठिनाइयां उपस्थित 
होती हैं | जिस योजना में प्रत्येक किसान को राजी करना आवश्यक हो 
उसका सफल होना संदेहजनक दी होता है। प्रत्येक भूमि का स्वामी 
अपनी पैतृक भूमि को श्रच्छा समझता है, पुराने विचारों के बुड्ढे 
“किसान कोई .परिवर्तेत नहीं चाहते, छोटे किसानों को चकवबन्दी में 
अधिक लाभ नहीं दिखाई देता, क्ष्योँंकि उनके पास एक यादो ही 
खेत हैं; तथा मौरूती काश्तकार समझता है कि यदि उंसने अ्रपनी 
भूमि को बदल लिया तो उसके अ्रधिकार जाते रहेंगे। यह कठिनाइयाँ 
तो है दी; गाँव का पटवारी भी चकत्रंदी नहीं चाहइता। वह समझता 
है कि चकबन्दी हो जाने से उसकी आमदनी कम हो जावेगी | श्रस्त॒, 
इस कार्य के करनेवालों को अत्यन्त घेय तथा सहानुभूति से काम: 
करना चाहिए, | 
जब किसी किसान के इठ से योजना असफल होती दिखाई दे 
तो उस किसान की भूमि को .छोढ़ देने से काम चल सकता है। परन्तु 
ओझसे बहुत से उदाहरण हैं, जिनमें तहुत समय तक रुपया खच करके 
योजना तैयार करने पर मी कतिपय किछानों के राजी न होने से सत्र 
किया-धरा व्यर्थ हो गया। सन्‌ १६२८ में यद नियम बनाया 
गया कि यदि 6० प्रतिशत सदस्य किठी योजना को स्वीकार करें तो 
ह>उ8 योजना को लागू किया जावे | ह 
कुछ विद्व/नों का कथन दे कि विना कानून बनाये चकब्रन्दी का 
"कार्य सफलता-पूर्वक नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का तो यहाँ 
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तक कहना है कि सहकारिता आन्दोलन इस कार्य के लिए उपयुक्त 
नहीं है, इसलिये कानून के द्वारा चकब्न्दी होना चाहिए | किन्तु यह 
सब मानते हैं कि सहकारिता के इतने श्रघिक लाम हैं कि णव तक 
इसके द्वात सफलता मिल रही है तब तक इसको न छोड़ना चादिए। 
जहाँ-नहाँ चकब॒न्दी का कार्य सफलता-पूर्वक हो चुका है, बहाँ जनता 
इसके लाभों को समर गई है. और लोगों कौ राय कानून बनाने के पक्त 
में है । परन्तु श्रमी वह समय नहीं श्राया, जब्र कामून के द्वारा 
चकबन्दी का कार्य किया जावे; क्योंकि यदि कोई ऐसा कानून बनाया 
गया तो यह कार्य रेवन्यू विभाग के कर्मचारी करेंगे; फल यद्द शोगा 
कि जनता का विश्वास इट जावेगा और घढ़ी कठिनाइयां उपस्यित 
डोंगी | 

१६२८ में रजिस्ट्रार सम्मेलन ने इस आशय का प्रस्ताव पा किया 
था कि जहाँ तक स्थानीय परिस्थिति सहकारी समितियों के द्वारा चक- 
चनन्‍्दी के लिए श्रनुकूल हो वहाँ तक समितियां यह कार्य फरे | , 

मध्यप्रदेश में-मध्यप्रदेश की छत्तीरगढ कमिश्नरी में खेत बहुत 
छोटे तया ब्िखरे हुए हैं । प्रान्तीय सरकार ने कई चार इस समस्या को एल 
करने का विचार किया । रेवन्यू तथा बन्दोबस्त विमाग के कर्मचारियों 
ने चकबन्दी करने का प्रयकज्ष भी किया किन्तु सफलता न मिली | 
ज्मींदारों तथा मालेगुजारों ने मी चकत्रन्दी फा प्रयत्न छिया, एिग्तु 
किसानों ने हस कार्य से सहयोग नहीं किया, क्योंकि मालगुवार यह 
प्रयत्न करते ये कि श्रच्छी भूमि उन्हें मिल जावे । इस कमिश्नरी में 
एक तो भूमि वहुत पकार की हे दूधरे कानूनी प्रदचनें मी एैँ | इत 
फारण प्रान्तीय सरकार ने सन्‌ १६१८ में चकबन्दो-फानून बनाया, जो 
अभी केवल छुत्तीसगढ़ कमिश्नरी में ही लागू दे | 

इस कानून के अनुसार दा या श्रधिक गाँवों की भूमि के स्वामी, 
अथवा स्थाई रूप से जोतनेवाले, चकबन्दी के लिए प्रार्थनापन्न दे छफते 
दूँ | किन्तु शर्त यह है कि उनके पास गाँव की भूमि का एक निश्चित 
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भाग होना चाहिए. । गाँव के कम से-कम श्राधे भूमि जोतनेवाले 
लिनके पास गाँव की दो-तिहाई भूमि हो, यदि चकबन्दी की योजना ' 
को मानलें और श्रधिकारियों से उसकी स्वीकृति मिल जावे तो वहद्द 
योजना श्रन्य लोगों पर लागू हो जावेगी | इस कार्य को करने के लिये 
एक श्रफ़्तर रहता है। उसे उच्च अ्रधिकारियों से योजना की स्वीकृति 
लेनी पढ़ती है| यदि उस योजना में किसी को कुछ भी श्रापत्ति हो तो 
डिप्टीकमिश्नर अथवा सेटलमेन्ट-अफ़सर स्वीकृति दे सकता है, नहीं तो 
सेटलमेन्ट-कमिश्नर स्वीकृति देता है। उसकी कोई अपील नहीं शो 
सकती , फेवल प्रान्तीय सरकार इस बँटवारे को पलट सकती है| 

मध्यप्रान्त में चकबन्दी व्यनून के द्वारा बहुत कुछ काम हुआ हे। 
सन्‌ १६३१६ तक १६८५ गाँव में चकबन्दी हुई और ३३ करोड़ ४० 
लाख भूमि के ढुकड़ों को घटाकर उन्हें केवल पाँ- लाख सचर हजारः 
कर दिया गया | प्रति वर्ष अधिकाधिक भूमि की चकबन्दी हो रही हे। 
चकब्रन्दी रेवन्यू विम[ग करता है। - 

उत्तर प्रदेश -...उत्तर प्रदेशमें २६७१ सहकारी भूमि-चकबन्दों 

समितियाँ स्थापित हो चुकी हैं। ये समितियाँ पंजाब की समितियों को 
ही आदर्श मानकर कार्य कर रही हैं। किन्तु यहाँ कठिनाइयाँ अधिक 
हूँ | एक तो यहाँ गाँवो में भूमि बहुत प्रकार की होती दे दूसरे जमींदार 
तथा किसान मी बहुत प्रकार के हैं, उनके अधिकारों में बहुत भिन्नता 
है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह आंदोलन कहाँ तक 
सफल होगा | फिर भी लगमग एक लाख बीघा भूमि की :चकब्रन्दी हो 
चुकी है, और १ लाख खेत. ६ इन्नार खेतों में परिणत कर दिये गये 
हैं। १६३८ में चकवन्दी-कानून पास हो गया, तब से रेवन्यू विभाग माँ 
यह काम कर रहा है। ु ५ 

कुछ समय से मदरास प्रान्त में मी चकबन्दी समितियां स्थापित द्ो' 
रही हैं | वहाँ प्रयोग अभी नया ही होने से उसके बारे में विशेष नहीं 
कहा जा सकता। -.. : ५ हे हि 
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देशी राज्यों में बढ़ोदा तथा कश्मीर में चकबन्दी समितियाँ खफलता- 
'यूबंक काम कर रही हैं; इन दोनों राज्यों में चकबनन्‍्दी का काम 
ऋमशः बढ़ता जा रद्दा दे । * 

मारतवर्य के प्रत्येक प्रांत तथा देशी राज्य में त्रिखरे हुए छोटे-छोटे 
खेतों को समस्या ने विक्रट झप घारण कर रखा है | लगद-जगह इस 
पर विचार हो रहा है, किन्तु क्या उपाय काम में लाया जावे, इसका 
“निश्चय नहीं हो पाया है | पंजाब ने इस श्रांदोलन में पथ-प्रदर्शक का 
काय किया है | 


, तेरहवाँ परिच्छेद | 
सफ़ाई तथा स्वास्थ्य समितियाँ 


ध2/ ण७ 0 मद 
गाँवों की सफाई ओर स्वास्थ्य का प्रश्न--भारतवर्ष के याँवों' 
में गन्‍्दगी का तो मानो साम्राज्य है | निधर देखिये, उधर कूढ़ा तथा 
गंदगी के ढेर दिखलाई देंगे | गांव की गलियाँ कमी साफ नहीं की' 
लातीं, घरों के समीप ही श्रयवा कुछ ही दूरी पर, खाद के ढेर लगा 
दिये जाते हैँ, जिनसे गन्दगी तो बढ़ती ही हे; साथ ही मक्खियाँ इतनी 
अधिक उत्पन्न हो णाती हैं कि वे सारे गाँव में फैल जाती हैं। ये 
मक्खियाँ गन्दे पदार्थ पर वेठ कर अपने परों तथा पैरों से गन्टगी को 
'भोनन, वस्र, जल तथा बच्चों के चेहरे, तथा पशुध्रों के मुंह नाक तथ' 
आँख में डालती रहती हैं| फिर, गाँवों में घरों में शौचशह नहीं होते | 
स्री पुरुष शौच के लिए बाहर खेतों में नाते हें | यदि कोई नदो,ताल, 
अथवा पोखरा हो तव तो कुछ कहना ही वहीं, वह गाँव भर के लिए: 
शौच स्थान का काम देवा है। 
भारतोय ग्रामीण जनता निर्धन होने के कारण जूते कम पहिनती 
है ।श्रधिकतर किसान नंगे पैर रहते हें । फल यह शोता है कि खेतों तथा 
मैदान में पड़े हुए. मल से पैरों का सम्पर्क होने से एक प्रकार का कीड़ा 
मनुष्य की खाल पर अधर करता है और मनुष्य को 'हुकवर्म नामक रोगस' 
हो जाता है । यह रोग भारतीय ग्रार्मो में, विशेषकर बंगाल में, बहुत होता. 
 है। जत्र मल सूख जाता है तो वह हवा के द्वारा इधर-उघरफैलजाता है । 
मल के कण हवा में उद़ते रहते हैं, मोनन और जल को दूषित 
करते हैं तथा बच्चों की आँखों में पढ़ कर उन्हें खराड करते हैं। 
गावों में धूल भी बेहद होती है। इससे स्वास्थ्य को बहुत हानिः 
पहुँचती हे | 
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गाँव वाले अपने मकान बनाने के लिये मिट्टी खोदते हैं, इससे 
गाँव के श्रासपास बहुत से गडठे हो जाते हूँ। वर्षा का जल्न इन गडढों : 
में मर जाता है और रुक जाने के कारण सड़ने लगता है। मलेरिया: 
ज्वर के कीढ़ों का तो वह उद्गम स्थान बन जाता है, भर गाँव के 
निवासी ज्वर से पीड़ित होते हैं | गाँव के घरों में गन्दे जल को चहा 
लेजाने के लिये नाली नहीं होती । गन्दा पानो घरों के पास ही सढ़ता 
रहता हे | घर अधिकतर कच्चे होते हैं, और उनमें हवा के लिये कोई' 
खिड़की श्रादि नहीं लगाई घाती।| साधारण फिसान श्रपने पशुश्रों को 
उसी मकान में रखता है, जिसमें वह स्वयं रहता है; इस कारण वह 
मकान गन्दे रहते हैं | 

इसके अतिरिक्त निधन अशिक्चित किसान स्वच्छुता से रदना नहीं 
जनता | इससे हमारे गाँव भयंकर रोगों के स्थाई श्रद्ड़े बन गये है| 
वर्षा के दिनों में तथा दर्षा के बाद तनिक गाँवों में जाकर देखिये, 
वहाँ सब॑त्र लोगों को ज्वर से पीड़ित पाइयेगा। प्लेग. हजा, चेचक, 
तथा ज्वर तो मार्नो हमारे गाँवों में स्थायी रूप से जम गये । तिस पर 
भी ओ्रौषधियों का कोई प्रशचन्घ नहीं है | सरकार या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लो 
अत्पतांल स्थापित करती है, उसका लाभ श्रधिकतर शहर वालों फो 
ही मिलता है । 

कुछ वर्ष हुए अखिल भारतव्पीय मेडिकल कानफ्रोंट . डाकदर्रों' 
की सभा ) ने अपने अधिवेशन में इस झ्ाशय फा एक प्रस्ताव स्वीकार 
किया था कि भारतवपं में प्रतिवर्ष लगभग एक करोड मनुष्य 
दो सप्ताह से लेकर चार सप्ताह तक उन रोगों से पीड़ित रहते 
हूं, जो रोके जा सकते हैं| रोगग्रस्त मनुष्यों फे केवल वे ही दिन नष्ट 
नहीं होते. जिनमें वह बीमार रहते हैं, वरन्‌ उनको कार्य-शक्ति कुछ 
महीनों के लिये कम हो जाती है। यट्टी नहीं, लाखों को संख्या में 
मनुष्य, ल्लियाँ तथा बच्चे मर भी जाते हैं | यदि इन रोगों दाग होने 
ली शआर्थिक हानि का दिसात लगाया घादे तो बट प्रति द० करोड! 


१8२ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


होती है। यह बहुत जरूरी है कि मेडिकल्न ( चिकित्सा-.) विभाग पर 
अधिक “रुपया खच्च करके; इन रोके जा सकनेवाले रोगों को रोका जावे, 
'बिससे सम्पत्ति की उत्पत्ति करनेवालों की कार्य शक्ति नष्ट न हो और 
च्देश में अधिक से अधिक सम्पत्ति उत्पन्न की जा सके । अस्तु; स्वास्थ्य 
-रक्षा का प्रश्न श्रार्थिक प्रश्न है । आगे हम यह बतलाएँगे कि सहका- 
'रिता के द्वारा यद प्रश्न कष्टाँ तक. इल किया जा सकता है | 
बंगाल की सलेरिया-निवारक समितियाँ---वंगाल में हर 
साले बहुत से मनुष्य मलेरिया के कारण मरते हैँ | इसका प्रकोप बढ़ता 
च्॒डी जाता है| कहीं-कहीं तो गाँव के गाँव उनढ़ गये हैं | यद्यपि इस 
भयंकर रोग ने प्रान्त के जीवन को तहस-नहँस कर रंखा है, किन्‍्तू सर- 
-कार इसको रोकने के उपाय न कर सकी | उत्तका विश्वास था कि इस 
रोग को तभी रोका जा सकता है कि लव कोई बढ़ी योजना तैयार की 
-जात्रे और ठसे प्रान्त मर में लागू किया जावे । विशेषज्ञों की यह सम्मति 
-थी कि मलेरिया ज्वर का कीड़ा रुके हुए पानी में उत्पन्न होता हे, 
-और वह उत्पन्न होने के स्थान से आठ मील तक जा सकता है । 
अस्तु; जब तक किसी गांव के चारों श्रोर आठ सील तक 'लितने गड्ढे 
हूं. वे भर न दिये जवें, श्रथवा रुके हुए पानी में मिद्दी का तेल न 
डाल्लन दिया जावे; मलेरिया नहीं रोका जा सकता ) यह समझकर कि 
यह कार्य याँवों में रइनेवालों की सामथ्यं के बाहर है, कोई प्रयत्न नहीं 
“किया गया । 
डाक्टर गोपालचन्द्र चयजी ने खोज करके यह पता लगाया कि 
मलेरिया का कीड़ा श्रपने जन्म-स्थान से आध मील से अ्रघिक दूर जा 
ही नहीं सकता | अ्रत्र तो 6ंसार के प्रायः सभी विशेष्ञों ने इस बात 
-को ठीक मांन लिया है । डाक्टर चर्ट्जी ने सोचा कि इप भयंकर रोग 
से छुटकारा पाने का सबसे सस्ता और शअ्रच्छों उपाय यही है कि 
नाँवों में सहकारी समितियाँ स्थापति की जावें | इसी उद्दे श्य को लेकर 
उन्होंने १६९२ में ऐन्ट्री-मलेरिया (मलेरिया निंवारक) लीग स्थापिद 
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की, ओर इ सके द्वारा प्रचार फरना प्रारम्भ किया सर्वप्रथम णनोहादी 
: में मलेरिया निवारक समिति की स्थापना की गयी। इसमें श्राशाजनक 
सफलता प्राप्त हुईं। क्रमशः समितियों की संख्या चढ़ने लगी। इस 
आन्दोलन को गाँव-गाँव में फेलाने के लिए डाक्टर चटर्जी ने एक 
, केन्द्रीय संस्था की स्थापना को, जिसका नाम “सेन्ट्रल कोश्रापरेटिव 
* ऐन्‍्टी-मलेरिया सोसायटी, लिमिटेड” है । 

 व्यक्ति-विशेष तथा मलेरिया निवारक सोसाय्ी, दोनों ही सेन्ट्रल 
सोसायटी के सदस्य होते हूँ | ठंयक्ति-विशेष सदस्य श्रधिकतर डाक्टर 
( अथवा वे लोग होते हैं, जिन्हें इस आन्दोलन से सहानुभूति होती है । 
४ इस चमय सेन्‍्ट्रल सोसायटी की ६५० से अधिक मल्तेरिया-निवारक 
४ समितियाँ सदस्य हैं | उ्वक्ति विशेष छुः दयवा वापिर चन्दा देते हैं | 
/# चहुत से सदस्यों ने सोसायडों को यथेष्ट दान भी दिया हे | आ्रामोण 
सम्रितियाँ सेन्ट्रल सोछायटी के हिस्प्ते नहों खरीदतीं | प्रान्तीय सरकार 
है) सेन्द्रल सोसायटी को आंद ( सहायता ) देतो है। सेन्ट्रल सोखायदी इस 
रुपये से आमीण समितियों की उद्यायता करती दे तथा प्रचार-कार्य में 

कस करती ह | ॥॒ 
67. रन्‍्द्रल सोसायटी के निम्नलिखित उद्द श्य हैं; -- 
हो) मोन्‍्त भर में मलेरिया-निवारक तथा स्वास्थ्य-उमितियों की स्थापना 
'_रना जिससे प्रान्त में रोगों को रोका जा सके | ( २) ग्राम समितियों 
कप मलेरिया. कालाजार, प्लेग, हेजा, चेचक, कोड शोर क्षब्र रोग को 
कने के तरीके चताना, तथा उन तरीकों को काम में लाने के लिए 
(प्ाहित करना | ( 3") प्रान्त में इस उद्दे श्य की पृति के लिये प्रचार 
रना । (४) आर्य समितियों की देखभाल करना तथा सेन्ट्रल सोधायदो 

शा | शाखा स्थापित करना | 

(१ । आरम्म में सेन्द्रल सोसायटी से सम्बन्धित आाम-समितियों को संख्या 
 ) पं प्र थी, इसलिये सोछावटों उनकी देखभाल भी करती थी | किन्तु अब 
श्रौर ! -समित्तियों की संख्या अधिक हे तथा प्रान्तीय सरकार इन समितियों 
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रे 


फो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा सहायता देती है । समितियों की देखमभाझ 
दा कार्य डिस्ट्रिक्ट बोड ही करते हैं; सेन्ट्रल रोघायदी केवल नई समि- 
तियों को स्थापित करती है| 

आम-समिति अपने गाँव में मलेरिया तथा अन्य रोगों को रोकने काः 
कार्य करती है | सप्तितियों के सदस्यों को चार श्राने से एक रुपया तऊ 
प्रति मास चन्दा देना पढ़चा है| प्रत्येक समिति एक वेद श्रयवा ढाक्टर 
को कुछ मासिक देकर रखती हैँ, जो सदस्यों के घरों पर बिना फीस' 
लिये जाता है और उनको चिकित्सा करता है। सेन्द्रव सोसायटी' 
समितियों को भी आथिक सहायता देती है । इन समितियों ने बहुत से' 
श्रस्पताल तथा स्कूल खोल रखे हूँ | इनमें से कुछ अस्पताल तो ऐसे है 
जिनसे स्वंसाघारण को दवा मिलती है; और कुछ ऐसे हैं, दो केवल 
हिस्सेदारों को ही दवा देते हैं। 

जब किसी छ्षेत्र में कुछु समितियाँ स्थापित दो जाती हैं तो सेन्ट्रक 
सोसायटी उनको इृढ़ करने के लिए एक 'ड्रप ( समूह ) कमेटी 
स्थापित कर देती है | इस कमेटी में प्रत्येक समिति का एक प्रतिनिधि 
रहता है| अप कमेटी किसी भी समिति के कार्य में दखल नहीं देती, 
बह केवल प्रत्येक समिति से कुछ चन्दा लेकर उन समितियों के लिये 
एक चिकित्सक रखती हे | चिकित्सक को उस क्षेत्र में निज्जी प्रेक्टिस 
करने की स्वतन्च्रता होती'है, परन्ठु समितियों के सदस्यों के घरों से वह 
नाममात्र ही फीस लेता है। यदि कालाजार रोग फेल णाता है तो एक 
स्थान पर एक श्रोषषालय खोला जाता है, चिकित्सक वहाँ पर सछ 
रोगियों की मुफ्त चिकित्सा करता है; आओषधियों सेन्द्रल सोसायटी देती 
है। यही चिकित्सक मकेरिया, चेचक, हैजे का प्रकोप बढ़ने पर, उनको 
रोकने का उपाय करते हें । 

आम-समितियां मलेरिया को रोकने के लिये वर्षा से पूर्व गाँव के 
समीपवर्ती सत्र गडढों खाइयों तथा पोखरों को भर देती हैं| नाले और 
नालियों को ऐसा खोद दिया णाहा. है कि वर्षा का पानी बह 
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आावे। यह कार्य प्रति वर्ष, वर्षा के श्राने से पू्वे समाप्त कर दिया जाता 
है। वर्षा के उपरांत तीन महीने तक गांव के धमीप जहाँ घद्दों पानी 
इकट्ठा हो जाता है, वह वहाँ समिति मिद्दी का तेल छुड़वाती हे, 
लिससे मलेरिया के कीटाझु उत्पन्न ही न हो सके | समिति के प्रत्येक 
सदस्य को ए% छुपी हुई पुस्तक दी जाती है, जिसमें वह प्रति सप्ताह, 
उसके घर के लोग कितने दिन मतैरिया से बीमार पढ़े यह लिख देता 
है| समिति का मत्रो इन पुस्तकों के द्वारा, गाँव में मलेरिया का प्रकोप 
कैझा रहा. इसका लेखा तैयार करता हे | इससे सदस्यों को यह ज्ञात हो 
जाता द्वे कि गांव में मत्लेरिया घट रहा हैं या नहीं | 

आम मलेरिया-नवारक सहकारी समितियाँ अ्रपने सुव॒स्यों से थोढ़ा 
सा चन्दा लेता हैं, यदि कोई बढ़ा काम करना हुआ तो वे 6रकार 
तथा सेन्द्रल सोसायटो से सहायता का प्रार्थना करती हैं । इन 
धमितियों की यही एक कप्चोरी है कि यह शआ्आथिक दृष्टि से स्वावल- 
स्त्री नहीं हे | इध कमी को दूर करने के लिए १६२७ में सेन्ट्रल मले- 
रिया सोतायटो ने एक एसोसियेशन स्थापित की, थो थ्राम-बमितियों 
के सदस्यों को बंजर भून पर ( जिस पर वे खेती न करते हों ) तर- 
कारी तथा फलों के छाटे-छोठे चग लगवादी है, श्रौर इन वार्गों की 
पैदावार की बिक्वाने का अ्बन्ध करतो हे। इस एसोसियेशन की 
चरच्कता में एक कमेटी स्थापित की गई है जिसके सदस्य कृषि-शार् 
के विशेषज्न हैं, जो भूःम खाद तथा बीच सम्बन्धी खोब करते हैं, गाँव 
में पमितियों के वार्गों को देखते है और उन्हें उलाह देते रहते हई 
इन वागों में सदस्य अधिकतर श्रयनी आवश्यकवाश्रों के लिये तरकारियाँ 
उत्पन्न करते हैं | इस सप्रय बंगाल में लगमग ७०० समिवियाँ मले- 
रिया को रोकने का कार्य रही हैं | 

उत्तर प्रदश आंद में _.उचर प्रदेश में सहकारी सास्ष धमितियाँ 
ने कष्ठी-कहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सहायता से स्वस्थ्य-रक्धा 
का कार्य करना प्रारम्म किया है। सदस्यों को खाद गडदों में रखने दा 
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आदेश दिया जाता है, वे आांव में 5फाई रखने श्रौर श्रस्यवताल खोलने 
. के लिए उत्साहित किये जाते हैं, और ट्रेंड दाइयां रखने का प्रयत्न 
किया जाता है | रहन-सहन सुधार समितियां भी गांवों में सफाई करती 
है; इतके वारे में आगे लिखा जायगा | 
पंजाब में ६८ चिकित्सा-समितियाँ हैं जो सदस्यों को दवाई देने 
का प्रत्रन्य करती हैं | चिद्दार-उड़ोसा कुछ सेन्‍्ट्रल वेक तथा. सहकारी 
साख समितियाँ गांवों में सफाई तथा चिकित्सा दा प्रतन्ध करती हैं। 
यह समितियाँ गांवों को छाफ करती हैं, कुश्रों में दवाई डलवाकर उनके 
जल को शुद्ध करती हैं, बिना मूल्य औषधियों बाँटती है, तथा 
आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल स्थापित करतो हैं | बम्बई में कुछ 
समितियों अस्पतालों को ग्रान्ट देतो हैं नो श्रौषधियाँ मुफ्त बाँटते हैं। 
लेखक की योजना--इम पढले बता चुके हैं कि भारतवष 
में रोगों के कारण मनुष्यों की श्रायु तथा शक्ति का भयद्टर हास हो 
रहा है इमारे गाँवों की गन्दगी, और वहाँ चिकित्ता का प्रतन्ध न होने 
, के कारण यह हास निरन्तर त्रढद रह्या है । इसे रोकने के लिए प्रत्येक 
गाँव में एक स्वास्थ्य-्यमिति की स्थापना को ज्ञावे । गाँव वालों को 
समिति के लाम समम्काकर उप्तके सदस्य बना लिया जावे। प्रयत्न 
यह होना चाहिए कि प्रत्येक घर से एक ठद॒त्य बनाया जावे | सदस्य 
' चार आना प्रति मात चन्दा दे । नो लोग बहुत द्वी निधन हों, श्रौर 
चार आना प्रति मा चन्दा न दे सके', उनसे- चन्दा न' लिया जावे; 
उसके वदले में वे सदस्य मास में एक दिन समिति का कार्य कर दिया 
करें। यदि कोई सदस्य चाहे तो अपना चन्दा अनाज में मी दे सकता 
है, किन्तु -चन्दा देनेवाले तथा काय 'करनेवालों में कोई अन्तर न 
होना चाहिए; सब प्रकार के सदस्यों के अधिकार बराबर हों । 
साधारण सभा वर्ष का वजठ पास “करे और समिति का वाषिक 
प्रोग्राम निर्धारित करे | वह एक पंचायत, उका सरपंच, दो मनन्‍्त्री 
तया एक कोषाष्यक्ष का निर्वाचन करे | पंचायत साधारण सभा द्वारा 
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निश्चित की हुई नीति के श्रनुसार कार्य करे। दोनों मन्त्री समिति के 

कार्य का संचालन करें | जो उद॒स्य चन्दा न दें, उनसे मन्त्री समिति 

निम्नलिखित काम फरनेवाले--समीपवर्ती सब गड़ढो को पाठ देना 
- नालों को ऐसा खोद देना कि उनमें पानो कहीं न रुके, वर्षा समाप्त 
होने पर जहाँ-जहाँ पानी रुक जावे, वहाँ-नटमय पर मिद्ठी का तेल 
डलवाना | इसक श्रतिग्क्ति ऐसे सदस्यों से औषधालय में दवाई 
तैयार कराने का मभाम लिया जावे; आवश्यकता पढ़ने पर वे लोग 
दूसरे स्थानों पर भेजे जा सकते हैं । 

समिति चिकित्सक की सलाह से कुछ ओऔषधियों का संग्रह करे, 
. जो छाघारण रोगों में काम श्रा सके । औषधियों को सदस्यों में बॉटने 
का कार्य दूमरे मन्त्री के हाथ में रहे । समिति गांव की आवश्यकता के 
अनुसार गांव से कुछ दूरी पर गडढ़े खुदवाये। ये गडढे ६ या ७ 
फीट गएरे हों; गडटों के चारों ओर अरहर अथवा फूंस की श्राड़ 
खड़ी कर दी ज वे, तया गडढ़े के मुद् पर दो लकढ़ो के तख्ते रखदिये 
णावें। यही गडढे गाँव के शौचणह हों। सदस्यों को मैदानों में शौच 
जाने की हानिया बता कर, वहां शौच जाने से रोका जावे कुछ शौचणद्द - 
स्त्रियों के लिये पुथक्‌ कर दिये जावें | समिति एक मेहतर को नौकर 
रखे, जो गांव के घरों का कूड़ा प्रतिदिन इत्त शोचणदों में डाल आया 
करे. और गांव की गलियों को सफाई रखे | समिति प्रत्येक घद॒स्थ को 
गडट़ों में खाद बनाने के लाम समभावे और उन्हें गड॒ढों में खाद 
तैयार करने के लिये उत्साइत करे। प्रत्येक किसान दो गड्ढे तैयार 
करे; जब एक में से खाद निकाल ली जावे तब दूमरे में गोबर इत्यादि 
भर जावे | प्रति दिन गोत्र, पशुश्रों के.पाछ बचा रहनेवाला भृष्ठा 
तथा चारा और घरों का कृड़ा इन गडढ़ों में डाला जाया फरे | इससे 
दो लाम होंगे - एक तो गंदगो दूर हो जावेगी, दूमरे श्रच्छी खाद उत्पन्न 
होगी । समिति शौचरुदों में वनी हुई झाद को वेच दे | 
समीपवर्ती गांवों की स्वास्थ्य-समितियां मिल कर एक बड़ी या 


श्ह्ट्द मारतीय उहकारिता श्रान्दोलन 


सामूहिक समिति बनावें | बढ़ी समिति एक चिकित्सक तथा एक ट्रेंड 
दाई नियुक्त करे | इन कर्मचारियों को निन्नी प्रेक्टिस करने की इला- 
जत न होनो चाहिए। दाई का यह कार्य हो कि वह बड़ी ससिति से 
सम्बन्धित गांवों में बच्चा जनाने का काम फरे | प्रत्येक सदस्व से बच्चा . 
जनाने की फीस श्राठ आ्राना से एक रुपया तक ली जावे | डाक्टर बीच 
के गांव में रहे श्र तोसरे दिन प्रत्येक गांव में जाकर रोगियों की दवा . 
दिया करे | बीच में उम्रा का मन्त्री रोगियों फो डाक्टर की बतलाई देवा 
देता रद | यदि किसी रोगी को देखने के लिए डाक्टर को उसके घर 
जाना पड़े तो उस सद॒स्‍्य से समिति आठ आना या चार श्राना, जैसा 
भी निश्चित किया जावे, फीस ले | गांव का घो आदमी समिति काः 
* सदस्य न बने, उससे डाक्टर तथा नर्स की दुगनी फीस ली जावे, वह 
रुपया उसी समिति में जमा किया जावे | 

चिकित्सक का मुख्य कारये केवल चिकित्सा करना ही न होकर 
लोगों को रोगों से बचने के उपाय का बतलाना भी होगा । उत्ताह में 
एक दिन नियत किया जावे, जत्र डाक्टर मैजिक लालदेन, चित्रों तथा 
चार्टों' की सहायता से व्याख्यान देकर बतलावे कि रोग क्यों उत्पन 
होते हैं, और उनसे बचने के क्या उपाय ईं। बढ़ी समिति के कार्य- 
कर्चा चिकित्सक की सलाह से प्रचार-फार्य करें | जत्र कमी समीपवर्ती 
स्थान में मेला अण्वा पेंट लगे, तत्र बढ़ी समिति के पदाधिकारियों 
को वहां विशेषकर स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रचार करना चादिए। ह 

ये बढ़ी समितियां श्रयवा सामूहिक समितियां मिलकर तइसील. 
समिति का संगठन करें | तइसील-उमित्तियों 'फा कार्य केवल ग्राम- 
समितियों की देखमाल फरना, स्वास्थ्य-रक्षा. सम्बन्धी प्रचार फरना, 
तया लिले के स्वास्थ्य विमाग के कर्मचारियों से लिखापढ़ी करके, जब 
कभी उस तहसील के किसी ज्षेत्र में कोई बीमारी फैल रही हो, उको 
झुफवाने का प्रयत्न करना दोगा । वरष्ठी सम्रितियोंकें प्रतिनिधि तहसील- 
समिति में जावेंगे | इस प्रकार संगठन हो घाने से जिले के मेडिकल. 


उफाई तथा स्वास्थ्य समितियों श्ह्््‌ 


अफमर ठया जिला-चोर्ड के अधिकारियों फो गाँवों में बीमारी फेलने 
के समय सफलता-पूर्वक चेतावनी दी जा सकती है, और उनसे सह्ययता 
प्ती जा सकती है। 
प्रत्येक ब्रान्व में एक प्रान्तीय स्वास्थ्य-छमिति का संगठन होना 
चाहिए, जो ग्रार्मो में कार्य करने के लिये दाइयों तथा चिकित्सकों को 
तैयार करे, आंदोलन फा नेठ्त्व अहण करे, तथा प्रचार कार्य के लिए. 
साहित्य प्रकाशित करे। प्रान्तीय समिति को उन दाइयों में से जो इस 
समय गांवों में कार्य करती है, साफ, चतुर, तथा कम श्रायु वाली 
दाइयों को छांट लेना चाहिए. भश्रौर उन्हें छात्रवृत्ति देकर दाई के 
काम की वैशामिक शिक्षा दिलवाकर अपने-अपने गाँवों में मेज देना 
चादिए। सामूहिक समितियां इन्हीं दाश्यों को नौकर रक्खे | बच्चा 
लनाने के अतिरिक इन दाइयों का यह भी कतंव्य होना चाहिये फि 
ये माताश्रों को बतावे कि बच्चों का लालन-पालन किस प्रकार होना 
हिये । चिकित्सक मी ऐसे होने वाहिएँ, जो गाँवों के रहनेवाले हों 
आर गांवों में रहना पछन्द करें । प्रारम्म में तो श्रायुर्वेदिक विद्यालयों 
में से निकले हुये युवक छॉट लिये जावें तथा उनको कुछ दिन श्राव- 
श्यक शिक्षा देकर गाँवों में रहनेवाले शिक्षित नवयुवर्कों को श्रायवंदिक 
विद्यालयों में सेजकर इठ काये के लिये तयार करावें | प्रान्तीय समिति 
एक पत्रिका प्रकाशित करे, ट्रेकक्‍्ट छुपवावे, चित्र तेयार करावे, तथा 
मेजिक लालटेन के लिये स्लाइड तैयार कराकर प्रचार के लिए गाँवों 
में भेजे | 
प्रान्तीय. सरकार प्रान्तीय समित्ति को आ्रावश्यकतानुसार ग्रांट 
( सहायता ) दे । बिला-बो्ड उ|मूहििक समित्ति को चिकित्सक तथा दाई 
का ग्राधा चेतन दे। 
इस प्रकार यदि सहकारिता आन्दोलन का उपयोग स्वास्थ्य-रका 
'के लिए सगठित ढंग पर किया जावे तो प्रार्मों में स्वास्थ्य-रक्षा की 
अमस्या हल हे सकतो है । 





चौंदहयाँ परिच्छेद 
क्रय-विक्रय समितियां 


योरोपीय देशों में खेतीबारी की उन्नति के लिये सहकारिता का खूब 
उपयोग किया गया है| वहाँ खेतों की पेदावार को बेचने में किसानों 
के लिये आवश्यक वस्तु खरीदने में, पशुओं की जाति को उन्नत 
करने में, पैदावार को अच्छे मूल्य पर वेचने के लिए रोक रखने में, . 
तथा अन्य कार्यो" में सहकारिता का सफलता-पूर्वक उपयोग किया गया! : 
है | किसी-किसी देश में तो किसानों ने खेती के यन्त्रों को बनाने - का - 
काम भी सम्मिलत रूप में आरम्भ-कर दिया है। इस प्रकार खेती-- 
बारी सम्बन्धी सभी कार्य सहकारिता के द्वारा शे सकते हैं | परन्तु क्‍या 
प्रत्येक कार्य के लिए मिन्न-मिन्न समितियाँ स्थापित की जादवें !. डेनमार्क 
के अतिरिक्त जमनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड में साख-समितियाँ ही - 
ये कार्य करती हैँ | लेखक का मत है कि भारतवर्ष में भी आमीण साख 
समितियों की ही यह सब कार्य करने चाहिए; क्योंकि इनके लिए. 
पुथक-पृथक्‌ समितियाँ स्थापित करना असम्भव हे | : 

किसानों के. लिये साख के बाद, खेती की पैदावार को बेचना, : 
आवश्यक वस्तुओं को खरीदना तथा आमीण उद्योय घंघों के द्वारा 
सम्पत्ति उत्पन्न करना ही मुख्य कार्य है। किसान साधन-सम्पेन्न नहीं 
होता, इसलिए. उसको बीज, यन्त्र, खाद, तथा दैनिक व्यवद्टार 
की वस्तुएँ गाँव के बनिये श्रथवा दूकानदार से खरीदनी ट्लोती दे, और 
उन वस्त॒श्रों के लिए; बहुत मूल्य देना पढ़ता दे । किसान वेचने 
की कला नहीं जानता, इसलिये. वह गाँव के बनिये, तथा मंडियों के: 


ऋय-विक्रय समितियाँ ४२०६- 


दलालों और व्यापारियों से लुग्ता है; उसे अपनी प्रैदावार का मूल्य 
कम मिलता है। 

इससे स्पष्ट है कि किसान के लिये केवल साख का प्रबन्ध कर देने 
से ही काम नहीं चलेगा; उसके लिये क्रम-विक्रप समितियों फी स्थापना 
करना आवश्यक होगा | नहीं तो महाजन किंलान को आवश्यक - 
बस्तुएँ बेचने में तथा उसकी पेदावार खरीदने में लूटता रहेगा | इस 
कारण, क्रवब-विक्रय समितियों के स्थापित किये बिना, किसान की 
झ्ार्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती । 


क्रय-सामातया[|-- सहकारी साख समितियों के द्वारा यह कार्य 

सफलता- पूर्वक किया जा सकता है | जब साख सप्मिति का कोई सद्त्यः 
किसी वस्तु को खरीदने के लिये ऋण लेना चाहे, तब उसे यपया न 
देकर वह वस्तु खरीद दी जावे। जद्दाँ क्रन्‍-समितियाँ स्थापित दह्टो जाती: 
हैं, वहाँ समिति का मेनेजर सदस्यों के श्राडर इक्ट्रे कर लेता है, फिर 
एक साथ चीजें मंगाकर सदस्यों में बाँठट दी जाती है; कमीशन केवल 
नाममान्र का लिया जाता है। इस प्रकार समिति चौजें थोक मूल्य पर 
खरीद सकती हैं; सदस्यों को - श्रधिक मूल्य नहीं देना पढ़ता । क्रय 
सहकारी समितियों की सफलता के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
बाजार अध्ययन फिया जावे । इससे यह लाभ होगा कि समिति मन्दी 
के समय खरीद करेगी। उसके कार्यकर्ताओं को यद देखना चाहिए, 
कि बिना मांग के कोई वस्तु न खरीदी जावे; आरम्भ में केवल उन्हीं: 
वस्तुओं की खरीदा जाचे, जिनकी सदस्यों में श्रचिक मांग हो। 

क्रय-समितियाँ मारतवर्प में बहुत कम पाई जाती हैं | बम्बई प्रांत 
में कुछ समितियाँ खाद तथा खेतीबरारी के यन्त्रों को खरीदने के लिए, 
स्थापित की गई थीं; किन्तु उनकी दशा ठीक नहीं है | इन समितियों 
की असफलता का मुख्य कारण दोषपूरा प्रभन्‍ध तथा सदस्यों की उदा- 
सीनता है। जो समितियाँ, क्रय-विक्रय दोनों ही कार्य कर रही हैं, देर 
कुछु सफल अवश्य हुई है । 


२०२. भांरतीय सहकारिता शआ्रान्दोलन 


खेतिहरों के लिये उत्तम बीज की समस्या सदा उपस्थित रहती है । 
किसानों फो उत्तम बीज सहकारी समितियों के द्वारा उचित मूल्य पर 
मेल सकता है। समिति सदस्यों से ही फतल के समय बौब फेल 
लेकर अपने भण्डार में रख सकती है, अथवा चीज कृषि-विभाय से 
मिल सकता है, बम्बई प्रान्त में कपास वेचनेवाली समितियाँ बीज 


रखती हैं। किन्तु मारतवर्ष के मिन्न-भिन्न प्रान्तों में इस प्रकार की 
“समितियाँ बहुत हें। 
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विक्रय-समितियाँ---पहिले फट्टा जा चुका हे कि श्रघिकतर 
किसान ऋणी है; इस कारण वे अपनी फसल वेचने में स्वतंत्र नहीं 
डोते। छो गाँव का वबनिया लेनदेन करता है, वही फसल फो 
-खरीदता है । छोटे किसानों . को अपनी फसल उसी के हाथ 
वेचनी पड़ती है।एक तो फठल कटने के कुछ दिन. वाद तक 
बाजार भाव वैसे द्वी गिरा रहता है; दुसरे, बनिया गाँव में अकेला 
खरीददार होता है; इसलिएः वह बाजार-माव से कप्त कीमत पर 
“फसल खरीद लेता है | किसान वाजार-भाव से श्रनभिश होने के कारण 
लो मूल्य बनिया देता है, ले लेता है। कपास, तम्बाकू, जूट तथा 
अन्य कच्चा श्रौद्योगिक माल खरीदने के -लिए व्यापारी, (जो बढ़े- 
बड़े व्यापारियों के एजेन्ट होते हैं ) गांवों में जाकर फसल को खरीदते 
है । यह व्यापारी विदेशों के भाव को भली भांति जानते हैँ; ये लोग 
गांव के सीपे-धादे किसानों को जो. मूल्य -देते हैं, वह्दी उन्हें स्वीकार 
करना पढ़ता है। । का 
जिन किसानों के पास भूमि अ्रधिक होती दे श्रौर जिनकी पेदावार 

भी अधिक होती है, वे यदि समीप में कोई मंडी होती दे तो पेदावार 
वहाँ लेजाकर बेचते हैँ । किन्तु इन मंडियों में किसान: को खूब ही लूटा 
जाता है । नियमानुसार टेक्स तो उसे देना ही पड़ता है, मंडी में गाड़ी 
खड़ी फरने का किराया तथा दलालों को दलाली भी. उसे देनी पढ़तो 
है | दलाल व्यापारियों से मिला रहता है और किंतान को उध मूल्य: 
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प्र, जो दलाल तय करता है, पैदावार वेचनी पड़ती है | जब कीमत 
निश्चित हो जाती है तो व्यापारी के गोदाम पर तुलाई शुरू होती है । 
कहीं-फहीं बाट घाली होते हैं । कमी-कमी जत्र गाड्टो आ्राघी तुल जाती 
है तब व्यापारी यह कह कर, कि अन्दर वस्तु स़राध निघलो. लेने से 
इनकार करता है वेचारे किमान को विवश होकर कम मूल्य स्व्रीकार 
बड़वा है, क्योंकि उसे अ्रकेले गाड़ी मरना श्रठम्मव दिल्वाई देता है । 
'किसान को कहीं-कहीं तुलाई भी देनी पढ़ती हे। श्रन्त में मूल्य चुकते 
सप्य व्यापारी प्मशाला, गौशाला, मन्दिर, प्याऊ, पाठशाज्रा तथा 
"से ही अन्य घार्मिक कार्यों' के लिए प्रति रुपया कुछ पैसे काट लेता 
है| शाही कृषि कमीशन का विचार है कि इस प्रकार किंसान की 
जैदाबार के मूल्य का १० या १२ प्रतिशत कट णाता है, और सेठ ज़ी 
'दानवीर कदलाते हैं | जब तक किसान को इस मर्यकर लूट से नहीं 
चचाया जावेगा, तब तक उसकी श्रार्थिक स्थिति सुघर नहीं सकती । 
इस विचार से अम्बई में कपास तथा गुड़, श्र बंगाल में घान तथा 
जूट बेचने के लिये सहकारी पमितियाँ स्थापित फी गई हैँ | 

विक्र4-समितियों के लिए; पू जी की समस्या श्रत्यन्त कठिन हे । 
अन्र किघान अपनी पैदावार समिति के पास लाता है, उसी समय वह 
झपया चाहता है। समिति को यथेष्ट घन पेशगी दे देना पड़ता 
है। उसको अपनी निजी पूजी वहुत कम होती है। सेन्ट्रल ब्रेड 
समितियों को केबल उतनी ही खाद देते हैँ, जितनी उनकी 
पूंजी होवी हे | आवश्यकता इस बात की है कि समितियां 
अपने सदर्स्यों का दावित्व के मूल्य से दुगुना या तिगुना रखें, लिससे 
कि सेन्ट्रल वेंक पूंजी से उतने गुनी साख दे सर्के | सहकारी विक्रय 
समितियों से किखान फो यह लाम है कि जब किसान अपनी पैदावार 
लगाता है तो समिति उसे तोल कर रखीद दे देती हं। पंदावार 
लेकर, कुछ रुपया पेशगी दे दिया जाता हैः पीछे पेदावार को श्रधिक- 
न्ते ग्रधिक मूल्य पर बेचा जाता है | 
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है बम्बहै- बम्बई प्रान्त में २०० विक्रय-समितिवाँ काम - कर रही 
हैं | इन में अधिकांश तो केवल कपास वेचती हैं। ये प्रति वर्ष कई 
करोड़. रुपये की कपा वेच देती हैं| इनके अतिरिक्त गुड़, फल 
तमालू . मिच, घान तथा: प्याज वेचने के लिए ५८ समितियाँ स्पापिंत 
है। गुनरात तथा कर्नोटक में कपास वेचनेवाली समितियों को विशेषः 
सफलता मिली है | गुजरात के सूरत तथा भड़ोंच जिलों में ये समि- 
तियाँ अधिक संख्या में हैं| एक समिति चारया पाँच गाँवों की 
पैदावार वेचती है | विक्रय-सप्रिति के लिए यह श्रत्यन्त आवश्यक है 
कि प्रचनन्‍्ध ठीक हो | इसलिये यह आवश्यक होती है कि प्रबन्धका रियणी . 
समिति में व्यापार से परिचित लोग -रखे जावे | इसी उद्देश्य झेः 
गुजरात की सब समितियों ने एक संघ स्थापित किया है, जो इन 
समितियों की देख-भाल करता हे | 


कर्नाटक प्रान्त की कपास. वेचनेवाली समितियों ने श्राशातीतः 
सफलता प्राप्त की है | इस प्रान्त की अधिकतर कपास इन्हीं समितियों - 
के द्वारा वेची जाती है | स्थानीय व्यापारियों ने इस समितियों का 
बहुत विरोध किया, किंतु श्रव ये समितियाँ बलवान हो गई हैँ |१6४० 
में इन समितियों ने लगभग ७ लाख मन कपास बेची थी | 


कुछ कपास-विक्रय समितियों ने अपनी यूनियन बना ली है. जो” 

सामूहिक रूप से समितियों की कपास को वेचने का प्रवन्ध करती हैं.। 
उन्होंने कपास के पेच भी खोले हैं, जिनमें सहकारी समितियों की 

कपाउ श्रोटी जाती है| बात यह है कि सहकारी समितियां. श्रपने 
सदस्यों को उत्तम बीज देती है, जिठसे श्रच्छी जाति की कपास उत्पन्न 
हो | यदि समितियां भ्रपनी कपास अन्य पेचों को दें. तो उनको बीज 
दूसरे घटिया बीज में मिल जावे और वे अपनी कपास के लिए; बागार 
में जो परसिद्धि प्राप्त करना चाइती हैं, वह न हो सके; और उसकेः 
दाम न मिलें | हे 
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सहकारी विक्रय-समितियों को प्रोत्ताहन देने के लिए. और 
' आ्ञन्तीय मार्केटिंग विभाग की सलाह से विक्रय समितियों का संगठन 
करने के लिए. सहकारिता विभाग से १6४१ में बम्बई में प्रान्तीय 
विक्रमसमिति स्थापित की | इसके संचालक-बोर्ड में 2 समितियों के 
प्रतिनिधियों . के अत्तिरिक्त, सहकारी विभाग का रघिस्ट्रार, चीफ 
मार्केटिंग अफसर और प्रान्तीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि रहता- है । 
: बंड्राल- बच्चाल में पहले लगमंग ६० विक्रय समितियां यीं | 
हनमें से अधिकतर जूट वेचनेवाली यीं | ये श्रतफल रहीं । अत्र वहां 
७३ विक्रय-समितियां हूँ. जिनमें से अधिकांश धान सहकारी समितियां 
हैं, कुछ समितियां गन्ने और मछली की भी हैं | इन समितियों की यूनि- 
“यन स्थापित द्वो गयी हे | बच्धाल की विक्रय समितियों में प्रमुख दै-- 
-राजशाही जिले की “नोगाँव गांजा-उत्पादकों की समिति |! इसके 
-सदस्य ४.००० से ऊपर, और कार्यशील पू नी लगभग छुः लाख रूपये 
'है | इस समिति के पास गांजा ओर भांग उत्पन्न करने का एकथिकार 
है | समिति को लाखों रुपया वापिक लाभ होता है, जिससे तीन अ्रस्पताल 
-तथा एक पशु-चिकित्सालय चलते हैं; और तीन हाई स्कूलों तथा ८७ 
गआम-पाठशालाश्रों को सद्यायता दी जाती है। समिति ने बच्नाल में ३६ 
एजंघियां स्थापित की हैं, जो गांजा वेचती हैं। शआआआसाम, 
जड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजपूताना, कूचचिद्ार, तथा उड़ीछा की रियासतों 
में भी गांजा भेजा जाता है | समिति को प्रबंधकारिणी में २६ सदस्य 
होते हें | उमिति इर साल लगभग डेढ़ लाख रुपये शिक्धा पर, वा 
'लाख रुपये चिकित्सालय पर खच करती है। वह अपने ज्ञत्र 
“में सड़कों और पुलों की मरम्मत भी कराती है। 
पंजाब -दोनों पंजाब में २० कमीशन-शाप (दूकान। हैं। वे अपने 
"सदस्यों के लिये बीन श्रौर हल इत्यादि श्रीजार खरीदती हैं, औए 
-उनकोी शिक्षा का प्रचन्ध करतो हैं, अ्रच्छे बीजों का प्रचार करती हैं, और 
सदस्यों में मितव्ययिता बढ़ाती हैं । वे अपने सदस्यों की पैदावार को 
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चेचती हे जो सदस्य अपनी पैदावार दुकान को देता है. उसे ७४ 
प्रतिशत पेशगी दे दिया जाग है। इन दूकानों ने . १६४० में लगभग 
: ३४ लाख रुपये की पेदावार बेची | 
मसदरास --मदरास में इत समय १६० समितियों है. जोसदस्पों को 
पैदावारंफकी जमानत पर ऋण देती हैं और पैदावार को कमी शन पर बेचती' 
हैं। यह प्रयत्न किया जा रहा हे कि ये समितियाँ पूर्ण रूप से .विक्रय- 
समितियों की भांत कार्य करें। यह समितियाँ सदस्यों की पैदावार 
रखने के लिए गोदाम बनवाती हैं। मदरास में दक्षिणी कनारा कृषिः 
सहकारी होलसेल ,थोक समिति उल्लेखनीय है, जो जिले की मुख्यः 
पैदावार को ४६ शाखाश्रों में इकट्ठी करती है और श्रपनी बम्बई शाखाः 
के द्वारा बम्नई के बाजार में वेच देती है। १६ ० समिति ने २०- 
लाख रुपये से श्रधिक का माल बेचा | 
मदरा8 प्रान्तीय सहकारी विक्रय समिति की स्थापना १६३६ में; 
हुई थी इसका मुख्य कार्य प्रान्त की विक्रम समितियों की देखभाल: ' 
अर उनका संगठन करना है | प्रान्तीय समिति एक साप्ताहिक पत्रिका 
, भी निकालती है, जिसमें वस्दुश्नों के भाव और श्रन्त्र शतब्य वार्ते 
रहती हैं। 
उत्तरग्रदश -- यहा सहकारी विक्रय-समरितियाँ बहुत बढ़ी सख्या' 
में हैं, और आन्दोलन तेजी से बढ़ रहा है। १६३६ में प्रांतीय सरकार 
. ने खेती की पेदावार फो वेचने के सम्बन्ध में एक योजना स्वीकृत की ।' 
इसके अनुसार प्रत्येक मंडी में. एक विक्रय-यूनियन स्थापित को जाती है, 
आऔर उस मण्डी के समीपवर्ती याँवों की समितियां उठ यूनियन कीः 
सदस्य बन जाती हैं। श्रधिकतर श्रनाव और तिलद्दन की. बिक्री का 
फाम किया जाता हैं| प्रांत के प्रत्येक जिले में यद योजना अ्रमल में 
लाई जा रह्दो है और लगमग २०० केन्द्रों में यह काम दो रहा है.। 
कहीं-कद्दीं तो यूनियन सदस्यों की पैदावार स्वयं खरीद -लेती है और 
कहीं-क्टी वह उसे कम्रोशन पर वेचती है । पश्चिमी जिलों में तो यूनियन: 
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श्राढुत का कमीशन लेकर सदस्यों की पैदावार बेच देतो हे और पूर्वी 
जिलों में वह सदस्यों की पदावार मोल लेती हैँ । इस समय (८३ 
विक्रय-यूनियन यह कार्य कर रह हैं, और वर्ष में ५० लाख रुपये से 
अधिक की पैदावार बेच देती हैं । 

श्रनाण की विक्री के श्रतिरिक्त, प्रांत में घी श्रात््‌ फल और अंडों 
की बिक्री के लिए भी सामतियों का संगठन किया गया है। उच्रप्रदेशः 
में इस आशय का एक मारकेटिंग एक्ट पास हो गया है कि सदस्यों: 
को अपनी पैदावार विक्रय-समिति के ही द्वारा, बेचना पड़ेगा । इससे 
यह आन्दोलन और मी तेजी से बढ़ रह् है। प्रांतीय सरकार ने इन 
* समितियों को श्रार्थिक रद्दायता देकर प्रोत्साहित किया है। अमी कुछ 
समय हुआ लखनऊ में प्रान्तीय मार्केटिंग फेडरेश्नन भी स्थपित द्वो गई 
है| जिससे ये समितियाँ सम्बन्धित हैं । 

सचसे श्रधिक महत्वपूर्ण विक्रय-समितियाँ गन्ने की समितियां हैं। 
इसकी संख्या लगभग चार हार है, और वे ६४ यूनियनों से सम्बन्धित 
हैं। इन समितियों से किसानों को श्रपने गन्ने का ठीक दाम मिलता 
है भ्रौर त॒लाई में कोई घोखेच्रानी नहीं होती। इसके अतिरिक्त ये 
समित्तियां अ्रपने सदस्यों को श्रच्छा चीच, खाद और इल आदि श्रौजार 
देकर गन्ने की खेती के लिए प्रोत्घाहित करती हैं। पिछुले धर्ष समितियों 
ने सदस्यों में ३३२ लाख मन बीज बांटा. श्रौर उन्हें दो लाख मन खाद 
ओर ५४७ हजार भिन्न मित्र प्रकार के खेतों के औजार दिये | यही नहीं 
इन सप्षितियों ने गाँव के रास्तों को ठीक करने, कुओं को चनाने तथा 
अन्य ग्राम सुधार कार्य किए । 

अब प्रान्ठ में इन गन्नान्समितियों का एक जाल सा बिछा हुश्रा है 
और ये लगमग १३ फरोदढ़ मन गन्ना प्रतिवर्ष कारखानों फो वेचती हैं । 
यह ध्यान में रखने की बात है कि उचर प्रदेश के कारखानों में घितना 
गन्ना खपता है, उसका लगभग ८० प्रतिशत ये समितियां देती है । 
सरकार ने एक विमाय स्थापित किया है, जो इन समितियों की सहायता: 
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से गन्ने की खेती की: उन्नति करने का प्रयत्न करता है। ये समितियां 
गन्ने की बिक्रो के सिवाय आ्राम-सुधार का कार्य भी करती हैं, जैसे सड़कों 
“की मरम्मत, चिक्रित्सा की सुविधा, शिक्षा का प्रबन्ध तथा, सदस्यों में 
मितव्ययिता का प्रचार करना इत्यादि | 
._ राज और गुड़ समितियां;---उन किसानों की सहायता के : 
“लिए.जो कारखानों को अपना गन्ना नहीं बेंच सकते राब ओर गुड़ . 
सप्तितियां स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। लगभग १२ 
“गुड़ राब तथा खांड्वारों शकर बनाने की समितियां प्रांत में काम 
कर रही हैं। ; 
देहरादन दासमती चावल विक्रप सहकारी समिति-- 
यह समिति उल्लेखनीय है |“देदरादून के प्रसिद्ध ब्रासमतो चावल 
को वेंचने के लिए इस समिति की स्थापना हुईं थी। चावल के 
-ब्यापांरी एक ओर दो किसानों को वासमती चावल का पूरा मूल्य नहों 
देते थे | दूसरे ग्राइकों को असली बरासमती चाबन्त नहीं मिलता था। 
“इस कमी को दूर करने के उद्ये श्य से इस समिति की स्थापना को गई | 
' देहरादून के समीप शियोला याँव में इस समिति को प्रधान कार्यालय 
है.और इतका कार्य क्षेत्र समस्त देहरादून तहसील है। जो भो किसान 
-बासमंती चावल उत्पन्न करते हैं और देहरादून तहसील में रहते 'ईं 
इसके सदस्य चन धकते हैं | 
समिति सदस्यों को बासमती चावल की खेंती के लिए ऋण देती 
'है समिति ने शियोला तथा श्रन्य गाँवों में गोदाम स्थापित किए हैं 
जहां चावल भरा जाता है | सरकारी विक्रय विभाग से सहकारी समिति 
-चावल-का ओडिंग करवाती हे और ग्रेड'का प्रमाण पत्र प्रांप्त करतो है 
-“इसका परिणाम यह शेता है: कि समिति अपने चावल को अ्रच्छे मूल्य 
“पर बेच सकती हे | | 
. समिति ने प्रान्त-की बड़ी मंडियों में अपने एजेंट रस्खे हैं जिनके 
>द्वारा बह अपना->चावल बेचंतीहे। समिति बड़े बड़े आइकों को 
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चावल सीधा भी वेंचती है | सम्रिति चावल के मूल्य पर ३॥ प्रतिशत 
बिक्री कमीशन लेती दे इसके अतिरिक्त श्रौर दर्चा कुछ सी नहीं 
लिया जाता | श्रमी तक उमिति लगभग ९७५ गांवों से चावत्न प्राप्त 
करती है और उसके १०० के लगभग सदस्य हैं | 


मारकेटिंग फेडरेशन।---उत्तरप्रदैश में बिक्री समितियों का 
नेतृत्व त्तथा नियंत्रण करने के लिए. एक प्रान्तीय मारकेटिग फेडरेशन 
स्थापित किया गया है। यह फेडरेशन कपड़ा, श्रनाज, बीज, खाद, 
हल तथा अन्य औजार तथा अन्य आवश्यक पदार्थो' को खरीदती 
ओर वेचती है । 

इसका श्रध्यक्ष सहकारिता विमाग का रजिस्ट्रार पदेन होता है तथा 
सहकारिता विभाग का एक कर्मचारी पदेन मन्त्री होता है। इस फेडरे- 
शन का उद्येश्य यह है कि वह आर्मो और नगरों के उपमोक्ता श्रों तथा 
खेती की पेदावार करने वाले तथा अ्रन्य उत्तादकों का सीघा सम्बन्ध 
स्थापित करदे | 


फेडरेशन ने ३० जून १६४६ तक एक वर्ष में ६ करोड़ द० का 
कारबार किया। फेडरेशन का रकछ्तित फोष ७ लाख रुपये हं श्रन्य कोप 
६ लाख रपये हं तथा फेडरेशन मुद्दती जमा भी स्वीकार फरती है | 
बिहार---विद्दार में भी गन्ना सहकारी समित्तियां लगभग ३८०८ 
हैं; ये र८ यूनियनों में संगठित हैं, श्रौर प्रति वर्ष लगमग २ करोड़ 
मन गत्रा कारखानों को देती हैं। समितियां गन्ने फो उन्नति करने 
का प्रयत्न कर रही हैँ | इन समितियों का संगठन उत्तरप्रदेश की समि- 
तियों के समान दी है | 
सध्यप्रदेश---मध्यप्रदेश में क्रय-विक्रप समितियों - क्का 
स्वरूप भिन्न है। कृषि एसोसियेशन, उत्पादकों की एसोसियेशन, 
आदत की दुकान और वहुउये श्य समितियां ही क्रय-विक्रय का काम 
करती हैँ | कृषि एसोसियेशन श्रमी तक अधिकतर किसानों को श्रच्छा 
श्ड 
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चीज, खाद और श्रोार देने का ही काम करती हैं | ध्रान्त में डत्पा* 
दककों की तीन एसोसियेशन है, ये रायपुर बिलासपुर और द्रुग में हे। 
ये समितियां अपने सदस्यों की पैदावार को अपने गोदामों में रखती है 
झौर उसका ७४५ प्रतिशत मूल्य उन्हें पेशगी; तथा उसके विंकने पर 
देती हैं। १६३६ में नागपूर में एक संतरा बिक्री सइकारी समिति 
स्थापित की गई; यह कलकत्ता, देहती ओर लखनऊ संतरे भेजवदी हे.) 
प्रान्त में सहकारी आढुत की पाँच दूकानें हैँ परन्तु वे विशेष सफल 
नहीं हुई । प्रान्त में कुछ बहुउद्दे श्य समित्तियाँ भी हैं, जो सदस्य के 
लिए, आवश्यक वस्तुएं खरीदती ओर उनकी पैदावार को कमीशन पर 
वेचती हैँ । किन्तु अमी तक क्रय-विक्रय आन्दोलन प्रान्त में 
बलशाली नहीं हुश्रा है । 
देशी राज्यों में बड़ीदा में ७४ विक्रय समितियों हैं, जिनमें से 
अधिकांश कपास-बिक्री-समितियाँ हैं। हेदराबाद में ५९ विक्रब-समरि- 
तियाँ हैँ, जिनमें १० कपास की और ६ अन्य खेंती की उप की 
हैँ | शेष बढ़दे, चमार, सनार, कागन बनानेवालों इत्यादि की 
समितियां है | इनके अतिरिक्त कोचीन, मैसूर त्रावकोर में भी कुछ 
विक्रय-समितियां हैं। ह 
'सच तो यद्द दे कि भारतीय किसान को साख समितियों से भी 
अधिक आवश्यकता विक्रय-समित्तियाँ की है। इधर कुछ वर्षो से 
मिन्न-भिनत्र प्रांतों में इस श्रोर विशेष रूप से प्रयत्न हो रद्दा हे, यह एक 
अच्छा चिह्न हे । 
क्रय-विक्रय समितियाँ---ऊपर केवल खरीदने या केवल 
बेचने का काम करनेवाली समितियों के बारे में लिखा गया है| अब 
: ऐसी समितियों के बारे में विचार किया जाता है, जो ऋय और विक्रय 
दोनों काम करती है| ये समितियां परंमित दायित्व वाली द्वोती हैं । 
ये बड़े क्षेत्र में काये करके ही सफल हो सकती हैं, क्योंकि इन समितियों 
को अ्रधिक राशि में वस्तुओं को खरीदने तथा पैदावार को वेचने से 
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हो लाम दो सकता दे । क्रव-विक्रय समितियों के सदस्य केवल वे ही 
लोग बनाये जावे है, घो फसल उत्पन्न करते हे । लो लोग कुछ वेचना 
या खरीदना नहीं चाहते, वे इन समितियों के सदस्य नहीं बनाये चाते । 
समिति का लाभ सदस्यों में खरीद फरोख्त के हिसाव से थांद दिया 
जाता है | यदि छिंसी किसान ने समिति के द्वारा १०० मन कपाल 
बेची और दूसरे ने केवल ५० मन ही बेची है तो दूसरे को पहले से 
आधा लाभ मिलेगा । कुछ लोगों का मत है कि पैदावार बेचने का 
कार्य साख से बिलकुल भिन्न और कठिन भी है।इस कारण 
क्रय-विक्रग का काम एक समिति करे, तथा साख देने का काम 
दूसरी समिति करे | किन्तु यह बात ध्यान में रखने की है कि 
घद॒स्‍्यों के लिये श्रावश्यक वस्त॒श्नों को खरीदने का कार्य साख समि- 
तियां मत्री प्रकार कर सकती हैं। आयलैंड में उब कार्य एक ही समिति 
करती है। 

गुजरात की समितियां समीपवर्ती गाँवों की सहकारी साख समि- 
तियों का एक सामूद्विक संगठन मात्र द्ोती है। तन चार गांवों की 
उाख समितियों के सदस्य उसके सदस्य वन जाते है । सदस्य एक ही 
प्रकार की कपास उत्पन्न करते दें | सब कपाप्त इकट्ठा कर ली जाती है 
और वेच दी जाती है । फर्नाठक प्रांत की समितियां सदस्यों फी कपास 
को इकट्ठा नहीं करती, वरन्‌ उसे प्रथक्‌ पृथक नीलाम कर देती है । 

क्रय विक्रय समितियों के कार्य में कुछ कठिनाइयां उपस्थित होती 
हूँ, जिन पर यहाँ विचार फर लेना उचित है। क्रय-विक्रय समिति 
यदि बड़ी नहीं द्ोगी तो वह व्यापारियों फो प्रतिदन्दिता में टिक न 
सकेगी | श्रावश्यकता इध बात की है कि बहुठ से गाँवों के लिये एक 
समिति स्थापित की बावे। इन समितियों में व्यक्तियों को सदस्य 
बनाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि संभव दे कि बनिये तथा 
ज्यापारी, बिनसे समिति प्रतिद्वन्दिता करने जा रही हे. प्रपने 
आदमियों को समिति का सदस्प बना कर समिति को नष्द करने का 
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अयत्न करें | अस्त, केवल साख समितियाँ हे पदस्य बनाई बावें। 

किन्तु, यह नियम अवश्य रखा ज्ञावे कि जो लोग साख सम्रितियों के 

पदस्थ नहीं है पैदावार भी समिति वेच सकेगी । इसके 

अतिरिक्त जो लोग व्यापारी नहीं है ओ्रोर जो समिति से प्रतिदवन्दिता 
! उनको सदस्य बना लिया जाय | 


पन्द्रहवाँ परिच्छेद 


कृषि सम्बन्धी समितियाँ 


नन--« (ै) ०००००» 


हम पहले कह चुके हैं कि भारतवर्ष में प्रति किसान भूमि बहुत 
कम है। साथ दी वह थोढ़ो सी भूमि छोटे-छोटे ठुकढ़ों में वैंटी हुई 
है इसलिए खेतोचारी की अ्रत्यन्त हीन दशा है| बिखरे हुए छोटे-छोटे 
खेतों पर खेती बारी करने से किसान अपना ,समय, श्रम, पशु-शक्ति . 
तथा पूंजी का श्रपव्यय करता है, और उत्पत्ति कहुत कम होती हे । 
चकब्न्दी समितियां चकब्न्दी का प्रयत्न कर रही हे किस्ठु इस कार्य में 
चहुत कठिनाइयाँ हैं। समस्या को इल करने का श्रत्यन्त सरल उपाय 
सामूहिक खेती है | 


सामूहिक कृषि समितियाँ---ठामूदिक कृषि समितियों को 
जन्म देने का श्रेय इटली को है। वहाँ पहले बड़े-बड़े जमींदार अपनी 
जमीदारी पर न रह कर नगरों में विलासिता का ज्ञीवन व्यतीत करते 
थे और अपनी भूमि दूसरे लोगों को उठा देते थे | ये लोग गाँव वालों 
को मजदूर रख फर उस भूमि पर खेती करवाते थे | इससे किसान 
मजदूरों की अत्यन्त शोचनीय दशा थीं ! सम्मिलित कृषि सहकारी 
समितियों ने इस प्रथा को नष्ट करने का प्रयत्त किया | सन्‌ श्ट८६ 
में क्रिमोना के किसान मजदूरों ने एक समिति का संगठन करके एक: 
जर्मोदार से एक बढ़ी स्टेट लगान पर ले ली, और उसको श्रपने सदस्यों 
में बाँद लिया। किन्तु जमीदार से कगढ़ा शो जाने के फारण यह प्रयत्न 
अठफल रहा | सव-प्रयम सन्‌ १८६४ में यद्ट प्रयोग मिलन में सफल 
हुआ | पीछे आन्दोलन बढ़ता गया, किन्तु पूंजी की कमी होने के 
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कारण आरम्म में यह धीरे-घीरे ही फैल सका | योरोपीय मदययुद्ध के 
समाप्त होने पर इटली सरकार को वह आवश्यकता प्रतीत हुईं कि वेकार 
सैनिकों को खेती बारी में लग़ावे | उसने बहुत सी सरकारी भूमि तथा 
पूजी देकर इस प्रकार की समितियों को प्रोत्साहन देना आरम्भ 
किया | इसके उपरान्त समितियों की संख्या क्रमशः वढुती गई। इस. 
समय इटली में लगभग ५०० समितियां सफलतापूर्वक कार्य कर 
रही हैं। ह 
सामूहिक सहकारी कृषि-समितियाँ दो प्रकार की होती हैं--( १) 
लिनमें भूमि को सदस्यों में वांद दिया जाता हें और प्रत्येक सदस्य. 
अपने खेत पर खेती करता है तथा समिति फो लगान देता दे, 
( २) किनमें भूति बांटी नहीं जाती, वरन्‌ समिति एक मेनेंजर रख- 
कर सदस्यों के द्वारा समस्त सूमि पर खेती करवाती है और पैदावार 
इकट्ठी करती दे। समिति सदस्यों को निश्चित मजदूरी देती है। 
पहले प्रकार की सप्तितियाँ कैथोलिक लोगों की हैं श्रौर दूसरे प्रकार की 
समितियां साम्यवादियों की हैँ | समिति का रूप क्ष्या होगा, यह बहुत- . 
कुछ भूमि के ऊपर निमर दे | जिस प्रकार की संमिति के लिये भूमि 
ठपयुक्त होगी, उछी प्रकार की समिति का घंगठन किया जावेगा । 
पहिले प्रकार की समितियों में सदस्य मजदूरों की भांति न रह कर 
किसानों की तरदइ रदते है, किन्तु दूसरो प्रकार की समितियों में सदस्य 
मजदूरों की भांति रहते हं । हु 

पहिले प्रकार की समितियाँ जमींदारों से पदटे ले लेती हैं; पद्टे ६ 
के १२ वर्ष तक के लिए होते हैं। प्रत्येक सदस्य को उसकी श्रावश्यकता 
के अनुसार भूमि उतंने समय के लिए दी जाती है, जितने समय . के 
लिये समिति को पद्दा मिलता है। भूमि सदस्यों. को इस शर्त पर दी 
जाती है कि वें उसे लगान पर किठी दूसरे को नहीं उठावेंगे, समिति को 
नियमित रूप से लगान देंगे, तथा भूमि का दुरुपयोग नहीं करेंगे | जब 
पद्दा बदलता है, तक हस वात की जाँच की जाती हे कि किसी सदस्य 
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को उसकी श्रावश्यकताश्नों से अधिक भूमि तो नहीं मिल गई है । यदि 
ऐसा होता है तो कुछ परिवतन किया जाता हैं। प्रत्येक सदस्य को 
खेतीवारी के औजार अपने निन्नी रखने पड़ते है, किन्तु बड़े मूल्यवान 
यन्त्र समिति खरीद लेती है और उन्हें सदस्यों को किराये पर दे देती 
है | समिति सदस्यों की सुविधा के लिये क्रब-विक्रम विभाग भी रखती 
है. बिठसे सदस्यों को बीज, खाद, तथा श्रन्य घरेलू आवश्यक वस्तुएँ 
उचित मूल्य पर मिलती हैं श्रीर उनके खेतों की पैदावार वेची ज्ञा 
सकती दहै। समिति सदस्यों को पूँजी उधार देती है। यह आवश्यक 
नहीं है कि प्रत्येक समिति इन सब्र विभागों को श्रवश्य रखे | समिति 
एक कृषि के ज्ञानकार को नौकर रखती है; जो सदस्यों को खेतीवारी के 
विषय में उचित परामश देता है। सत्र सदस्यों को अपनी पैदावार का 
चीमा कर:ना पढ़ता है । े 

दूसरे प्रकार की समितियां भी भूमि पद्दे पर देती हैं, किस्तु भूमि 
सदस्यों में वांटी नहीं जाती, सामूहिक रूप से उस पर खेती होती हे । 
समिति खेतीवारी के श्रौजार, यन्त्र, तथा पशु मोल लेती है | उसक्रे 
सदस्यों को उन झ्ज्ारों तथा यन्त्रों की सहायता से, समिति के सेनेजर 
की अधीनता में, खेतीवरारी करनी पड़ती है | प्रत्येक सदस्य को उछके 
कऊुटम्प की आवश्यकताश्रों को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा भूमि 
का ठुड़ा दिया जाता है| भूमि का बटवारा क्षेवल खेतीवारी के लिये 
ही किया जाता है। प्रत्येक वर्ष भूमि का फिर से बंठवारा होता हे । 
खाद और बीज समिति देती है। सदस्य अपने कुठ्ुम्ब वालों की 
सहायता से खेत पर काम करता है | जताई, खाद डालने का काम, 
तथा फल को साफ करके अनाज निकालने का फाये समिति करतो है; 
दूसरे सत्र काम क्रिसाद को करने पढ़ंते है | किसान को बीज तया खाद 
का एक-तिहाई मूल्य भी देना पड़त्त है | जब समित्ति को श्रावश्यक्षवा 
डोती है, तत्र सदस्य को उसका कार्य छरना पढ़ता है। चरागाह 
की नूमि सदस्यों में नहीं बांदी जाती। आरम्म में इन समितियों को 
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पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पढ़ा किन्तु पिछले: 
योरोपीय महायुद्ध के उपरान्त सरकार सहायता देने लगी | सदस्यों को: 
उनके खेतों की एक-तिहाई पैदावार मजदूरी के रूप में मिलती हे; यह 
ठनके साल भर के भोजन के लिए काफी होती है। उन्हें धाकी 
मणदूरी सिक्के में दी जाती है । सब पैदाब्ञार इकट्ठी की जाती है और 
वेचने पर जो लाभ द्वोता है, वह मजदूरी के अनुपात में बांट दिया: * 
जाता है| समितियां अपना बैंक तथा स्टोर भी रखती हैं । 

सामूहिक रूप में सम्मिलित खेतीबारी करनेवाली »समितियां एक 
बड़े कारखाने के समान हैं। सदस्यों को मेनेजर के अनुशासन में 
कार्य करना पड़ता है। मेनेजर श्रधिकतर श्रमज्ञीवी सम्रुदाय का ही 
होता है, किन्तु होशियार तथा विशेषज्ञ होता है। यदि कोई सदस्य 
आज्ञा नहीं मानता तो उसको चेतावनी दी जाती है, जुर्माना कियाः 
जाता है, मजदूरी काट दी जाती है | अधिक उद्दण्डता करने पर उसे 
निकाल भी दिया जाता है परन्तु यह नौचत बहुत कम श्राती है। 
समिति का सदस्य स्थानीय मजदूर-सभा का सदस्य होता है | यदि 
संयोग से कभी समिति तथा सदस्यों में झगड़ा होता है तो मजदूर- 
सभा की सहायता तथा परामश से उसका फैसला हो जाता है | इटली 
में कुछ स्थानों पर यह भी प्रयत्न किया गया कि खेतों की सदस्यों में 
बिना बांटे, सामूहिक-सम्मिलित खेती की जावे; किन्तु सफलता नहीं 
मिली | फ्रांठ, जरमनी, आ्रायलेंड तथा रूमानिया में इस प्रकार की' 


समितियां स्थापित की गई हैं । 

भारतवर्ष में अम्बई प्रान्त में सम्मिलित खेतीबारी करनेवाली दो 
समितियां स्थापित की गई, किन्तु वे सफल नहीं हुई. । यहाँ इस प्रकार 
की समितियों की अत्यन्त आवश्यकता है, किन्तु साथ ही इन समप्तितियों 
को सफलता-पूर्वक चलाने के लिये योग्य. मेनेनर . तथा ऐसे कार्य- 
कर्ताओ्ों की आवश्यकता है, जो गांवों में इस प्रकार की समितियों केीं 
उपयोगिता का प्रचार करें। 
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५ 
सोवियत रूस में सामूहिक सहकारी फार्स--पिछले कुछ * 

वर्षो में रूछ में सहकारी फार्मो' की आश्चर्यजनक उज्नति हुईं दे । एक- 
फार्म एक ही गाँव तक सीमित होता है; कमी-कमी एक से अधिक: 
गाँव भी उसमें सम्मिलित होते हैं। सहकारी फ़ार्म के पास २.०० कट! 
एकड़ से लेकर १९००० एकढ़ तक भूमि होती है | सहकारी फास: 
क़ानून द्वारा निर्मित संस्था दोती है | उसके पास खेती की भूमि, चरा- 
गाह भूमि, फार्म बिल्डिंग. खेती के पशु, औजार. गाय, सुअर, मेढ़ 
और मुर्गी सभी आवश्यक सम्पत्ति होती है। फार्म का अबन्ध एक- 
फार्म-कमेटी करती है| प्रतिवर्ष सरकार के औद्योगिक विभाग से 
उसे यह सूचना मिलतो रहती हैं कि वह कितनी भूमि पर अनाज? 
इत्यादि बोवे, और कितनी भूमि सरकारी कारखानों के लिए. श्रावश्यक- 
कच्चे पदार्थ उत्पन्न करे | 

सरकार ने इन सहकारी फार्मों की सहायता के लिये स्थान-स्थानः 
पर मशीन और ट्रेक्टर स्टेशन स्थापित किये हैं| स्टेशन फ़ार्मो' को 
बीज, खाद इत्यादि वेचते हैँ, और बड़े बड़े यन्त्रों को किराये पर देते” 
हैं । प्रत्येक स्टेशन पर एक कृषि-विशेपज्ञ रहता है. घो फ़ार्मों को कृपिः 
सम्बन्धी सलाह देता है | जब फ़सल होती है तो फार्म भूमि की लगान 
तथा मशीन ट्रेक्टर स्टेशन की सहायता के फीस स्वरूप फार्म की कुल 
पैदावार का छठा भाग दे देता है | मशीन ट्रेक्टर स्टेशन तथा भूमिः 
की मालगुनारी ( कर ) देने के बाद जो बचता है. वह सामूहिक फार्मा 
का होता हे | 

शेष पैदावार में से, जितने नकद रुपये की जरूरत शोती है,. 
: उतने की वेच दी जाती है ; और जो रुपया मिलता है, उसमें से- 
मनदूरी ( सदस्यों की ) , ऋषि-टेक्ठ जो नक्तद आमदनी का एक- 
चौथाई होता हे, और मशीन ट्रेक्‍्टर स्टेशन के खर्चे को छोड़कर? 


अन्य सब खर्चे तथा फार्म का प्रचन्ध-व्यय इत्यादि खर्चों को निपठाया: 
जाता है| 
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तद॒स्यों को जो मजदूरी दी जाती है, बढ उनकी कायक्षमता के 
अनुसार भिन्न-मिन्न होती है। फार्म के सारे मजदूर सदस्य अपनी 
कार्यक्षमता के अनुप्तार सात श्रेणियों में बाँटे जाते हैं। जो सदस्य 
-सब से ऊंची श्रेणों में होते हैं, उनके एक दिन काम करने से उनके 
-दो दिन माने जाते हैं, और जो सबसे नीचे की श्रेणी में होते हैं उनके 
“एक दिन काम करने से श्राधा दिन माना जाता दै। श्रेणी-विमाजन 
-कमेटी करती है । सत्र कुछ चुकता हो जाने पर ज्ञो उपज बचती हे, 
वह सब्र सदस्यों में बराबर बाँठ दी जाती है। वे इस पेदावार को 
“सहकारी समितियों को बेच देते हैं । ह 
रूस में इन सामू हक खेतों की बहुत उन्नति हुईं है | यह कद 
-सकना कठिन है मारत में सामूद्दिक खेती कहाँ तक सफल हो सकेगी, 
-क्योंकि यहाँ का किसान अपनी पैतृक भूमि को छोड़ना नहीं चाहता; 
फिर यहाँ जुमींदार, महाजन तथा व्यापारियों के रूप में बहुत से दलाल 
हूँ, जो उसका विरोध करेंगे । और, सबसे मुख्य बात यद है कि इस 
प्रकार की खेती के लिए घरकार का पूरा उद्योग होनः चाहिए | भारत 
में इन समितियों की ओर ध्यान गया हे और संयुक्तप्रान्त में कुछ 
“समितियाँ स्थापित की गई हैं । 
इसका यह-अर्थ कदापि भी नहीं हे कि सोवियत रूस के सामूहिक 
खेतों ( कोल खोज़ ) में व्यक्तिगत सम्पत्ति या जायदाद के लिए कोई 
स्थान नहीं है । सामूहिक खेत पर काम करने के श्रतिरिक्त व्यक्तिगत : 
लाभ के लिए प्रयत्न करने की काफी सुजाइश है। प्रत्येक परिवार 
को एक छोटा खेत मिलता हे बिस पर परिवार के सदस्प . मिलकर 
खेती करते हैं | इन छोटे खेतों पर जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह 
“यरिवार की सर्स्पत्ति होती हे। कुछ वर्षो में ही इन पारिवारिक छोटे 
-भूमि के टुकड़ों का विशेष महत्व दो गया है उन पर गहरी खेती की 
न्‍जांती है और वे उस परिवार के लिए यथेष्ट मांस, अंडे, दूध मक्खन 
सब्जी, फल, तथा मघु उत्पन्न कर देते ईं, इन छोटे व्यक्तिगत खर्तो 
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“यर किसान अपनी गाय मुर्गियां तथा श्र्य पशु पालता हे तथा सब्जी 
'फल श्रन्य फसलें उत्पन्न करता है । 
कोलखोच के पास जो भूमि होती है वह सरकार की होती दे 
परन्तु कोलखोज फो सदैव के लिए खती के लिए दे दी जाती है । 
“आज रूस में कोलखोन (सामूहिक खत ) ही खेती की प्रधान 
व्यवस्था है, परन्तु यह श्रासानी से नहीं बनी हे। झोवियत सरकार 
'बोर दमन श्रौर हिंसा के उपरान्त ही रूसी किस'नों को इस प्रकार 
की पद्धति को स्त्रीकार करने के लिए विवश कर सकी है| परन्ठ 
"यह सत्य है कि श्राज कोलखोन की उफलता ने लोगों को चर्कित 
-कर दिया है | वहां उत्पादन बढ़ा है तथा खेती उन्नत हुई है। 
लिस्टाइन में सहकारी कृषि --पैलिस्टाइन में यहूदियों ने 
सहकारिता के श्राघार पर अपने झार्थिक लोवन का अत्यन्त श्राकर्षक 
“संगठन किया है। वहां भी सहकारी खेती का विकास देली से हुश्रा 
देँ | हम यशां पैलिस्टाइन सहकारी कृषि पद्धति का संचित विवरय 
देते हैं | 
पैलिस्ट।इन में सहकारी खेती ( कुबथा ) में भूसे पर वेषक्तिक 
स्वामित्व नहीं होता । कुवजा श्रपने नाम पर राष्ट्रीय फंड से जमीन 
पट्टे पर ले लेती है इसका प्रबन्ध एक चुनी हुई समिति के द्वारा 
होता है | जिसके श्रन्तर्गत विभिन्न विपयों की उपसमितियां 
होती है | इस व्यवस्था को विशेषता यह है क्रि इसमें व्यक्तिगत 
पारितोषिक को स्पान नहीं दिया जाता । 
झ्राय फा विवरण व्यक्ति की योग्यवा के अनुसार नहीं चरन 
आवश्यकताओं के अनुसार होता दे | ठ्ववजा पेलेस्टाइन में एक ऐसे 
ग्रादर्श झा प्रतीक है जिसका हमारे देश में श्रमाव है। संसार के 
समी देशों में श्रक्तान्त यहूदियों ने अपने लिए. देश बनाने की भावना 
से प्रेरित होकर इस व्यवस्था का विकाठ किया है। 
कुबणा में गाँव की समिति को ४६ वर्ष के लिए भूमि का पद्मा 
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मिलता है। भूमि यहूदी राष्ट्र की द्ोती है । समिति सामूहिक रूप फें 
खेती कराती है | सारे सदस्यों को काम करना पड़ा है। सारा व्यय एक: 
जगह से होता हैे। सब सदस्यों के भोनन का एक ही प्रत्रन्ध है। 
शिक्षा को भी सामू द्िक व्यवस्था है श्रोर णहस्ों को रहना भी एक ही 
स्थान पर पड़ता है। प्रत्येक रहस्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति की 
व्यवस्था समिति की श्रोर से होती हे | 


कुवजा में अलग अलग गणहस्थ जीवन नहीं रहता इस कारण कुछः 
लोग उसको पसन्द नहीं करते इस कारण वहाँ 'सेशेक शितूफी' नामक 
भिन्न प्रकार के गावों फी व्यवस्था आरम्म हुई है। मेशेक शितूफो में 
खेती तो साम्‌हिक रूप से की जाती है । परन्तु प्रत्येक शहस्थी के लिए 
रहने के लिए अ्रलग अलग घर हैं। कुबजा में ग्हस्थियों को एक सी' 
सुविधायें प्राप्त होती हैं| चाहे आपके दस प्राणी हों श्रथवा श्राप श्रकेले। 
हों। श्राप अधिक कुशल हों श्रथवा कम, आप अधिक मेहनत करते 
हों या कम, आपको वही पैसे और सुविघाये' मिलेंगी जो कि दूसरों को 
मिलती हैं | ऐसी दशा में क्षमतावान व्यक्ति वहां कैसे टिक सकते हैं 
यह एक प्रश्न उठता है। अभी तो पेलिस्टाइन में एक राष्ट्रीय घरः 
बसाने की भावना सम्भवतः इस प्रकार के गांवों फो विकसित करने में" 
तद्दायता कर रही है। भविष्य में पैलेस्टाइन में “मेशेक शितृफी' जैसे 
गांवों की द्वी व्यवस्था करनी होगी । 

छहिन गांवों में सामूहिक खेती नहीं होती किसान स्वतंत्र रूप से 
खेती करता है । वहाँ मी किसान को अपनी पैदावार का क्रय-विक्रक 
गांव की सहकारी समिति के द्वारा करवाना श्रनिवार्य है | 


मारतवर्ष में 'कुबजा' जैसे ग्रामों की स्थापना सम्मव नहीं है, क्योंकि 
यहाँ गहस्थ एक साथ रहना कभी पसंद नहीं करेंगे साथ द्वी छ्षमतावानः 
व्यक्ति एक समान धन का वितरण तथा एक समान सुविधाओं को भी! 
पसंद नहीं करे गे । 
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सिंचाई समितियां --मारतवर्ष जैसे कृषि-प्रधान देश में जहाँ 
स्खेती बारी वर्षा पर दी अवलम्बित है, और जद्दोँ वर्षा ग्रमिश्चित है, 
“सिंचाई के महत्व को बतलाने की श्रावश्यकता नहीं है । देखना है फि 
सहकारिता के द्वारा किधान स्वयं किस प्रकार दिचाई के ठाघन उपलब्ध 
“कर सकते है | 
यदि दर्षा के शुरु में जो श्रत्यघिक जल गिरता है, उसे रोक लिया 
जाते, तथा नदियों के द्वारा समुद्र में न बह जाने दिया जावे तो वह 
“सिंचाई के बहुत काम श्रा सकता है | इसी उद्दे श्य से पुराने समय 
के राजाश्रों, ज़मींदारों तथा घनिक वर्ग ने बाँध बनवाये ये। पश्चिमी 
'वंगाल में लगभग पचास हजार बाँध हैँ । कालांत्तर में कई कार्यों 
से सिंचाई का यह उत्तम साघन नष्ट हो गया; श्रधिकांश बाँध मिट्टी 
से मर गये, और जमींदार उनमें घान की खेती कराने लगे | १६१६ 
में बाँकुरा जिले में श्रकाल पढ़ा, उस समय श्रघिकारी वर्ग का ध्यान 


इस और साया; और इन वबाँधों को फिर से उपयोगी बनाने का प्रत्यन 
किया गया । 


सहकारिता विभाग ने वर्द्मान डिवीजन में सहकारी सिंचाई 
समितियाँ स्थापित की हैं, जिनका उद्देश्य भरे हुए बाँधों और . 
तालाबों को फिर से खुदवाना, तथा नये तालान्न बनवाना है। घिंचाई 
समिति परिमित दायित्व वाली होती हैं, प्रत्येक सदस्‍्य को अपनी 
भूमि के अनुपात में ही समिति के हिस्से खरीदने होते हैं। उम्रिति 
के पास निजी पूली तो होती ही है, श्रावश्यकता पढ़ने पर सेन्ट्रल 
चेक से ऋण लिया जा सकता है | जत्र बाँध या तालाब तैयार हो 
जाता है तब, प्रति एकड़ ठिचाई क्या ली जानी चाहिए, यह निश्चय 
“किया जाता है| समिति सदस्यों से सिंचाई का शुल्क बचूल करके 
ऋशण चुकाती है, तथा बाँध की मरम्मत करवाती रहती है। इस 
“समय बंगाल में लगभग १००० सिंचाई उमितियाँ कार्य फर रही है 
अधिकांश समितियों बांकुरा तथा ब्ीरभूमि के जिल्नों में हैं। इन 
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समितियों द्वारा लाखों वीघे जमीन पर सिंचाई होती हे । बच्नाल मेंः 
सिंचाई-समितियों की माँग तेजी से बढ़ रही हे। 

बच्चाल के अतिरिक्त, मदारक्ष में भी सिंचाई-समित्तियाँ स्थापित” 
की गई हूँ | बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मैसूर. में मी फतिपयः 
चिंचाई-समितियाँ कार्य कर रही हैं। पंजाब में भी यथेष्ट संख्या में 
सिंचाई-समितियाँ हैं, जो नदियों की मिट्टी मिकलवाकर उनसे घिंचाई- 
करतो हैं। उचर प्रदेश में, १४३ छिंचाई समितियाँ कार्य कर रही हैं।: 
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उत्तर प्रदेश की सिचाई समितियाँ--..उत्तरप्रदेश में लगमगः 
डेढ़ सौ धिंचाई समितियाँ काये कर रही हैं | यदइ अधिकतर इलाहा-- 
वाद, मुरादाबाद, बरेली, इटावा और मुजफ्फरनगर में केन्द्रित हैं| 
यह सम्रतियाँ नये कुय खुदवातो हैं पुरानों को ठीक करवाती ई नये” 
तालाब बनवातोी हैं तथा विंचाई के लिए सुघरे हुए श्रौर कम खर्चीले” 
साधन उपलब्ध करती हैं । उचर प्रदेश में जब जलविद्यु ति के प्रसार 
के साथ साथ ट्यूत्र वैल खोदे गए तो विचाई समितियाँ मो स्थापितः 
की गई' यदद सम्तितियाँ पानी को किप्तानों को बांटने तथा उनसे 
आवपाशी वसूल करने का काम करती हैं। 

लच सिंचाई समिति कोई नया कुशओओं या तालाब बनाती है तो 
प्रत्येक सदस्य से उसकी भूमि ( जो कि सींची जावेगी ) के श्रवृपात' 
में रुपया ले लिया जाता है | जो लोग नकदी नहीं दे सकते उन्हें 
एक ऋण बौंड समिति के नाम लिख देना: पड़ता है। समिति सेन्ट्रल" 
सहकारी वैंक से ऋण लेरर कुश्मों या तालाब बनवा लेवी है। 


सहकारी सिचाई की आवश्यकता--ञ्राज मारत में खाद्य: 
पदार्थो' तथा औद्योगिक कच्चे माज्न ( कपास, जूट, तिलइन श्रादि ) 
का अकाल पड़ गया। देश के सामने “अधिक उत्पन्न करो या मरो” 
का प्रश्न उपस्थित है | ऐटी दशा में तत्काल खेती की पेदावार को” 
बढ़ाने का प्रश्न हे। सारतव्ष में खेती के लिए जल की प्रमृस्टा 


कृषि सम्बन्धी समितियाँ श्र्रः 


आवश्यकता है । बिना छिंचाई के वर्ष में दो फसलें नहीं हो उकतीं। 
इस समय कुल २० प्रतिशत भूमि पर सिंचाई होती है श्रस्तु यदि 
ठिंचाई के साधन उपलब्ध हो जावे, तो अधिक भूमि पर वर्ष में दो” 
फसले' उत्पन्न की जा सकती हें | यही नहीं देश के बहुत. से मार्गों 
में विशेषकर (जस्पान, मध्यमारत तथा मध्यदेश तथा दक्तिण पठार 
में बहुत सी भूमि ऐसी है जिस पर खेती केवल इसलिए नहीं" 
होती कि वहाँ जल की सुविधा नहीं है। दामोदर घाटी योजना जैसी 
बढ़ी-बढ़ी सिंचाई और जलविद्य्‌ त्ति उत्पन्न करने वाली योजनायें तो 
बहुत समय लेंगी तथा उनमें बहुत अधिक व्यय होगा । अस्त आवब- 
श्यकता इस बात की है सहकारिता के आधार पर किसानों को सिंचाई 
के लिए सहकारी कुर्ये या सहकारी तालाब बनाने के लिए प्रोत्छाहन 
दिया जावे | पथरीले प्रदेश में कुझ्ाँ घनाना व्यय खाध्य है अस्त, 
प्रान्तीय सरकारों को यह करना चाहिए हि वे बितनी भूमि को एक 
कुआँ या तालाव सींच सकता है उतनी भूमि के किसानों फो जमा 
करके एक सहकारी कुश्रां या वालाच समिति बना दें। समित्ति के 
सदस्यों को श्रम मुफ्त में करना होगा। खेती से बचे हुए समय में 
( जहाँ दो फसल नहीं होतीं वे गण में ८ मद्दीने वेकार रहते ६ ) वे 
कुआँ खोदने का काम करें। श्रौजार, वारूद तथा अन्य आ्रवश्यक- 
वस्तुश्नों का प्रचन्ध सहकारी विभाग करे तथा उनको कुश्नाँ खोदने के 
विशेषज्ञ सलाह दें। कुओओँ की चुनाई इत्यादि के लिए जो व्यय हो 
उतना ऋण सरकार समिति को बिना व्याज के दे दे। यह छुश्माँ 
उन किछानों की सहकारी समिति का होगा | वे ही उठके छजत्ल का 
उपयोग करेंगे | इस प्रकार सहकारी कुओँ समितियाँ या तालाब 
समितियों के द्वारा सिंचाई का प्रवन्ध भली प्रकार किया जा सकता है। 
खेतीवारी की उन्नति करनेवाली समितियाँ-.. बम्दई प्रान्त- 
में सहकारिता तथा कृषि-विमाग के उद्योग से 'वाल्छुका डिवेलपमेन्ट 
ऐसोशियेशन' नाम की संस्थाएं सन्‌ १६२२ में स्थापित की गई थीं | 
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/इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही दे | इनके सदस्य सद्दकारों 
समितियों के श्रतिरिक्त वे व्यक्ति भी हो सकते' हैं; जो निश्चित फीस . 
८ । इन संस्थाओं का उद्दे श्य यह है कि उनके ताल्लुके में - खेतीब्ारी 
की उन्नति की जावे, सहकारी समितियों का संगठन किया जावे, तथा 
उनकी देखभाल की जावे । यह संस्थाएं कृषि विधयक जानकारी को 
-किसानों में 'फैलाने का प्रयत्न करती है, सहकारी समितियों द्वारा . 
अच्छा बीज, श्रच्छी खाद किसानों को देती हैँ, पशुओं की नस्ल 
- सुधारने और णह उद्योग धन्ों को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न करती 
हैं; तथा किसानों के कष्ठों की ओझोर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित 
. करती हैं| ऐसोशियेशन फो घरकार सद्दायता देती है। प्रारम्भ में यह 
विचार किया गया था कि ये ऐसोशियेशन दी सहकारी साख समितियों 
की देखमाल करें. किन्तु श्रतुभव से ज्ञात हुआ कि वे इस कार्य को 
- नहीं कर सकतीं । 
इन ऐसोशियेशनों की देखभाल करने के लिये डिवीजनल बोडे 
_ स्थापित किये गये हैं। बोर्ड के ६ सदस्य होते हैं--दो सरकारी (क्ृषि- 

. विभाग तथा सहकारिता विभाग के कर्मचारी) वया चार गैर-सहकारी, 
जिनको कृषि विभाग का डायरेक्टर तथा सहकारिता विभाग का 
> रजिस्ट्रार मनोनीत करता है। बोड इन संस्थाओं के लिये कार्यक्रम - 
बनाता है, इनके कार्य का निरीक्षण करता है, तथा इनमें सहकारी 

. सहायता बॉँटता है । द 
बम्घई के श्रतिरिक्त मदरास,वंगाल, तथामध्यप्रदेश में भी खेतीबारी 
की उन्नति करनेवाली समितियाँ स्थापित की गई हैं | यह समितियाँ 
> अपने सदस्यों को यन्त्र, उत्तम जाति का वीज, तथा उपयोगी खांद देती 
हैं; कोई कोई समिति कृषि विभाग की सहायता से वैज्ञानिक ढंग से 
: खेती करने का प्रदर्शन भी करती हैं । पंजाब में लगमय दो सो समितियाँ 
- कार्य कर रही हैं, 'उनको कुछ सफलता भी" सिली है।। ये समितियां 
अपने सदस्यों को उत्तम बीज बोने, उपंयोगी यन्त्रों का उपयोग करने, 
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तथा श्राधुनिक ढंग से खेती करने के लिए प्ोत्ताहित करती हैं। इन 
समितियों के कार्य का प्रभाव गाँव के श्रन्य किसानों पर मी पढ़ा है। 
ऊषि विभाग इन समितियों को ट्रेंड ओवरसियर दे देते हैँ, जो वेशा- 
निक ढल्ग की खेती करनेवालों को परामर्श देते हैं। बिहार उद़ीसा में 
सेन्ट्रल येझु अ्रपने सम्बन्धित समितियों के सदस्यों की खेती-बारी की 
उन्नति करने का प्रयत्न करते हैं | लगमग पचास सेन्‍्ट्रल बर्कों ने कृषि 
विभाग की सहायता से श्रच्छी खाद, और उत्तम बीज फो घेचना 
प्रार्म्म कर दिया है । ये वेट प्रदर्शन (डिमाँस्ट्रेशन ) के द्वारा प्रचार- 
काय भी करते हैँ । इस कार्य के लिये, प्रकों ने कामदार नियुक्त फिये 
हूँ, जिनको कृषि विभाग श्राधुनिक ढन्ल की खेती की शिक्षा देकर कार्य 
फरने योग्य बना देता है। मदरास में भी खेती की उन्नति करनेवाली 
कुछ सहकारी समितियाँ हैं, जिन्हें कृषि-प्रदर्शन या कृषि-सुधार समि- 
तियाँ कहते हैं | ये समितियाँ झपने सदस्यों को श्रच्छा बीन और खाद 
देती हैं । 
उत्तरप्रदेश में इत ओर अधिक कार्य नहीं हुआ दे | सद्कारी साख 
समितियों के द्वारा कृषि विभाग के फर्मचारी श्राघुनिक दज्ञ की खेती 
फा प्रचार करते है! | दो कृषि-सुघार समितियाँ भी स्थापित की गईं दें | 
चारे आदि की सहकारी समितियाँ---पंजाव तथा बढ़ौदा में 
कुछ समितियां घारे को श्रच्छी फसल के समय इकट्ठा करके उसे 
अकाल के समय सदस्यों को देने के लिये स्थापित हैं| पंजाब में लग- 
भग पचाछ समितियाँ, फसल नष्ट हो जाने पर सदस्यों की सद्ायता 
करने के लिए स्थापित की गई ई। ये समितियाँ किसान से इर फसल पर 
कुछ श्रनाष लेती है, और उसे वेच कर उसका मूल्य फियान फे नाम 
छमा कर देती हैं। साघारणतया सदस्य यह रुपया निकाल नहीं 
सकता; लि साल उठकी फ़ठल नष्ट शो जाती है, उसी साल उसको 
रुपया निकालने को इजानत मिलती है। इस प्रान्त में फल उत्पन्न 
फरनेवाली लगभग २६ ठट्टकारी समितियाँ स्थापित की गई दे | उनका 
4. 
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उद्देश्य बागवानी की, वैज्ञानिक ठद्ग से, उन्नति करना हैं। उनकीः 
कार्यपद्धति खेती का सुधार करनेवाली समितियों की तरद ही हैं। वेः 
सदस्यों को अच्छी पोध और खाद देती हैं, और सलाइ देती रहती है। 
इसमें से १७ समितियों मरी पह्मा ड़ियों पर ही कामःकर रही हैं | इसके 
बाद मुजफ्फ़रगढ़ की समितियों का नम्बर शञआाता है। यह समितियाँ: 
अपने सदस्यों को मुरब्ता, चटनी ओर अचार इत्यादि बनाना सिखाती हैं । 

पशु-सुधार समितियाँ--प्रत्येक प्रान्त में कुछ समितियाँ 
स्थापित की गई हैँ, जो अच्छी नसल के पशु उतन्न करने फ्रा प्रयत्न 
करती है । समितियाँ उत्तम जाति के सॉँढ़ रखती हैं. और सदस्यों के 
पशुश्रों की उन्नति करने के दूसरे उपाय मी करती हैं। पंजाव में इदः 
प्रकार की डेढ़ सो से अधिक समितियाँ हैं | श्रन्य प्रान्तों में ऐसी सप्रि- 
तियों की संख्या बहुत कम है । यह समितियाँ चराग़ांह ले लेती ह 
ओर अपनी गायों की नसल को सुधारने का प्रयत्न करती हैँ। उत्तर- 
प्रदेश में २० पशु-सुधार समितियाँ ह, जो गाय और वैलों की नस्लः 
को सुधारने का काम करती हैं। 
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कारीगरों की दशा-हमारे कारीगरों फी दशा उतनी ही शोच- 
नीय है, जितनी इमारे किसानों की है | एक तो उनके ग्ह-उद्योग-घंर्घो 
को बढ़े-बढ़े कारखानों की प्रतिस्पद्धों करनी पढ़ती है; दूसरे, कारीगर 
व्यापारियों के ऋणी होने के कारण उनके चंगुल में फँसे रहते हैं । 
एक उदाहरण लीनिए। पंजाब में कहा-कहीं जुलाहों की वस्तियाँ 
बी हुई हैं । कारखानेदार इन जुलाहों फो कुछ रुपया पेशगी दे देता 
है । जुलाहे से यह शर्त की जाती है कि वह केवल कारखानेदार से ही 
सूत उघार ले और उसको आज्ञानुएार कपड़ा तेयार करके उसे उठी 
के द्ाथ वेचे। फारखानेदार सूत का अधिक मूल्य लगाता है आर 
बुनाई कम से कम देता है । निर्घन जुलाहों को बहुत कम मषदूरों 
मिलती है और वे कारखाने के चिरदास बने रहते हैं। यही हाल 
दूधरे घंघों का हे | अस्त, हमारे बंधे क्रमशः नष्ट हो रहे हैं। उनकी 
रक्ता का एकमात्र उप्यय सहकारी संगठन है । यदि उनको सहकारिता 
के आधार पर सुसंगठित कर दिया जावे तो कारीगरों की दशा छुघर 
सकती दे | 


गृह-उद्योग धंधे ओर उनकी हीन अवस्था--णह- 
उद्योग-पन्धे दो प्रकार के होते हैं--एक तो वे घन्वे, जिन में लगे 
मनुष्य केवल उन्हीं पर निर्भर रहते हैँ और वें ही उनके मुख्य पेशे 
होते है, दूर, वे घंवे घिनको किठान खेती वारी से श्रवकाश पाने पर 
ही गौण रूप से करता है। मारतवर्ष में लगभग ७६ प्रतिशत जनसंख्या 
केवल खेतीवा री पर निर्मर है। गद-उद्योग-पन्धों के नष्ठ शे लाने 
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के कारण उनमें लगी हुई जनसंख्या खेतीवारी की ग्रोर चली आई । 
खेती के योग्य भूमि कम हे और खेती करनेव्रालों की संख्या पिछले 
८० वर्षों में लगातार चढ़ती गई । इसलिये किसानों के पास भूमि 
इतनी कम रह गई कि उस पर इतनी पेदावार नहीं होती कि वे अपने 
कुठुम्ब का भली भाँति भरण-पोषण कर सके | खेतीबारी मौसमी घंघा 
है, यदि किसान के पास यथेष्ट भूमि हो तो भी वर्ष के कुछ महीनों में 
वह अवश्य वेकार रदेगा, क्योंकि उन दिनों खेतों पर कुछ काम नहीं 
होता । भारतवर्ष में किसान वर्ष में चार महीने वेकार रहता है, और 
कद्दी-कहीं तो इस अनिवार्य वेकारी का समय छुः महीने तक 
होता है।जब भारतीय किछान की ओऔध्षत दैनिक आय सात-श्राठ 
आने से अधिक नहीं है, तव॒ पदि वह अपने अवकाश के समय 
को और कफिसो धघे में लगाकर अ्रपनी थोड़ी-ठी शआ्आाय को बढ़ा सके 
तो यह घंघे निधन किखान के आथिक उद्धार का कारण बन 
सकते हैं. । 
.. किसानों के लिये निम्नलिखित धंबे उपयोगी हें--घो-दूघ का 
चंधा, मुर्गी पालने का धंधा, शहद को मक्खी पालने का धंघा, मेड 
पालने का धंधा, रेशम के कीढ़ों को पालने का धंघा, गुड़ बनाना, 
घान ( चावल ) साफ करना; रई ओटना. चूत कातना, तेल निकालना 
रस्ठी चनना. डलिया ग्नाना तथा चटाई तैयार करना इत्यादि | 
इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे धंधे भी हैं, जो किसानों के लिये तो 
उपयोगी नहीं है किन्तु बिनमें करीगर लगे हुए हैं! माग्यवश 
थे नष्ठ होने से बच गये हैं, यद्यपि श्रसंगठित होने के कारण उनकी 
दशा श्रत्यन्त शोचनीय है । उनमें ये धंघे मुख्य हैं--उती, ऊनी, 
रेशमी कपड़े चुनने का घंघा; दरी तथा कालीन बनाने का धंघा; छोंट 
तथा अन्य प्रकार की छुपाई तथा रंगाई का घंघा; फूल. पीवल, ताँवे, 
तथा लोहे के बतेन, तथा मूर्तियाँ बनाने का घ था; जरी तथा काढ़ने का 
अंघा; सोने, चांदी के जेवर ब्नाने का धंघा; लकड़ी का सामान बनाने 
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का घंघा; मिट्टी के चर्तत तथा खिलौने का घंधा दया चमड़े की 
वस्तुएं बनाने का घंघा इत्यादि । 
में उद्योग-घ थे अरसंगठित दशा में ई; वे 
भारतवर्ष में इस समय रह-उद्योग-चंघे अ्रसंग:ठत द ; 
पनप नहीं रहे हैं ; उनमें लगे हुए कार्र गए अत्यन्त द्वोन श्रवस्था में 
रहकर अपना उदर पालन कर रदे हैं। घघों को द्वीन अवस्था के 
मुख्य कारण तीन ६--- 


(१) पूजी का अ्रभाव । कारीगर को पूँ जी डथार लेनीपढ़ती है। 
महाजन तथा व्यवडायी ऋण तो देते हँ, किन्तु सूद्ध इतना अधिक लेते 
है कि वेचारे फारीगर को धंधे से कुछु लाम हो द्वी नहीं सभता । 

(२) कच्चा माल खरीदने तथा तैयार माल बेचने की कठि- 
नाई | माल खरीदने तथा वेचने की कला है. जिससे निर्धन कारीगर 
नितान्त अनभिश ई । बात यह है की ये कारीगर कच्चा माल थोड़ी 
मात्रा में खरीदते हैं, वह भी अधिकतर उघार। इसलिये उन्हें कच्चे 
माल का अधिक मूल्य देना पढ़ता है, फिर भी माल अ्रच्छा नहीं 
मिलता | तैयार माल के बेचने में कारीगर को श्रत्यम्त कठिनाई होती 
है। वह थोड़ी मात्रा में माल तेयार करता ऐ, इस फारण वह 
आधुनिक दंग से वेच नहीं सकता । श्रौद्योगिक उन्नति के युग में माल 
के लिये बाजार में मांग पैदा करनी पढ़ती दे, केवल माल तैयार करने 
से कुछ नहीं होगा | माल को चाजार में खपत करने के लिये विज्ञापन- 
चाजी करनी होती है. एजन्ट तथा कनवेसर भेजने पढ़ते ईं. माल 
का नुमायशों तथा दूकानों में प्रदर्शन करना पढ़ता है। किठान यह 
सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह थोड़ो मात्रा में माल तैयार 
करता है श्रोर वह इस कला को जानता मी नहीं । 


(३ ) सलद्नटन का थ्रभाव । कारीगर पुराने दंग से पुरानी डिया- 
इन का माल तैयार करता है | जनता की रुचि बदलती रहती हे किन्तु 
अशिक्धित कारोगर को इसका शान नहीं होता; यदि वह जान भी जाता 
है कि जनता कौनसी वस्तु मांगती है तो उसे नवीन बच्तु के दया? कस्ने 
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की शिक्षा देने वाला कोई नहीं होता | वुनकर को शी ले लीजिए | वह 
नई डिजाइन के कपड़े तैयार नहीं कर सकता | आधुनिक समय में, . 
जब कि फैशन शीत्रता से बदलता रहता है, दुनकर कभी अपने घन्वे 
की उन्नति नहीं कर सकता; जब तक कि चह जनता की झचि के अनु- 
सार बढ़िया डिजाइन तैयार नहीं करेगा | अस्तु, कारीगर को परामर्श, 
तथा नवीन प्रणाली के माल तैयार करने की शिक्षा देने के लिये 
संगठन की आवश्यकता है । 

भारतीय औद्यगगक फमोशन ने प्रान्तों में रह-उद्योग-घन्धों को 
ओत्साहन देने के लिए. तथा मिलों श्रौर कारखानों की उन्नति के लिये 
आओद्योगिक विभाग स्थापित -करने की सलाह दी थी। यद्यपि प्रत्येक 
प्रान्त में श्रौद्योगिक विभाग स्थापित हो गये, किन्तु श्रमी तक वे शह- 
उद्योग बन्धों की उन्नति के लिये कुछ नहीं कर रुके | हाँ; पंजाब, 
मद्रास त्रिहर, उड़ीसा तथा मैसूर में ऐसे एक्ट पास किये गये हैं, जो 
प्रान्तीय उरकारों को उद्योग-घन्घों की सहायता करने का श्रधिकार देते 
हैँ । अमी इस दिशा में कुछ विशेष कार्य नहीं हो सका है।... 

कारा उत्पादक सामातयाों-यदि शइ-उद्योग-धन्धों का 

: संगठन सहकारी सम्रितियों के द्वारा किया जावे तो ये सब कठिनाइयों 
दूर की जा सकती हैं | उत्णदक सहकारी समितियाँ प्रत्येक धंधे में लगे 
हुए कारीगरों का संगठन करेंगी | एक समिति एक ही घन्ध का संगठन 
कर सकेगी | समिति परिभित दायित्व वाली होगी। प्रत्येक सदस्य 
समिति का हिस्सा खरीदेगा | समिति डिपाजिट भी स्वीकार करेगी, 
तया सेन्द्रल वेझ्टों से पू जो उधार ल्लेगी | दिस्सा-पू जी, डिपाजिटें तथा 
आऋण समिति की कार्यशोल पू जो द्ोगो | सदस्यों को केवल छाख देने 
का प्रचन्ध कर देने से हो समिति उनको अवस्था नहीं छुघार सकती | 
समिति को वे सब्र काय करने होंगे, जो व्यवठायी करता है | व्यवसायी 
कारीगर को ऋण देता है, का माल वेचता है, तथा .तैयार माल 
खरीदता है | यदि सामति केवल साख. का ही प्रबंध करके रह जाययी 
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अ्लो कारीगर कच्चा माल खरीदने तथा तैयार माल बे चने में लूझा जावेगा, 
और जो कुछ उसे कम सूद देने के कारण लाभ हुआ वह व्यवसायी 
की भेंट हो जावेगा । यदि उत्पादक समित्तियाँ वास्तव में कारोगर की 
आधिक उन्नति करना चाहती हैं तो उन्हें व्यवसायी को क्षेत्र से बिल- 
'कुल ही इृदाना होगा, श्रर्थात्‌ उसके सब कारय अपने हार्थों में लेने 
होंगे। मारतवर्ष में एक तो उत्पादक सहकारी समितियाँ बहुत फम 
हं, दूसरे, वे केवल खाख का ही प्रवन्ध करके रह गई ) 
जब तक उत्पादक सहकारी समित्तियां सदस्यों के लिए उचित 
मूल्य पर कच्चा माल खरीदने तथा तैयार माल बेचने का प्रच॒न्ध . नहीं 
करती, तब तक णशह उद्योग-घन्थे पतप नहीं सकते। किन्तु इतने 
से दी घन्‍्वे का सज्ञठन पूर्ण नहीं हो छकता । समिति को फारीगरों फो 
शरधुनिक वैज्ञानिक दल्ल से वस्तुएँ तेयार करने की शिक्षा दिलानी होगी 
आर उत्तम औजारों तथा यन्त्रों का प्रचार करना होगा । 
यह सब कार्य केवल सहकारी समिति सफलतापूर्वक नहीं कर 
सकती, क्‍योंकि तेयार माल वेचने के लिये विज्ञापन देने; चाजार का 
अध्ययन करने, एचन्ट तथा कनवेधर मेजने, तथा प्रदशंनियों का 
आयोजन करने फो झावश्यकता होती है | यह कार्य एक चप्रिति की 
शक्ति के त्राइर है| अरुद, उमित्तियों को एक यूनियन में अपने को 
सजझ्जठित कर लेना आवश्यक हे । यूनियन कुछु कर्मचारी रखकर यह 
उब कार्य करेगी | उदाहरण के लिए यदि बुनकरों को एक यूनियन 
ध्यापित को जावे तो यूनियन घुनाई-कला को जाननेवाले कुछ ऐसे 
विशेषज्ञ नौकर रखेगी, जो घूप-घृपकर कुछ एमय प्रत्येक्त समित्ति के 
सदस्य को नई डिजाइन का कपड़ा तैयार करना. झच्छे करवे के लाभ, 
तथा धन्य आवश्यक सुधारों की शिक्षा गे! यूनियन विज्ञापन के 
द्वारा समितियों के कपड़े का प्रचार करेगी, भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
“स्टोर स्थावित करके कपड़े को बेचने का प्रवन्ध करेगी. तथा एजडन्ट 
“ओर कनवेसर रखेगी। यूनियन वादार का अध्ययन करके उमम्रतियों 
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को यह सूचना दिया करेगी कि किस प्रकार के कपड़े की बाजार में 
अधिक माँग है । समितियाँ उठी प्रकार के कपड़े की सदस्यों से तेयार 
कराया करेंगी। यूनियन प्रति वर्ष प्रदर्शनी का श्रायोजन करेगी | इससे . 
दो लाम होंगे--एक तो उस क्षेत्र के कारीगर एक-दूसरे के काम को 
देख सकेंगे और अतिप्पद्धां की भावना से ्रपनी उन्नति करेंगे, दूसरे 
माल का प्रचार शेगा | समिति कच्चा माल व्यापारियों से न खरीद कर, 
उसपन्न करनेवालों से खरीदेगी और सदस्यों को देगी | सदस्यों को कच्चा 
माल उचित मूल्य पर मिलेगा | सदस्य तैयार माल समिति को दे 
जावेगा | समिति कुछ रुपया उठी समय सदस्य को देगी. बाकी रुपया 
माल पघिकने पर चुक़ाया जावेगा | समिति प्रतिशत कुछ कमीशनः 
लेगी । वर्ष के अन्त में जो लाभ होगा वह सदस्यों में उस श्रनुपात' 
से बाँट दिया जावेगा, जिस अनुपात में वे समिति के पास तैयार माल' 
वेचने लावेंगे । इस प्रकार उत्पादक सहकारी समितियाँ शह-्उद्योग- 
धन्धों का ठंगठन कर सकती हैं | यदि इम चाहते हैँ कि णह-उद्योगः 
घन्धे पन्पें तो हमें उत्पादक सहकारी उमितियाँ स्थापित करनी होंगी । 
योरोप में इस प्रकार की समितियाँ श्रत्यन्त सफलतापूर्वक कार्य कर 
रह हैं । 

बवुनकर समितियाँ--भारतवर्ष में: बुनाई का घन्धा अत्यन्त 
प्राचीन है। किसी समय इमारे घुनकरों की ख्याति संसार भर में 
फैली हुईं यी, और भारतवर्ष में बना हुआ कपड़ा एक छुलेभ वस्दः 
समभी जाती थी। लेकिन राजनीतिक पतन के साथ ही हमार 
घन्धों का भी पतन हो गया ,औ्रर सस्ते, विलायती मिलों' में: 
बने छुए, कपड़ों ने तो इस घन्वे की कमर ही तोड़ दी किन्हः 
इस गये-गुबरे जमाने में भी बुनाई का धन्धा जीवित है *। 
अर्थशासत्ज्ञों की सम्मति है कि इस गशह-उद्योग-घन्वे ने 
ऐसी प्रतिकूल अवस्था में मी आश्चर्यजनक जीवनं-शक्ति का परिचय 
दिया है। इससे ज्ञात होता है कि यदि इस धन्धे-का ठीक प्रकार सेः 
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संगठन किया जावे तो यह मिलों की प्रतिहन्द्रिता में टिक सकता है | 
करघों द्वारा बुनाई के घन्धे को महत्ता तो इसी से प्रकट हेफि वर्ष भर 
में भारतवर्ष में जितने कपड़े को खपत होती है उ6का रफ से ३० 
प्रतिशत करघों पर तैयार होता है । 

अनुमान किया जाता है कि भारतवर्ष में लगभग एक करोड़: 
श्रादमी घुनाई के धन्य में लगे हुए हैं । इसमें सूती, रेशमी और ऊनीः 
कपड़ा तैयार करनेवाले तथा दरी और कम्बल तैयार करने वाज्षे सभी 
सम्मिलित ह। अ्रस्तु, यह स्वभाविक था कि पहले घुनकर सहकारी 
समितियाँ स्थापित की जातीं। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में चुनकर 
सहकारी समितियों की संख्या भिन्न-भिन्न प्रारन्तों में जुदा-जुदा है 
इन समितियों को श्रमी पूरी सफलता नहीं मिली । इतका कारण यह 
है कि ये बहुत कम स्थानों पर व्यवत्तायियों-को हटा सकी हैं । अ्रत्र यह 
प्रयत्त हो रहा है कि सम्रितियों को यूनियन में संगठित किया जावे; 
. वया बेचने, फारीगरों फो श्रौद्योगिक शिक्षा देने और तैयार माल वेचनेः 
का आयोजन हो । यह होने पर ये समितियाँ अपने उद्देश्य में घफल' 
हो सकती हैं | 

संदरास_ मदरासत प्रान्त में सहकारी समितियों ने बुनकरों वो 
संगठित किया, किन्तु ठन्हें बहुत अधिक सफलता नहीं मिली | इ पके 
कारण ये हँ--(१) बुनकरों की श्रद्धानता और उदाधीनता, (१) तैयार 
माल को बेचने की कठिनाई, (३) व्यारर का विरोध, (४) बुनकर्ों- 
में व्यवसायिक दंग न होना और श्रपनी समितियों का संचालन करः 
सकने वाले योग्य व्यक्तियों का न होना, (५) सूत के मूल्य में भारी 
कमी वेशी होना। इस समय प्रान्त भें लगभग २०८ घुनकर समितियाँ 
काम कर रही हैं, और लगभग १२ लाख उझपये का कपड़ा 
तैयार करदी हैं। 

सन्‌ १६३५४ तक ये समितियाँ बुनकरों को केचल साख ह्वी देती 
यथीं। १६३५ में भारत सरकार ने प्रान्तों को हाय-कर्षे के घन्धे की 


- २३७ मारतीय सहकारिता आन्दोलन 


“उन्नति के लिए, उद्ययता दी | उस सहायता का पूरा उपयोग-करने के 
लिए प्रान्तीय सरकारों ने हाथ-कर्घ के छुनकरों की प्रांतीय सहकारी- 
समितियों स्थापित को | प्रान्तीय- समिति सूत, अन्य कच्चा माल और 
“कर्घ अपने से सम्बन्धित समितियों को, मोल देती है, समितियों के 
तैयार माल को बेचने का प्रवन्ध करती है, तथा समितियों को आर्थिक 
'तथा अन्य प्रदार की सह्दायता देती है । 
प्रांतीय समिति ने मुख्य-प्रुख्य नगरों में भन्‍्डार स्थापित किये हैं, 
जिनमें सम्त्रन्धित समितियों का तैयार माल चबिकता है । उसने एक 
(फिनिर्शिंग क्षांट! भी खड़ा किया, जिसमें समितियों के सदर्स्यों के बुने 
<डुए कपड़े का (फिनिंश! ( श्रन्तिम परिष्कार ) किया जाता है | 
पंजाब.._पंजाग में औद्योगिक समितियों की विशेष रूप से 
उन्नति हुई दे। उब मिलाकर वहाँ ३५६ श्रोद्योमिक समितियाँ हैं, 
लिनमें २०७ बुनकरों की, ६३ चमारों की, ३१ वढ़ध्यों की, १६ 
लुहारों की, तथा ६ तेलियों की और शेष समितियाँ भिन्न-भिन्न पेशे 
वालों की हैं। औद्योगिक समितियों की स्थापना युद्ध की मांग के 
कारण और भी अधिक वढ़ गई । कुछ समितियाँ तो केवल सेना के 
'जलिए श्रावश्यक वस्तुएं तैयार करने के लिए, स्थापित की गई । 
बुनकर समितियाँ सारे प्रान्त में फैली हुई हैं। वे निम्नलिखित 
कार्य करती हैं--पूं जी देना, कच्चा माल और ओऔजार देना. तैयार 
माल को वेचना, सदस्यों को हुनर की शिक्षा देना, और उनमें स्वांव-. 
- लम्बन की भावना ज्ञात करना । 
समप्तितियाँ अपरिमित दायित्व वाली हैं, श्रौर वे अम्बतसर के 
औद्योगिक सहकारी वेह्ठ से ऋण लेकर सूत इत्यादि खरीदती हैं। 
सदस्यों को कच्चा माल ही उधार दिया जाता है| तैयार. माल वेचने 
के लिए समिततियाँ निम्नलिखित उपाय काम में लाती हैं: 
(१) वे माल के लिए आडर लेती है और उसे दद॒स्थों से 
- चनवा देती हैं । 


उत्पादक सहकारी उम्तितियाँ श्श्र्छ 


(२) दे मिन्न-मिन्न स्थानों पर प्रदर्शनी करती हैं । ; 

(३) उन्होंने लादौर, शिमला, देदली,जालंघर, करनाल, होशियार- 
घुर, लुधियाना, श्रमततर और गुजरात इत्यादि प्रमुख नगरों में 
सम्मिलित बिक्री मंडार खोल रखे हैँ, जो ठमितियों का माल बेचते हैं। 

(४) बे राज्य के मिन्न-मित्र विभागों, म्यूनिस्पेलटियों और 
ज़िला-बोड्ों से आर्डर लेती हैं। युद्ध के समय में उन्हें सेना के 
ग्रार्डर बहुत मिले थे । 

उत्तरप्रदेश -.. उत्तरप्रदेश में बुनकरों की १०७ 'आरंमिक घुनकर 
'समितियाँ” हैं, जो १२ केन्द्रीय यूती वस्व॒ु-मंडारों से सम्बन्धित हैं । ये 
मंढार निम्नलिखित हँ--सडीला, वारावक्की , गोरखपुर, मगदर, इटावा, 

मऊ, श्रागरा, कनपुर इत्यादि | इसके श्रतिरिक्त २४ अन्य श्रौद्योगिक 
समितियों हैं, जा ज्ञाख का काम करनेवालों, मिद्दी के बर्तन बनाने 
वालों, चमड़ा कमानेवालों और पीतल के वर्तन बनानेवालों के लिए 
स्थापित की गई दे) उनकी कुल कार्यशील पूुजी १६ लाख रुपये से 
अधिक है और उन्होंने सन्‌ १६४५ में ३३ लाख रुपये का सामान 
वेचा। बुनकर समितियाँ कपढ़ा, कालीन, गलीचे, साड़ी, कोर्टिंग-शर्टिंग, 
तौलिया, निवाड़, तथा वनियान और मोझा समों चीजें बनाती हैं । 
आुद्ध-काल में इन समित्तियों की अच्छी उन्नति हुईं; उनके बनाये 
सामान की मांग बढ़ जाने के कारण उनका घंघा खूब ही चमका। 
ओद्योगिक सहकारी समितियों को ठीक तरह से संगठित करने के उद्दे श्य 
से लखनऊ में संयुक्तप्रांतीय ठहकारी औद्योगिक संघ स्थापित फिया गया 
है । सभी स्टोर तथा समितियाँ उ0से उंत्रधित दे | इस संघ ने सरकार 
के सेना-विभाग को एक करोड़ रुपये से अ्रधिक का सूती कपड़ा दिया | 
यह संघ अपने से संत्रंघित समितियों को चूत देता है| छद्व से सूद का 
कंट्रोल हुआ दे यह संघ उमितियों के द्वारा सूत बुनकरें में चॉटता है | 
श्रभी तो श्षिकांश समितियाँ दूत बॉटने का काम करतो हैं, ढक्िम्तु 


्श 


अविष्य में ये मी कपड़ा इत्यादि तैयार करने लगेंगी | ऐसा अनुमान 


२६६ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


किया जाता है कि समितियों के द्वारा प्रान्त में ग्रह-उद्योग धंघों की - 
स्थिति में सुधार होगा | ५ 

बंबई -..वम्पई में ४० घुनकर समितियाँ हैं ।आरम्म में वे बुनकरोंः 
को केवल खाख ही देती थीं किन्तु श्रत्र प्रान्त में आठ श्रौद्योगिक यूनि- 
यन स्था(पत्त की गई हैं। ये औद्योगिक यूनियनें बुनकरों को आ्राधुनिक- 
डिजाइनके कपड़े तैयार करने को शिक्षा देती हैं, श्रच्छे कर्षो' का प्रचार 
करती हैं, सूत श्रौर रछ्ध देती हैं, और तैयार माल को अपने भंडारों से: 
बेचती हूं । 

वृंग।ल-- बंगाल में बुनकर-समितियाँ, लगमग ५6५, मछुझओं की" 
सम्रि-तयाँ सवा थौ, श्रोर रेशम उत्पन्न करनेवालों की उमितियाँ८० हैं। 
बंगाल की बुनकर समितियाँ, अधिकतर सदस्यों को साख ही देती हैं |: 
रेशम-सम्रिणियों की दशा बहुत अच्छी नहीं है। बिह्र और उड़ीसा में 
भी कुछ घुनकर सहकारी समितियाँ हैं, किंठु उनकी दशा कुछ संतोष- 
जनक नहीं है । ; 
.. विश्वव्यापी युद्ध के समय सैनिक आवश्यकताश्रों को पूरा करने 
के उद्दे श्य से प्रत्येक प्रान्त में सहकारिता विभाग ने कुछ श्रौद्योगिकः 
समितियों का सद्भठन करने का प्रयत्ञ किया है | इस समय बाजार में 
वस्तुओं की कप्ती तथा ऊँचे मूल्य के कारण वे सफल प्रतीत हुई | पर' 
युद्ध समाप्त हो गया है, अ्रव कारखानों में बने हुए मालकी प्रतिस्पर्दा 
में वे समितियाँ टिक सकेंगी, यह कहना कठिन है । 


गए न-+> 


सतरहयाँ परिच्छेद 
उपभोक्ता स्टोर, गह-निसाण ओर बींस। समितियाँ 


उपभोक्ता स्टोर - मनुष्य समाज का प्रत्येक सदस्य अ्रपनी आवश्य- 
कत्ताएं पूरी करने के लिए कुछ वस्तुश्नों का उपमोग करता है। इस 
-तरद्द वह उपभोक्ता है | यदि देखा क्षावे वो उत्पादन करनेवाले, तथा 
. डपमोग करनेवालों का घनिष्ठ सम्बन्ध है | एक वर्ग दूसरे वर्ग पर 
निर्भर है, किन्तु उत्पादन करनेवालों तथा उपभोग करनेवालों के चीच 
में इतने दलाल ६ कि वे एक दूसरे से बहुत दूर पड़ लतते &ैं। दलाल 
(अर्थात्त व्यापारी ) जो मूल्य उत्पादकों की देते हूँ, उसकी ध्यपेक्षा 
चहुत अ्रधिक उपमोक्ताश्रों से वयूल फरते है । उपमोक्ताश्रों 
"की वस्तुओं का मूल्य श्रचिक देना ही पड़ता है, साथ ही वस्तुश्रों 
में मिलावट होती है तथा वे श्रच्छी नहीं होती | सहकारी स्टोर 
दलालों को अपने स्थान से इटा कर उपोक्ताश्ों को उचित 
'धूल्य पर वल्तुओ्रों के देने में सफल हुए हैं। 
सर्वश्रथम इद्धलेंह में राकडेल नामक स्थान के घुनकरों ने अ्रपनी 
आवश्यक वस्तुए खरीदने के लिये सहकारी स्टोर चलाया था] इस- 
'लिए इन्हें ही हवस श्रान्दोलन का वृन्नधार माना जाता है| संसार को 
उपभोक्ता सहकारी स्टोर जैछी उपयोगी संस्था देनेवाले इन बुनकरों का 
इतिद्वास बहुत श्राकर्षफ है | सन्‌ १८४४ में फ़लालैन चुननेवाले इन र८ 
खुनकरों ने, जो अत्यन्त निधन ये, किन्तु लिनमें विश्वाथ चैंये, लाएस 
आर घुद्धिमत्ता कूटकूटकर मरी थो, एक दुकान खोली | इन घुनकरों 
के पात केवल रु८ पौंड पूजी थी, किन्तु इनमें उत्साह बहुत यथा, 
उसके कारण ये सफल शो गये । 


श्श्८ - भारतीय उह्कारिता श्रान्दोलन 


इसके पढले कुछ स्टोर राचरट श्रोवन के नेतृत्व में खुले ये, किन्हः 
वे अ्रसफल रहे; कारण, वे स्टोर वस्तु उघार देते थे और उनका 
मूल्य बाजार से कम रखते थे। राकडेल के बुनकरों ने वस्तुश्नों को 
नकद और बाजार भाव पर वेचता प्रारंभ किया ।वर्ष के अन्त में 
खर्च काट कर जो लाभ होता. उसको ये सदस्यों में उनकी खरीद 
के श्रनुपात में बॉट देते थे | इन चुनकरों ने एक हिस्से का मूल्य एकः 
पौंड रखा | दो पंस प्रति सप्ताइ किस्त लेकर पूंजी इकट्ठी की, औरः 
आरम्म में केवल पाँच वस्तुओं को वेचने का प्रबन्ध किया--मक्खन.. 
शक्कर, ओट ( जई ) का श्राठा, मोमबत्ती तथा गेहूँ का आटा । स्टोर 
सौदा उधार नहीं देता था, किन्तु वम्तुएँ शुद्ध तथा तोलन्न में पूरी 
छोती थीं। यदि कभी स्टोर को श्रधिक पूली की आवश्यकता होती तो 
किसी सदस्य से निश्चित सूद की दर पर उधार लेज्नी जाती | प्रत्येक 
सदस्य की एक वोट (मत ) थी। एक-तिद्ाई लाभ सुरक्षित फोषः 
में रखा जाता था, एक-तिहाई सदस्यों को बाँट दिया जाता था,. 
ओर शेष एक-तिहाई: शिक्षा पर व्यय किया जाता था । 
सदस्यों को उत्साहित क्रिया जाठा था कि वे अपने लाम का 
हिस्सा स्टोर में जमा कर दें; इस प्रकार स्टोर की पूंजी बढ़वी गई ।|* 
सदस्यों की जमा, ्रौर हिध्सा-पू जी पर निश्चित सूद्र दिया जाता था [* 

राकडेल के तुनकरों ने अपने स्टोर का प्रत॒न्ध ऐसा अच्छा कियाः 
कि शीघ्र ही नये सदस्य बनने लगे तथा स्टोर की उन्नति दोने लगी।' 
क्रमशः स्टोर सदस्यों को संच्र आवश्यक वस्थ॒ु्ण देनें लगा। बिक्री 
बढ़ने लगी | ठत्न वस्तुओं को उत्पन्न किया जाने लगा। आर5्म मेंः 
स्टोर ने जूते बनाने तथा कपड़े सीने के विमाग खोले । धीरे घीरे उत्पा- 
दन कार्य बढ़ता यया । इस स्टोर की आशातीत सफलता देखकर उत्तरी 
इज्लैंड में शीघ्र ही बहुत से स्टोर खुन गये।.... 

इससे फुटकर विक्रेता चौंके और उन्होंने इनका विरोध करना शुरू 
किया। जब फुटकर विक्रेता विरोध में सफल न हुए. तत्र उन्होंने थोक- 


उपभोक्ता स्टोर, णइ-निर्माण और बीमा उमितियोँ.. ०३६ . 


व्यापारियों पर यइ जोर डाला कि वे. स्थोरों को वस्तुएँ अधिक मूल्यः : 
पर दे | श्र्॒ सहकारी स्टोर्ों के सामने एक नई समस्या उपस्थित हुईं । 
इस समस्या को इल करने के लिये इद्धलेंड के स्टोरों ने दो होलसेल- 
सोसाइटी स्थापित की ; होलसेल सोसाइटी माल को थोक व्यापारियों के 
बजाय ठीधे मिलों और क्ारखानों से खरीद कर शापने सदस्व-स्टोरों के 
द्वाथ वेचने लगी । इस प्रकार थोक व्यापारियों को भी सहकारी आंदोलन 
ने श्रपने स्थान से हटा दिया और उनके लाभ को उपभोक्ताशों के - 
लिये सुरक्षित कर लिया । इसके उपरान्त इज्चलैंड तथा स्का्टलैंड के 
स्टोरों ने मिलकर सहकारी यूनियन की स्थापना की | इस यूनियन का 
मुख्य कार्य विशापन. प्रचार, शिक्षा, तथा श्रांदोलन की देखरेख करना 
हे | क्रमशः श्रांदोलन तीत्र गति से बढ़ता गया और स्टोरों की संख्या 
बढ़ती गई । तन्र -होलसेल सोसायटियों ने उत्पादन-कार्य भी अपने हाथ 
में ले लिया | 

१८७३ में इड्ललेंड फी होलसेल सोसायटी ने उत्पादन-कार्य करने 
का निश्चय किया | उठी वर्ष सोसायटी ने में चेस्टर का बिस्कुट तथा 
मिठाई बनाने का कारखाना खरीद लिया | कुछ समय के चाद एक 
बूद फेक्टरी खोली गई | क्रमश उत्णन काये उन्नति करता गया तथा 
दो वूट फेक्टरियाँ और खोली गई | इसके उपरांत साबुन मुख्बे 
मोमबरत्तो कपड़े घोने का पाउडर, फलालेन, मोजे, बनियान फर्नीचर 
कपड़े चुरुश, तम्बाकू, सिगरेट, आटा, छापेखाने, लोहा दिन. तेल 
तथा अन्य आवश्यक वस्तुए. चनाने के कारखाने खोले गये | यही 
नहीं; पीछे जाकर, एक कोयले की खान भी खरीद ली गयी | 

१८७६ में सोसायटी ने श्रपनी वस्तुओं को लाने तया केजाने के 
लिए. जह्दाल खरीदे । इसने इंगलेंड में अनाल तरकारी तथा फल 
उत्पन्न फरने के लिये फार्म खरीद लिये हैं। वहाँ इसके हजारों स्टोर 
खुल गये हैं। आसाम में इतने चाय के बाग लगाये है, जिभसे स्टोरों- 
के सदस्यों को चाय मिलती है | 


२४० - भारतीय सहकारिता आन्दोलन. . 


इस सोपायटो ने गेहूँ उत्पन्न कप्ने के लिए कनाडा में दस इजार - 
एकड़ से श्रधिक भूमि का एक फार्म खरीदा है। पश्चिमी श्रफ्रौका में 
-भी भूमि खरीदी गई है । सोघ्ायटो ने जीवन, शअग्नि-दुर्घटना तथा 
अन्य प्रकार का बीमा कराना आरंम कर दिया है। वह बेकिंग, णह- 
निर्माण, पत्रिका प्रकाशन तथा बीमारों के लिये स्वास्थ्य-गह बनाने का 
कार्य भी करती हैं । स्काटलेंड होलसेल सोसायटी ने भी अपने सदस्यों 
के लिये श्रावश्यक बस्तए बनाने के कारखाने चलाये तथा भूमि मोल 
"लेकर खेतीबारी को | इन दोनों ठोसायटियों ने दीमा तथा कुछु अन्य 
कार्य सम्मिलित रूप से किये हैं। इन्होंने ल्यूटन में कोको का एक 
कारखाना खोला है। ह 
होलसेल सोवायटो के सद्स्य-स्टोर, सोतायटी के -द्विस्से खरीदते ' 
हैं | जिस स्टोर के जितने सदस्य होते हैं, उसी के श्रनुपात में स्टोर 
को हिस्से खरीदने पड़ते हैं| केवल स्टोर ही इसके सदस्य बन सकते 
हैं। स्टोर को माल बाजार के थोक भाव से वेचा जाता हैं । वाषिक 
“लाभ स्टोरों में उनडी खरीद के श्रतुपात में बॉट- दिया जाता है। 
'दौलसेल शोलायटी ने तदस्य-स्टोरों की सुविधा के लिए शाखाएं-खोल 
दी हैं, तथा प्रत्येक प्रमुख मण्डी में वस्तश्रों को खरीदने के लिए 
एजंतियाँ स्थापित कर दी हैं | न 
इौलसेल सोधायठियों के कारखानों में मबदूरों की दशा साधारण 
-काएखानों से श्रच्छी है, और उनको मजदूरी भी कुंछ श्रधिक मिलती 
है। उनके स्वास्थ्य तथा आमोद-प्रमोद फा प्रबन्ध किया जाता है । 
-काम करने के घन्टे भो कुछ कम होते है, प्रत्येक मजदूर को वर्ष में दो 
सप्ताह की छुट्टी वेवन सहित मिलती है । मजदूरों के लिए प्राविडेंट 
“फंड भी होता है | स्क्राटलैंड की सोतायटी के कारखानों में मजदूर 
सोसायटी के हिस्से ले सकते हैं; प्रचन्‍्धकारिणी उमिति में उनके भी 
प्रतिनिधि रहते हैं | ; 
सदस्य-स्टोर अपने प्रतिनिधि चुनकर होलसेल सोसांयटो की 


उपमोक्ता स्टोर, रइ-निर्माण और बीमा समितियाँ. २४१ 


मर्टिंग में मेजते दे । ये प्रतिनिधि संचालक-बो्ड का चुनाव करते 
हैं। भिन्न भिन्न विभागों तथा कारखानों के मैनेजरों की नियुक्ति 
डायरेक्टर लोग करते हैं | डायरेक्टर भिन्न-मित्न विमाणों की देखभाल 
करते हैं। 

आखवर्ष में उपभोक्ता स्टोर मारतब्षे में सहकारी स्टोरों 
'का आन्दोलन पिछुले मदायुद्ध के बाद बहुत चढ़ा । उस समय सरकार 
ने खाद्यपदार्थों का नियंत्रण अपने दाथ में ले लिया था । लैसे ही 
नियंत्रण हटा. स्टोरों की संख्या घटने लगी । बहुत से स्टोर बन्द हो 
गये और बहुतों का दिवाला निकल गया | इसका मुख्य कारण यद है 
'कि सदस्य भ्रान्दोलन के मुख्य सिद्धान्त को भूल जाते हँ। वे समभते 
हैं कि स्टोर सस्तो चीज वेचने के लिए छोला गया है । फल यह्ट होता 
है कि जब चाजार-माव गिरने लगता हे तो सदस्य स्टोर से चीजें न 
खरीद दूसरे दूकानदारों से खरीदने लगते हैँ । स्टोर फेल हो जाता है। 
सिद्धान्त तो यह है कि वस्तुओं को बाजार भाव पर वेचा जावे; किन्तु 
चीजें श्रच्छी हों श्रौर तौल पूरी हो । 

अउफलता का दूसरा मुख्य फारण है, सौदा उघार देना । उधार 
देना स्टोर तथा सदस्य दोनों के लिये हानिकारक है । सदस्य को ऋण 

ने की श्रादत पढ़ जाती है। जब वह देनिक जीवन फी श्रावश्यक 

चस्ठन्नों फो उधार लेने लगता है तो वह व्यर्थ के कार्मों में रुपया 
फेंकने लगता है । स्टोर फो सौदा उघार देने के कारण थोक व्यापा- 
रियों से माल उधार लेना पढ़ता है। इन स्थोरों का प्रबन्ध भी ठीक 
'नहीं रहता और व्यय श्रधिक होता है; यह भी उनकी श्रछफलता को 
कारण है। एक कारण यह भी है कि यहाँ होलसेल सोसायटियाँ नह 
है, इससे स्टोर फो माल ऊंचे मूल्य पर मोल लेना पढ़ता है । 

असफलता का, इसके श्रतिरिक्त, एक कारण यह भी है कि भारत 
व में निया चहुत कम लाभ पर काम करता है; महीने के श्रन्त में 
दाम लेता है और बढ़े-बड़े नगरों में तो वह घर पर ही सामान दे छाता 

१६ 


श्र भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन 


। अन्य देशों में उपभोक्ता-स्टोर अधिकतर मजदूरों के लिए स्थापित. 
किये जाते हैं। परन्तु भारतवर्ष में मजदूर कारखानों के ज्षेत्र में स्थायी 
रूप से नहीं रहते, वे श्रपने गाँवों को चले जाते हं। इसलिये वे ऐसे - 
कार्यो में उत्साह नहीं दिखलाते | यहाँ तो निम्न मध्यम श्रेणी ही 
इनका विशेष उपयोग कर सकती है। हाँ, जैसे - जैसे मजदूर वर्ग 
अधिक सुसंगठित शोते जावेंगे, वे उपभोक्त-स्टोरों का श्रधिकाधिक 
उपयोग करने लगेंगे। - ह 

मदरास---बड़ी मात्रा में काम करके केवल मदरास के ट्रिपली- 
केन सहकारी स्टोर ने आश्चये जनक सफलता प्राप्त की है | यह स्टोर 
६ श्रप्रेल १६०४ को खोला गया। आरम्म में दो कर्मचारी रखे गये, 
एक मैनेजर दूठरा वेचने वाला । दोनों का वेतन आ्राठ रुपया मासिक 
यथा। स्टोर के जन्मदाताञओं ने अपना बहुत सा समय स्टोर की देख- 
भाल में देना शुरू किया | .जद्ाँ तक होता, व्यय कम किया जाता 
था | १६८५ में स्टोर की रणिस्टरी कर दी गई। जब लोगों ने इस स्टोर 
को चलते देखा, तब वे प्रमावित हुए और सदस्यों की .संख्या क्रमशः 
बढ़ने लगी | २५ जनवरी १६३० को स्टोर की जुत्नली मनाई गई।: 
जुब॒ली हाल की नींव मद्रा8 गवर्नर ने डाली थी। इस मवन के 
बनवाने में स्टोर ने लगभग २५ इजार रुपये व्यय किये | 

थआर्थिक मनन्‍्दी के समय में ट्रिपलीकेन स्टोर फे व्यापार की गति 
बहुत घीमी हो गई। लाभ वहुत कम हो गया और मूलघन भी घट गया। 
किन्तु १६३८ के उपरांत स्टोर का व्यापार फिर चसक उठा। श्रव 
उसकी ३३ शाखाए' है; रुद॒स्यों की संख्या सात इज्लार के लगभग है। 
बह प्रति मास एक लाख रुपये से अधिक फी बिक्री करती है । भिक्री इन 
चीजों की होती दे--श्रनांज, चावल, गुड़, शक्कर, तेल, . मणला, सूखे 
फल, चाय कष्ठवा, साबुन, आटा, दाल घो और मक्खन । स्टोर मक्खन 
लेकर उसका घी बनाता है, जिससे सदस्यों को शुद्ध 'वी मिल सके 
स्टोर तेल, बिस्कुट, -मिठाई ओऔषधियाँ भी. वेचता - है, किन्तु वह 


उपभोक्ता स्टोर, ग॒ह निर्माण और बीमा समितियाँ.. र४हे 


अभी तक फल, तरकारी, दूध और दही बेचने का प्रवन्ध नहीं कर 
सका। यह स्टोर श्रमी तक मद्रास की फेवल ५ प्रतिशत 
जनसंख्या को ह्टी सुविधा देता हे; उसके सदस्य अश्रधिकांश पढ़े लिखे 
लोग हैं, मजृदूर उसके सदस्यों में हें ही नहटीं। इन उद॒स्यों का स्टोर से 
उामान खरीदने का कारण यह नहीं है कि उनमें सहकारिता फी मावना 
है, परन्तु वे सुविधा, तथा तोल और भाव में घोखा न खाने के लिए; 
स्टोर से सामान खरीदते हैं | स्टोर ने अभी तक कभी खरीद पर दो पैसा 
की रुपया से अधिफ बोनस नहीं बांदा | यह इतना कम है कि सदस्यों 
को कोई विशेष श्राकर्षण नहीं हे । फिर भी यह स्टोर भारतवर्ष को एक 
महत्वपूर्ण संस्था है । 

युद्ध जनित कठिनाई के कारण प्रान्तीय सरकार ने ट्रिप्लीकेन 
स्टोर को श्रार्थिक सहायता देकर २५ शार्खें और खुलवाई, जो नागरिकों 
को अ्रनाज. दाल, तेल, शक्कर चया अन्य दैनिक आवश्यकताश्रों की 
चीजें देती हैँ | युद्ध छिंढ़ने के पहले ट्रिप्लीकेन स्टोर के सिवाय मद्रास 
में केबल ८५ स्टोर थे, लो श्रधिकतर कालेजों, रेलवे तथा फारखानों में 
ध्यापित थे; किन्तु लड़ाई छिड़ते ही उपभोक्ता स्टोरों की संख्या बहुत 


तेजी से घढ़ी क्योंकि जनता को दैनिक श्रावश्यकताश्रों फी चीजों के 
मिलने में बहुत कठिनाई द्ोने लगी। 


मदरास में द्वितीय मशायुद्ध तथा उसके उपरान्त जीवन के लिए. 
आवश्यक वस्तुश्नों के मिलने में कठिनाई होने के कारण उपभोक्ता 
स्टोरों की संख्या तेजी से बढ़ी ओर श्राज वहां लगभग दो हजार 
उपभोक्ता स्टोर काम कर रहे हैं | मद्रास के उपमोक्ता स्टोर शआन्दो- 
लन की विशेषता यह दे कि वहाँ याँवों में मी स्टोर स्थापित हो गए 
हूँ। मदरास के गाँदों में लगभग १२०० उपभोक्ता स्टोर हैं जिनकी 
सदस्य संख्या दो लाख से अ्रधिक है, उनकी का्यशोल पूछ्ली लगभग 
4८ लाख शऔऔर बिक्री चार करोड़ दपए के लगभग हे ।|मारत में केवल 
मदरासप्रान्तह्टी एक ऐसा प्रान्त है जहाँ गांवों में स्टोर स्थापित हो गए हैं; 


खश्ध्ड : भारतीय सहकारिता न्रान्दोलन 


... मद्रास प्रान्त में उपभोक्ता आन्दोलन की दूसरी विशेषता यह 
है कि वहाँ केन्द्रीय स्टोर स्थापित हो गए हैं तथा होल सेल सोसायटी 
भी स्थापित शे गई है। दक्षिण मारत में उपभोक्ता आन्दोलन विशेष 
नूप से सफल हुआ है। 

इन उपभोक्ता स्टोरों की सदस्य संख्या लगभग डेढ़ लाख है और 
-डनकी चुकता पूज्ञी एक करोढ़ से श्रधिक द । मदराउ में स्टोर तेजी 
से बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रकार राशन की दस्वुश्नों को जनता तक पहुँ- 
चाने के लिए स्टोरों को प्रोत्साइन देती हें। 

मेस्तर- मैदर में स्टोर आन्दोलन कुछ उफल हुआ दै। इस राज्य 
में वंगलोर का स्टोर उल्लेखनीय है, यद्यपि यह ट्रिपलीकेन 
स्टोर से छोटा है । इसके अतिरिक्त श्रन्य स्टर श्रधितर रेलवे, मिलों 
तथा आपफिलों के कर्मचारियों के लिये हैं श्रौर अ्रघिकारियों के संरक्षण 
में कार्य कर रहे हैं | मैयूर में स्टोर सौदा उघार मी दे देते हैँ। वहाँ 
“लगभग ८० स्थोर हैं, जो खानेपीने का सामान और कपड़ा वेचते हैं | 

धृम्बदे....वम्बई में आन्दोलन अफसल रहा | इसका मुख्य कारण 
-यह है की यहाँ पर की दूकाने' बहुत होने से थोक तथा फुठकर मूल्य में 
-अन्तर कम है | दुकानदार सामान घर पर पहुँचा देता है; और मास 
के अन्त में दिखाव कर ले जाता है । इन दूकानदारों से प्रतिस्पर्दा 
-करना कठिन है, क्योंकि इनका खर्चा बहुत कम है | 

द्वितीय महायुद्ध तक उपमोक्ता आन्दोलन की दशा बम्बई में 
'अच्छी और उंतोधषजनक नहीं यी | वहां केवल २५४ उपभोक्ता स्टोर 
व्ये जिनमें बी० बी० एएड० सी० आई“ रेलवे का स्टोर उल्लेखनीय 
था | किन्तु द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप जो कंट्रोल तथा राशरनिंग 
“की व्यवस्था की गई उध्के कारण बम्बई में उपभोक्ता स्टोरों की 
संख्या तेजी से वढ़ी और वहां उनकी संख्या धढ़ कर ४६४ शे गई। 
/यह कइना कठिन है कि कंट्रोल तथा राशनिंग इट जाने के उपरान्त 


उपमोक्ता स्थेर, णह-निर्माण और बीमा संभितियाँ २४५. 


तथा आंवश्यक पदार्थों की कमी दूर दो जाने के उपरान्त इन स्टोरों! 
की स्थिति क्‍या होगी | यह भविष्य ही[बतलावेगा | 


उत्तरप्रदेश;-._उपभोक्ता-स्टोरों के सम्बन्ध में यह आन्त बहुत 
पिछुड़ा हुआ है | यहाँ इस समय ८ केन्द्रोय और २०० उपभोक्ता 
स्टोर हें। ये युद्ध-काल में अपने सदस्यों को दैनिक आवश्यकदा की 
बस्तश्रों को बेचने के लिए बहुत बड़ी सख्या में खोले गये थे और 
इन्होंने सफलतापूर्वक कार्य भी किया किन्तु सरकारी कंट्रोल तया 
राशनिंग दो जाने के उपरान्त उनका कार्य शियिल पढ़ गया । इनके 
श्रतिरिक्त कुछ उपमोक्ता-स्टोर कालेजों तथा अ्रन्य स्थानों में खाद्य 
घस्तुओं के श्रतिरिक्त छभी वस्तुश्नों को अपने सदस्यों को बेचते हैँ | 
इस प्रकार के स्थायी उप्मोक्ता-स्टोर २५ के लगभग हैं। प्रान्तीय 
सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन भी दैनिक अ्रावश्यकता क्री बस्तुओ्ों को 
बेचने का काम करती है। इसकी १२ जिलों में लगभग २०० दूकानें 
हूं. जो प्रतिवर्ष पाँच करोड़ से श्रधि क का तेल, शक्कर, नमक, कपड़ा, 
खली, और ईधन वेचती है | फेडरेशन के प्रयरत्नों से चोर घाजार को: 
फम करने में बहुत सहायता मिली हे | किन्तु यह अस्थायी है | यदि 
उचित ढंग से संगठन हुआ तो युद्ध-जनित कठिनाइयों के दूर ऐो जाने 
पर यह स्टोर आदि लुप्त हो जावेंगे | उपभोक्ता-स्टोर श्यान्दोलन को 
स्थायी रूप से संगठित करने के लिए. द्दो्लसेल-सोसायटी की स्थापना: 
आवश्यक है | 


इनके अतिरिक्त दंगाल, श्रासाम, पंजाव, ठिंधु, दिद्यर-उद्भीसा,. 
तथा मध्यप्रान्त में भी कुछ स्टोर ई; परन्ठु उन्हें विशेष सफलता नहीं 
मिली । देशी राज्यों में यद्यपि त्ावंकोर में ४२ श्रौर बड़ौदा में 3०. 
स्टोर हैं, परन्तु वहाँ मी यह श्रान्दोलन सफल नहीं हुआ है । 

स्टोर की सफलता के लिए श्रावश्यक है कि सदस्य स्टोर के प्रति 
अपना कत्त व्य समझें | प्रबन्धकारिणों समिति के सदस्य अपना सपम्यः 


२७६ । भारतीय सहकरीता आन्दोलन 


रटोर के अबन्ध में लगावें, सौदा उधार न दिया जावे और नियमों का 
पालन किया जावे | 5 
शभी तक सहकारिता शआ्रान्दोज्नन के कार्यकर्ताओं का ध्यान गाँवों 
की ओरनईी गया । मारतवर्ष. तो गॉवों का देश है। और गाँवों में 
चनिया किसान को लूटता है। श्रस्तु, गाँव वालों को उनकी श्रावश्यक .. 
वस्तुएं देने का प्रबन्ध किया जावे तो विशेष हित हो। किन्तु गाँवों में 
केवल स्टोर ही उफल नहीं होगा । श्रावश्यकता यह है कि कोई ऐसी 
समिति हो जो इस कार्य के साथ विक्री इत्यादि का भी कार्य करे | 
उपमोक्ता स्टोर संबंधी तालिका श्रगले पृष्ठ २४७ पर दी गईं हे । 
सहकारी ग्ृह-निर्माण-समितिपाँ-- सहकारी शह-निर्माण 
समितियाँ दो तरह की होती ईं---(१) जिनमें मकान का मालिक कोई - 
व्यक्ति होता है, (२) जिनमें समिति सामूहिक रूप से मालिक होती है। 
पहले प्रकार की समितियाँ दो प्रकार की होती हैं | एक तो स्थायी, 
दूसरी श्रस्थायी | श्रस्थायी णह-निर्माण समितियाँ वे हैं; जो एक निश्चित 
संख्या में सदस्य बनाती हें, प्रत्येक सदस्य की मासिक या साप्ताहिक 
चन्दा देना होता है | यदि कोई सदस्य समिति को छोड़ दे तो उसके 
स्थान पर नया सदस्य लिया जा सकता है। जब चन्दा जमा होता हे, 
तब लाटरी डालकर रुपया एक उदस्य को दे दिया जाता है, और 
उसका मकान बन जाता है| मकान समिति के पाठ गिरवी रहता है, 
जऔर सदस्य सूद सद्रित ऋण किस्तों में चुकाता रहता है | इठी प्रकार 
सब सदस्यों के मकान तैयार हो नाते हैं | समिति उस समय तक नहीं 
तोड़ी जाती, जब तक सब्रकी किस्ते न चुक जावें | सब्र ऋण चुक जाने 
पर रुपये का हिसाव किया जाता है, तथा लाम को बॉँटकर समिति 
सोड़ दी जाती है । 2. 
स्थायी समिति में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं हीती । सदस्यों 
को समिति के हिस्से ख़रीदने पढ़ते हं | समिति डिपाजिट लेठी है, 
तथा ऋण भी लेती है | उमिति नये सदस्य बनाती जाती है और 
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र्छ्ट८ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


जैसे-जैसे रुपया मिल्नता जाता है, सदस्यों को ऋण देती है । कुछ बड़ी" 
समितियाँ इंजीनियर, से करनेवालों तथा श्रन्य कर्मचारियों फो नौकर 
रखती हैं, जो सदस्यों को परामश देते हैं । सदस्यों को इस सहायता 
के लिए एक निश्चित फीस देनी पढ़ती है। सदस्यों को मकान के 
ऊपर ऋण दिया जाता हे श्रौर एक निश्चिद समय में रुपया चुका देना 
पड़ता है । समिति मकान की लागत का तीन-चौथाई ऋण देती है, । 
एक-चौथाई रुपया सदस्थ को लगाना पड़ता है। प्रत्येक इमारत का 
चीसा कराया जाता है | बीमा समिति के नाम द्वोता हे । 

कुछ समितियाँ मकान स्वयं चनवाती हैं | मकान उदस्यों की' 
शावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बनवाते जाते हैं। सदस्य उन- 
मकानों में किरायेदारों की तरह रहते हैं, यदि वे चाहें तो प्रतिमास 
किराये के श्रतिरिक्त कुछ उपया मकान के मूल्य को चुका देने के लिए. 
दे उकते एै। जब मकान का मूल्य चुक जाता हे, तब मकान रदस्य का 
हो जाता है। किल्तु इस प्रकार वही समितियां मकान बना सकती है। 
जिनके पास यथेष्ठ पू जी हो। इज्लेए्ड के उपभोक्ता स्टोर तथा फ्रैंडली 
सोसायटियाँ अपनी वेकार पूजी को मकानों में लगा देती हैँ | इस प्रकार 
की समितियों का जिनमें सदध्य मकान का मलिक हो जाता है, एक. 
बड़ा दोष यह है कि सदस्य को यह श्रघिकार हो जाता है कि यदि वह 
चाहे तो मकान को बेच दे । इसका फल यह्द होता है कि समितियों' 
द्वारा बनाये हुए मकान ऐसे लोगों के पास पहुँच जाते हैं, जो उनको 
बेचकर लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं | 

इस दोष को दूर करने के लिये बम्बई में एक नवीन योजना काम: 
में लाई गई है | समिति भूमि या तो पद्टे पर लेती हे या मोल ले लेती 
है | वह उस भूमि पर सड़कें बनाती हे, फिर भूमि को छोटे छोटे ज्ञादों? 
(चौरत डुकडडों) में बाँट देती हे | यद्द ज्ञाट सदस्यों में बांद दिये जाते 
हैं | कुछ भूमि पाक, वाचनालय, खेलने के लिये तथा श्रन्य ऐसे ही 
सावजनिक कार्यो' के लिए रख ली जाती है | यदि समिति ने भूमि पहटेः 


उपभोक्ता स्टोर, णइई-निर्माण और बीमा समितियाँ. २४६. 


पर ली है तो सदस्य को क्वाट समिति के पद्दे से एक साल कम के पह्टे: 
पर मिलेगा | यदि समित्ति ने भूमि मोल ली है तो सदस्य को ज्ञाठ ६९६ 
साल के पद्दे पर दिया ज्ञाता है। शर्त यह होती है कि जब कमों। 
वह भविष्य से सकान श्रयवा ज्ञाट बेचे त्तो खरीदने रा ५दिला अधिकार 
समिति को, श्रयवा समित्ति जिस सदस्य के ।लये कहे उसको. होगा । 


प्रान्वीय सरकार इस प्रकार की समितियों के सदस्यों को उनकी दी हुईं: 


पूजजी क| दुगुना ऋण देती है किन्तु किठो एक सदस्थ को १०,०००रू० 


से श्रधिक ऋण नहीं दिया जा सकता। सदस्य को १० साल में: 


ऋण चुका देना पढ़ता है। समिति या तो स्वयं मकान बनाती है 
अ्रयवा निर्धारित ज्ञाठ पर सदस्यों को मकान बनाने देती है । जघ मकान 
वन जाते हैं ता सम्ति उस छोटे से उपनिवेश फी स्यूनिसपेलटी छ 
कार्य दग्सी है | 

यह तो उन समितियों की बात हुईं, जिनमे मान का मालिक कोई. 


एक व्यक्ति द्ोत। है| श्रव उन समितियों का विचार करें क्षो सामूहिक” 


रूप से मकान की मालिक होती हैँ । इस प्रकार की समिति एक बढ़ा 
ज्षाट खरीदती है और उप्त पर सदस्यों की श्र त्श्यक्नानुसार मकानः 
बनाती है | सदत्य महानों में किरायेदारों को माँति रहते हैं। सदस्य: 
मकानों क्री लागत की १/४ से लेकर १(३ तक पूजा, समिति को देते: 
हैं । धा्कों पूछो समिति इमारतों की जमासत पर डिबेशर चेच कर 
इकट्ठी करती हे । इच्चर्लेंड में इन सम्रितियों के ठिवेशर घनता खूब 

खरीदती है। किन्तु भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। इस फारण प्रान्तीय 

सरकार समितियों को ५॥ प्रतिशत चूद पर ऋण दे देती है। १६१७ में" 


भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके प्रान्तीय सरकागें को यह" 


अधिकार दिया था कि वे णद-निर्माण समितियों को ऋण दे सके | 

इस प्रकार की समित्तियों में, हमारतों की मालिक समिति होती हें, 
श्र समिति को सदस्य हो चलाते हैं। इस काग्ण उनसे ब्धिक: 
किराया नद्वीं लिया जा सकता। मदानों का किराया एक निश्विः 


ब्र 


५०. - : भारतीय सहकारिता आन्दोलन . -: 


“छिद्धान्त पर तय किया जाता है। यदि कोई सदस्य चाहे तो नोदिस 
देकर मकान छोड़ सकता है । समिति वह मकान किसी दूसरे सदस्य 
को दे देती है । नया सदस्य जो पूजी देता है, वह जानेवाले सदस्य 
- “को दे दी जाती है । 
वम्घई में सबसे पहले सारस्वत सहकारी शह-निर्माण समिति 
स्थापित हुईं | उसने इम्प्ूवमेन्ट ट्रस्ट से &६६ साल के पट्टे पर भूमि - 
ज्ेकर इमारतें बनवाई। यह समिति सामूहिक स्वामित्व वाली है। 
सदस्यों ने एक-तिद्दाई पूंजी दी, तथा बाकी ऋण लिया गया । मकानों 
“का किराया निर्धारित करते समय लगान टैक्स, रेट ( शुल्क ), श्रग्नि- 
चीमा, मरम्मत, पू जी पर सूद, तथा सिंकिग-फंड ञ्रादि संश्न खर्चा का 
'हिसाव लगाया जाता है। सिंकिंग-फंड इसलिये आवश्यक होता है 
कि ८० या १०० वर्षो" के उपरांत जब्र इमारतों को फिर से बनवाना 
“पड़े तो उनके लिये पूंजी मिल जाय | श्रस्तु, इमारतों की लागत का 
१३ प्रतिशत इस फंड में जमा कर दिया जाता हे, और यह द्र॒त््य 
<इकट्ठा होता रहता है| प्रान्तोय धरकार ने ऋण देने के अतिरिक्त 
“लंड एक्विनिशन एक्ट? में संशोधन करके सहकारी समितियों को 
“अपने लिए भूमि पाने की सुविधा प्रदान फरदी है। व 
' भारतवर्ष में बड़े शहरों में निम्न-मध्यम श्रेणी के लोगों के लिये 
मकान की समस्या बहुत कठिन है। यदि शह-निर्माण समितियाँ स्था- 
पित की जा सर्के तो यह समस्या इल हो जावे, किन्तु श्रभी तर यह 
आन्दोलन घनी-मध्यम वग को दी कुछ सुविधा पहुँच। सका हे। 
पश्चिमी देशों में खह-निर्माण समितियाँ श्रधिकतर मिल-मबदूरों के 
ईलए, स्थापित की गई हैं, किन्तु भारतवर्ष में उनके लिए. श्रमी तक 
“कोई समिति नहीं खोली गई ।! 
चस्त्रह मे सहकारा सह-ानमाण साॉमातर्या---बअम्बई 
आन्त में 'सारस्वत गह-निर्माण समिति १६१४ में स्थापित हुई 
“नमी से इंस श्रान्दोलन का बम्पई में प्राहुर्मावहुआ | बाद को 


बपभोक्ता स्टोर, शह-निर्माण और बीमा समितियाँ. २५१ 


अपर चम्बई की प्रान्तीय सरकार ने सहकारों शइह-निर्माण रुमितियों को 
“द्ययता देने की नीति घोषित की तो इस आन्दोलन को अधिक बल 
मिला । परन्तु १९३० के उपरान्त लो आर्थिक मंदी आई उसमें इस 
आन्दोलन को धक्का लगा और समितियों को सरकार ऋण को 
खुकाने में कठिनाई हुईं | सरकार को कुछ छूट देनी पड़ी । परन्तु 
इूसरा युद्ध आारम्म होते ही वम्बई नगर में जनसंख्या बहुत तेजी 
से बढ़ी । बम्बई, भ्रहमदाबाद नथा शन्‍्य औद्योगिक केन्द्रों में युद्ध काल 
में इतनी श्रधिक जनसंख्या बढ़ गई कि मकानों का अकाल पढ़ 
गया | विभाजन के उपरान्त तो पश्चिमीय पाकिस्तान से आये हुए 
शर्णारथियों के कारण दो वहां मकानों का दु्मिक्ष ही पड़ गया | परि- 
शाम यह हुआ कि बम्बई तथा श्रन्य श्रौद्योगिक केन्द्रों के लिए. एक 
. गहस्थी के योग्य मकानों के लिए पांच से दस इजार तक पगढ़ी दी 
लाने लगी। अच्छे मकानों के लिए दख हजार से २० इनार तक 
'पगड़ी देनी पड़ती थी | 

प्रान्तीय सरकार ने सकानों की इस भंयकर समस्या को हल करने 
'के लिए एक प्रान्तीय णह निर्माण बोर्ड स्थापित किया। तथा एक 
'प्रान्तीय णइह-निर्माण समिति स्थापित की, सहकारी शह-निर्माण 
समितियों को प्रान्तीय सरकार ने सब त्तरह फी सहायता देना 
आरम्भ करदी जिससे कि वे बम्बई, अहमदाबाद, पूना, शोलापूर, तथा 
“हुक्ली में शहनिर्माण करके मकानों की उमस्या को इल कर सके | 

इसका परिणाम यह हुआ कि सरकारी शझहनिर्माण समितियों 
'की तेली से स्थापना होने लगी और चम्बई प्राल्त में लगमंग ४०० 
उमितियां काम कर रही हैं | 
. प्रान्तीय सरकार इन समितियों को जमीन तथा इमारत की 
जागत का ५० प्रतिशत से लेकर ७५ परतिशत्त ऋण दे देती हई और 
उस पर ३ प्रतिशत सूद लिया जाता है। वह ऋतणु ४५ वर्ष में 
स्ोटया छा सकता है| यही नहीं, सदकारी ग्रह-निर्माण रुमितियों 


२५२ : “ भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन 


को इमारती सामान दिलाने की सुविधा कर दी गई है| समितियों को 
इमारती सामान मिलने में प्राथमिकता दी घाती है | 


पिछड़ी हुईं जातियों के लिए मकानों की एक गम्भीर समस्या 
है | दम्बई उरकार ने सूरतं चिल्ले में हलपाती” नामक पिछुड़ों जाति 
के लिए. प्रयोग के रूप में १० सहकारी शबन्साण समितियों को” 
स्थाएत करने की श्राशा दी है| सरकार समितियों को सहायता नीचें- 
अनुसार देगी । 

एक मकान की लागत ४०० रु होगी, जिसका आधा खर्च सरकार 
कर्ज के रूप में बिना व्याज देगी जो दस वर्षो में अदा करना होगा। 
जंगल विभाग लकढ़ी और बांस कम कीमत पर देगा ! 

जो उरकारी जसीन खाली पड़ी है वह सरकार इन समितियों को 
आधी पाई प्रति वर्ग गज के हिसाब से देगी | जहाँ ऐसी जमीन नहीं” 
है वहां धरकार जमीन को लेकर प्रति मकान के लिए. २०० से ३०० 
वर्ग गज जमीन पे श्राना प्रति सास लगान पर देगी । 


समितियां कुआं बनवाने पर जो ब्यय करेंगी उसका आधा सर- 
कार सहायता के रूप में देगी । 


१६४६ में प्रान्त में मीषण बाढ़ झा गई अतएव प्रान्तीय सरकार 
ने नागर ज़िले के २० गांवों में मकान चनाने के लिए सहायता की 
घोषणा की, यदि वहाँ घहकारी णह निर्माण समितियाँ स्थापित हो 
क्षार्वें | शरस्तु उन २० गांवों में ग्रह्द निर्माण समितियाँ स्थापित हो 
गई हैं | इन समितियों को सरकार ने कम सूद पर ऋख दिया है और 
जमीन मुफ़्त दी है | 

सहकारी णह निर्माण समितियों को संगठित करने, उनकी. देख- 
भाल तथा उनके नियंत्रण करने तथा उनके हिसाब की जांच करने 
के लिए. और उनको जमीन तथा इमारती छामान दिलाने में सदायता 
करने के लिए, एक प्रान्तीय सहकारी ग्रह निर्माण फेडरेशन स्थापिक्त 


उपभोक्ता स्टोर.णए-निर्माण बीमा समितियाँ २५३ 


"की गई है । अब इस फेडरेशन के नेतृत्व में उहकारी णइ-निर्माण 
समितियां कार्य करेंगी । 
मदरास--मदरास में मी सहकारी शह-निर्माण समितियों की 
-संख्या तेजी से बढ़ी है। वहाँ लगभग २५४० रह निर्माण समितियाँ 
काम कर रही हैं| द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त नगरों में मकानों फी 
भयंकर कमी श्रनुभव होने लगे! श्रोर मध्यम वर्ग के रहने के लिए 
मकान मिलना श्रसम्मव हो गया । ऐसी दशा में उरकार ने एक प्रांतीय 
गह-निर्माण कमेटी निठाई और उस कमेटी की सिफारिशों के श्रनुप्तार 
सरकार ने णह-निर्माण योजना को स्वीकार किया दे | श्रतएणव मदशास 
प्रान्त में णइ-निर्माण सामृतियाँ तेजी से बहती जा रही दे । 
यों तो मदरास प्रान्त में प्रथम णद-निर्माण समिति १६१३-१४ 
'कोयमवर्ट्रमें स्थापित हुई थी और क्रमशः मदरास मदूग, डिंडीगुल, 
ओर कुमकोनम में मा णह निर्माण समित्तियाँ स्थापित हुई परन्ठु 
वास्तव में इस आन्दोलन को १६२४ में विशेष बल मिला, जबकि 
'प्रान्तीय सरकार ने णह-निमोीण समितियों को कम सूद पर ऋण देने 
“की नीति को स्वीकार कर लिया और समितियों के लिए, भूमि मिलने 
सकी सुविधा प्रदान कर दी। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ( १६३६ ) तक 
न्मद्रास प्रान्त में १२६ समितियाँ काम करती थीं। उनकी सदस्प 
नसंख्या ४५८३ थी। उनकी चुकतापूजी १० लाख ५३ इज्नार थी और 
लगमग २४०० मकान बनाये जा चुके ये | द्वितीय मद्दायुद्ध के उपरांत 
प्रान्तीय झह-निर्माण कसेटी की सिफारिश के श्रनुसार णो ग्रद-निर्माण 
“योजना स्वीकार की गई है उसका सारांश एम यहाँ देते हैं । 
सरकार ने प्रत्येक म्यूनिस्पेलटी तथा बड़े पंचायत क्षेत्र में उन 
'मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए गह-निर्माण समितियाँ स्थापित करने 
का निश्चय किया है जो सोग भूमि का मूल्य तथा इमारत की लागत 
फा २० प्रतिशत ठुरन्‍्त जमा कर उकते हों और शेष रुपया २० वर्षो' 
ओे मासिक किश्तों में चुका सकते हों । 


र० : भारतीय सहकारिता आन्दोलन - 


प्रान्त में चार प्रकार की सहकारी गह-निर्माण समितियाँ स्थापिद.. 
की जा रहीं हैं। 8 ५ हु 

(१) सहकारी गृह समितियाँ----शह उमितियाँ एक प्रकार 
से मकान बनाने के लिए ऋण देने वाली समितियाँ होती हैं । प्रत्येक 
सदस्य को समिति सरकार से ऋण लेकर २० वर्ष के लिए ऋण दे 
देती है जो सदस्य २० वर्षो में चुकाता है। ऋण सदस्य फ्री जमीन 
तथा मकान की जमानत पर होता है। मकान सदस्य स्वयं . चनवातां हैं 
श्र वह उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है। समिति मकानों के लिए 
भूमि प्राप्त करती हैं श्रौर उसके ज्ञा० बनाकर सदस्यों को दे देती ह 
तथा इमारती सामान को भी खरीदकर सदस्यों को बेंचती ई। प्रान्त में 
अधिकांश समितियां इसी प्रकार की हैँ। 


(२) दूसरे प्रकार की समितियाँ भी व्यक्तिगत स्वामित्व फे आघार 
पर ही स्थापित हैं| वे भी भूमि को प्राप्त करके उसके प्लाट बनाती हू 
और सदस्यों को ऋण देती हं । परन्तु पहले प्रकार की समिति से 
इनमें यह भेद है कि वे सदस्य के लिए मकान स्वयं बनवा कर देती 
हैं। सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वयं मकान नहीं बनवाता | इससे दो 
घढ़े लाभ होते हैं एक तो यह है कि समिति इमारती सामान किफायद' 
से प्राप्त कर लेती है दूसरे समिति कुशल श्रोवरसियर श्रथवा इंजिनि- 
बर फी देख भाल में मकान बनवाती है | यु 
(३) सहकारी शृह-निर्माण समितियाँ:---यह समितियाँ 
सुमि प्राप्त करती हैं, उनपर मकान वनवाती हैँ और उन्हें सद्गस्यों को 
. डठा देती हैं। उंदस्य मकान का छिराया देता रहता है और २० वर्षो 
में जब॑ मकान का मूल्य चुका देता है तो मकान सदस्य का हो जाता 
है| तब तक मकान छम्तिति का रहता है। 0०8. (8. ४ 
(७) सहकारी नगर-निर्माण समितियाँ---जो नगर बहुत 
चढ़े हैं और जहाँ मकानों की बहुत कमी है उनका- विस्तार करने के: 


उपमोक्ता स्टोर, णइ-निर्माण और बीमा समितियाँ एप 


चल 


उद्ये श्य से इस प्रकार की समितियाँ स्थापित की जाती हैं। समिति: 
नगर के समीप भूमि को प्राप्त करती हैं तथा उसमें से स्कूल, खेल के 
मैदान पार्क | सड़कों, दास्पीटल इत्यादि के लिएभूमिनिकाल कर प्लाटः 
बना देती है जो सदस्यों को दे दिए जाते हैं। इस प्रकार की समितियों. 
की विशेषता यह होती दे कि सभी नागरिक सुविधाओं जैसे पानी, 
बिजली, नालियाँ, अस्पताल, सफाई स्कूल, तथा मनोरंजन की 
सुविधायें प्रदान करती हैं | इस प्रकार के उपनगरों भ्यूनिस्पैलटी का 
सारा कार्य यह समिति ही करती है। 

सरकार इन समितियों फो ३॥ प्रतिशत पर ऋण देती है; जो 
२० वर्षो में लौदाना पड़ता है | सरकार उन्हें इंजिनियर इत्यादि की 
सेवायें मुफ्त देती है तथा इमारती सामान दिलाने के लिए. समित्तियों “ 
को प्राथमिकता देती है। 

१६४७ में पंच वर्षीय सहकारी शह-निर्माण योजना प्रान्त में 
चलाई गई। ञ्रव तक लगभग १०० नई समितियाँ स्थापित हो चुकी” 
हैं। श्रौर अ्डयार,मैलापूर, और श्रयानावरम में रुह-निमोण कार्य 
कर रही हे | 

ग्रामों में गृह-निर्माण---प्रान्तीय फमेटी ने गंवों सें भी 
मकान बनाने की योजना सरकार के सामने प्रस्तुत की थी। कमेटी - 
का मत था कि २७० वर्षो' में ६८० करोड़ रुपए! की लागत से गांवों में 
मकान बनाने का कार्ये किया घावे । कमेटी की राय में ४०० करोड़: 
पर ६ प्रतिशत सूद किराये के रूप में मिलता रहेगा परन्तु शेष ५६० 
करोड़ रुपए. सरकार को सद्दायता के रूप में साघारण सरफारी आय में 
से व्यय करने होंगे। इस योजना को कार्यान्वित करना सरकार की 
शक्ति के चाहर की वात थी श्रस्तु वहां सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार ने - 
२ करोढ़ ६२ लाख रुपए. की एक योजना सरकार के सामने रक्खो है। 
इस योजना के अनुसार प्रत्येक ताल्लुका में एक श्रच्छी साख 
दप्रिति को छांद लिया लायेगा जिसे अपने सदस्यों के लिए मकान 


-्श्शरद् . भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन - 


“बनाने का काम सोंग जावेगा | एमिति सरकार की रुद्ायता से श्रथवा 
खरीद कर भूमि भास करेगी | समिति भूमि की कीमत अपने पास से 
देशी । मकान बनाने को जो लागत होगी उसका. पांचवाँ हिस्सा प्रत्येक 

“सदस्य समिति में अपने हिस्से का मूल्य स्वरहूप जमा करेगा। यदि 

“ कम से कम १९५ सदस्य रुपया जमा कर देते हैँ तब समित्ति सरकार से 
३॥ प्रतिशत सूद पर ऋण ले लेगी | समित्ति रुपया सदस्यों को न 

देकर स्वयं मकान बनवावेगी और सदस्यों को इतने किराये पर देगी 
कि २० वर्षो में सूद सद्दित ऋण चुक जावे | समिति सदस्यों से ५ 
प्रतिशत सूद लेगी । ज्षव सरकारी ऋण चुक जावेगा श्रौर समिति को 
भूमि की कीमत भो हदस्प से आस हो जावेगी तो समिति भूमि सहित 
- मकान सदस्य को दे देगी । प्रत्येक सकान का लागत उबय ३००० रु० 
कूत्ता गया है । सरआर इंजिनियर द॒त्यादि की सेवार्ये मुफ्त देगी। 
हरिजनों के लिए मकान बनाने की व्यवस्था 
: प्रान्तीय सरकार ने एक करोड़ रुपये की सहायता इरिफनों के 
लिए दी है | इस योजना के श्रन्तगंत प्रत्येक ताल्‍्लुका में एक इरिजन 
- उपनिवेश २० मझनों का बनाया जावेगा। प्रान्त में २२० ताल्खुका हैँ । 
' प्रत्येक मकान का लागतव्यय १००० रु० होगा । प्रत्येक स्थान पर जहां 
- यह उपनिवेश स्थापित होंगे,णक सरकारी समिति स्थापित की ज्ञावेगी। 
: मकानों का आधा ज्यय इस एक करोड़ इरिजन सहायता कोष में से 
“दिया जावेगा और श्राघा रूपया सरकार सहकारी समिति को कण 
“स्वरूप उचित सूद पर दे देगी। समितियां मकान बनवावेंगी श्रोर 
- यह आधा रुपया जो ऋण स्वरूप लिया है २० वर्ष में सदस्यों से 
किश्तों में वसूल करके सरकार को लौटा देगी। 


चुनकरों की गृह-निर्माण समितियाँ--मदराह के गांवों 
- में जहां बुनकर रहते हैं वहां उनके लिए. बुनकर सहकारी समितियों 
“ने गह-निर्माण कार्य अपने हाथ में लिया है। यंह कार्य सर्वप्रथम 


उपभोक्ता स्टोर, णह-निर्माण और चीमा समित्तियाँ. २४७ 


थमिगानूर बुनकरं सइकारी एंमिति ने अपने हाथ में लिया | यह समिति 
ध्रान्त में बुनकरों की सचसे वढ़ी सम्तिति हे और उसकी शआ्रार्थिक स्थिति 
चहुत श्रच्छी है। इस समिति ने अपने सदस्यों के लिए मकानों की 
च्यवस्था की है | ५४ एकड़ भूमि प्राप्त करके वह १०० अ्रच्छे मकान 
चनवा रही है | यह भूमि समिति ने ३८, ६४४ 5० में मोल ली हे। 
इस योजना में एक दाथकर्षा फेक्टरी, रंगणाजी का मकान, अतिथि णह 
समिति का कार्योलय, पुस्तकालय और वाचनालय बनाने की भी 
योजना है| प्रत्येक मकान के साथ एक बाठिका शेगी जिसमें सब्जी 
इत्यादि उत्पन्न है सकेगो । सरकार ने इस समिति को एक लाख 
झपए दिए दूँ श्र शेष समिति श्रपने रक्षित कोष में से लेगी । 

इस योजना से प्रोत्स।हित होकर प्रान्त की श्रन्य चुनकर सहकारी 
समितियां ने भी इस ओर प्रयत्न किया हैे। सेलम बिल्ते में 
घर्मपुरी तथा तिस्येनगोदे में, कुरनूल जिले में पेदाकांडुला में, अनन्त- 
पुर जिले में उरावाकोंडा, तथा उत्तरयी श्रारकट जिले में गुर्दायाताम 
ओर किलकोदुन गालूर में बुनकर समितियों को णह निर्माण योजना 
फो सरकार ने स्वक्तिति प्रदान करदी हैं। इनके अतिरिक्त २२ 
अन्य बुनकर समितियों ने भी ग्रह निमोण योजना बनाकर धरकार के 
सामने उपस्थित की है । 

ओद्योगिक मजदूरों के लिए. मृहनिर्माण समिति-- 

हावेर श्रमनौवी सहकारी उपनिवेश हृस बात का प्रमाण हैं कि 
सहकारी समिति के द्वारा श्रमवीवियों के लिए मकानों की 
समस्या इल की जा सकती हे। मदूरा में हावेरी मिल ने इस 
समिति की अपने अश्रमणीवियों के लिए. स्थापना की । मिल ने 
एावेरपट्टी में लगभग ६८ एकड़ जमीन लेकर मकान चनवा दिए। 
भत्येक मकान की लागत ६००२० रक्खी गई है। मिल ने उन मजदूरों 
की एक सहकारी समिति चना)दी जो कि मकान मोल लेना चाहते हैं । 


मिल फ्लेश टष्टियाँ, कु्ये, बिजली, स्कूल श्रस्पताल, बाजार, तथा 
१७ 
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नालियाँ इत्यादि अपने व्यय से वनवाई हैं । प्रत्येक सदस्य को 
१२३४ वर्ष. तक प्रति मास ४ रु के हिसाब से देना पड़ता है। उसके 
बाद मकान उसका हो जाता है। परन्ठु.एक शर्त रहती हे कि सदस्य: 
मकान को बिना समिति की राय लिए बेच नहीं सकता | 

मद्रास प्रान्तीय कमेटी ने श्रौद्योगिक केन्द्रों में श्रमजीवियों के 
लिए मकान बनाने की भी एक योजना उपस्थित की है। उसुके 
अनुसार ७५ करोड़ रुपए की लागत से २१ लाख मकान बनाये जाने की 
व्यवस्था शेगी प्रत्येक मकान की लागत ३०००:२० होगी | योजना के 
अनुसार मजदूरों को अ्रपने वेतन का १० प्रतिशत देना होगा । इस 
प्रकार मजदूरों से ४१ करोढ़ प्राप्त होगा । शेष ३४ करोड़ प्रान्तीव 
सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा मिल खालिक बराबर वराबर दें। 

भारत के विमाजन हो जाने के फल स्वरूप पंजाब और सिंध से 
से जो शरणार्थी आये उनकी मकान की समस्या को हल करने के लिए 
सरकार ने आ्रथिक सहायता देकर उनके लिए- उपनगर बनाने की 
व्यवस्था की है। यह सारे उपनगर सद्दकारी ग्हनिभीण समितियों के 
द्वारा ही बनवाये जागहे हैं। इधर युद्ध काल में तथा उसके बाद बड़े 
तथा छोटे नगरों में मी मकानों की समस्या ने भंयकर रुप घारण कर 
लिया है। मध्यमवर्ग कै लिए मकान बना सकना श्रसंभव हो रहा 
हैं। ऐसी दशा में भविष्य में मकानों की समस्या कां एकमात्र इल 
सहकारी णद निर्माण समितियों की स्थापना है । 

कुछ समय हुआ भारत सरकार ने १० वर्षो में दस लाख मकान 
ओद्योगिक केन्द्रों में मिल मजदूरों के लिए बनवाये जाने की घोषणा 
की है। यह मकान एक केन्द्रीय हाठंसिंग बो्ड की देख-रेख में बनेंगे । 
इस योजना - के कार्यान्विंत होने “पर णह निर्माण. समितियों को 
तेजी से स्थापना होगी । 

सहकारी बीमा समितियाँ 
श्रन्य देशों में मनुष्यों तथा प्रशुओं का जीवन-बीमा: करने के 
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लिये भी सहकारी बीमा समितियाँ स्थापित की गई हैं। भारतवर्ष में 
पशुओं का जीवन-बीमा करनेवाली समितियों की श्रावश्यकता है; 
क्योंकि इस देश की अधिकांश जनता खेती करती दे। गरीब किसान 
को झगर कोई फीमती चीज होती है तो वह गाय, बैल, तथा सैंस ही 
है | पशुश्रों फी घीमारियाँ इस देश में इतनी अधिक है कि उनके 
फारण प्रति वर्ष लाखों पशुश्रों की मृत्यु हो जाती है। गरीब किसान 
को कर्ण लेकर बेल खरीदने पड़ते हैं, इस कारण पशु-बीमा समितियाँ 
किछान फो इस जोखिम से बचाने के लिये जरूरी हूँ । पंजाबमें कुछ 
पशु-बीमा समित्तियाँ स्थापित फी गई, किन्तु उनको अधिक सफलता 
नहीं मिली | कारण यह है जच्र तक पशुश्रों को मृत्यु-संबरन्धी ऑकड़े 
ठीछू-ठीक श्राकड़े मालूम न हो तब तक यह हिसाब नहीं लगाया जा 
सकता कि अमुक उम्र के पशुश्रों का वीमा करने में कित्तनी जोखिम 
उठानो पड़ेगी । हाँ, सहकारी बीमा समितियाँ मनुष्यों को जीवन-बीमा 
बिना किंठी फठिनाई के कर सकती और अन्य बीमा कम्पनियों को 
अतिस्पर्दा में सफल भी हो सकती है, क्योंकि सहकारी ढंग से काम 
अधिक मितव्ययितान्पूबक किया जा सकता दै] भारतवर्षा में ८ 
सहकारी जीवन-बीमा समितियाँ इपध उमय काम कर रही है| इनमें 
मद्रास, अम्बई, बड़ौदा, और हेदराबाद की जीवनन्बीमा सहकारी 
समितियां श्रघिक सफल हुई हैं। बंगाल की समिति को श्धिक 
सफलता नहीं मिली | ; 

शरास+---मदरास प्रान्त में ४ बीमा कंपनियां इस समय काम 
कर रही हैं। (१) दक्षिण भारत सहकारी बीमा समिति लगमग ९८ 
वर्षो' से काम कर रही है | प्रतिवष एक करोड़ रुपए के लगमग 
की जीवन बीमा पालिहठियां समिति निकालती हैं। अधिकतर यह 
उमिति मद्रास प्रान्त में ही जीवन वीमें का काम करती है। परन्तु 
अब उसने लखनऊ में एक शाखा खोलकर उच्चर प्रदेश में भी काम 
करना आरम्भ कर दिया हे | 
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पोस्टले बीमा कंपनी।--यह सइकारी वीमा समिति 
केवल पोस्ट झ्ाफिस विमाग के कसंचारियों का जीवन बीमा 
ऋरती है। 
सहकारी अग्नि तथा जनरल वीमा संमिति।--यह 
अग्नि फायडैलटी गारंटी, तथा मोटर बीमा करती है । प्रतिवर्ष एक 
करोड़ रुपये से कुछु कम की पाल्चिसियां निकालती है। 
मदरास सहकारी मोटर बीमा समिति---यह केवल मोटर 
फार का बीमा करती है | 
आखिल भारतीय सहकारी बींमा सम्तितियों की 


एसोसियेशन;--१६४५ में सहकारी बीमा समितियों का एक भ्रखिल 
भारतीय संगठन खड़ा किया गया है | इस एसोसियेशन का मुख्य कार्य 
उनकी सहकारी वीमो समितियों का श्रध्ययन करना उनको सलाह देना 
तथा समस्यायों को सरकार के सामने एल करवाना है | 

उदाइरण के लिए. कानून छारा साधारण बीमा कंपनियों को 
एक इजार रुपये से कम की पालिठी देना वर्जित है परन्तु ऐसोशियेसन 
के प्रयत्न के फल स्वरुप सहकारी घीमा वमितियों को एक इजार से 
कम की पालिसी निकालने का अधिकार दिया गया है । 

ऐसोशियेसन का यह भी प्रयत्न हे कि सरकार सहकारी बीमा 
समितिवों के रुपये पर मिलने वाले सूद पर आय कर न लै। इसके 
अतिरिक्त ऐसोशियेहन की सरकार से यह भी मांग है कि मजदूरी 
अदायगी कानून में इस प्रकार का संशोधन कर दिया जावे कि मनदूरों 
की तनखाइ से उनके बीमे का प्रीमियम काठा जासके । इसप्ते बीमा 
समितियों को यह सुविधा होगी कि जो मजदूर चीमा करवावेगां उसके 
चेतन में से दे प्रीमियंम कटवा सकेगी । : । 
फसल ओर पशु बीमा समिति 

केन्द्रीय सरकार ने श्री जी० यस० प्रियाल्कर को पशु और फसल 
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बीमा के सम्बन्ध में एक योजना बनाने फे लिए. नियुक्त किया था| 
उनकी रिपोर्ट का सारांश नीचे लिखा हैः-- 


(क) फसलों को सभी प्रद्यर की द्वानिके विदद्ध जिनको रोकना _ 
कितान के वश में नहीं है बीमा करना चाहिए । प्रत्येक फल का 
एक लम्बे समय का श्रौंसत लिया जाय और जब फसल उससे फम हो 
तो जितना कप हो तो उसका दो तिद्दाई ज्ञति पूत्ति करदोी जाय। 

(२) इसी प्रकार पशुओं की छूत के रोगों से झत्यु फा बीमा भी 
होना आवश्यक है | 

इस रिपोर् के प्रकाशित होते दी लोगों को ध्यान इस शआ्रवश्यक. 
बीमा कार्य को ओर गया है और पहले एफ समिति क्षेत्र में इस 
प्रकार के बीमा की व्यवध्या करके इस सम्बन्ध में अ्रनु मद प्राप्त करने 
का प्रस्ताव है। सारत सरकारने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई 
घोषणा नहीं की है। भारत में फल तथा पश्चु वीमा की 
आवश्यकता दै हसमें तनिक भी संदेद नहीं । 


भारत जैसे गरीत्र देश में उद्धकारी बीमा समितियों की बहुत 
आवश्यकता हे, क्‍योंकि वे कम खर्चीली द्वोती हैं। मारत जैसे कृषि- 


प्रधान देश में फवलों का बीमा करनेवाली सहकारी समितियों की मी 
वहुत आवश्यकता है | 


अठारहवाँ परिच्छेद 
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पिछले परिच्छेदों में कई प्रकार की सहकारी समितियों के बारे में 
व्योरेवार लिखा जा चुका हैं। उनके और मी बहुत से भेद ईैं। 
हम शेष मेदों में से कुछ मुख्य-मुख्य का इस परिच्छेद में विचार 
करेंगे। मूल तिद्धान्त सब के एकसे ही हे, वे पहले बताये जा 
चुके है। 


शिक्षा सहकारी समितियाँ--भारतवर्ष में, शहरों तथा बड़े २ 
कस्तरों में सरकार, म्यूनिसपेल्टी, जिला-बोर्ड तथा अन्य गैर-सरकारी 
संस्थाश्रों ने शिक्षा का कुछ प्रबन्ध किया है, जिससे वहाँ के रहनेवालों 
को अपने वालक पढ़ाने में श्रधिक श्ऱचन नहीं होती । परन्तु भारतीय 
ग्रामों की ओर से तो मानों सब्र ही उदासीन हें। जब तक गाँवों में 
शिक्धा का प्रचार नहीं कर दिया जाता तब तेक गाँवों का सुधार होना 
कठिन है । सहकारिता के द्वारा गाँवों में शिक्षा-प्रचार किया जा सकता 
है | क्‍या ही अच्छा हो, यादे सरकार समितियों को श्रार्थिकर सहायता 
देकर ग्रामीण शिक्षा का कार्य उनको सौंपदे | इन समितियों की सफलता 
के लिये यह अ्रवश्यक दे कि शिक्षक उत्साही हों। देश में इस समय 
शिक्चित नवयुवकों में भीषण वेकारी फैली हुई है, यदि उन्हें गाँवों 
में शिक्षा-कार्य करने की शिक्षा दी जावे तो बहुत सफलता मिल 
सकती हे । | 

पज्ञाव--पश्चाव में दो प्रकार की समितियाँ हैं--एक, प्रढ़ों के 
लिये; दूछरी बच्चों के लिये। प्रौढ़ों की शिक्षा देनेवाली समितियों के 
सदस्यों को प्रति, माठ फ़ीस देनी पड़ती हे, निर्धनों से फ्रोस नहीं ली 
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: जाती, सदस्यों को स्कूल में नियमित रूप से इाजरी देनी पड़ती हे । 
जो मास्टर बालकों के स्कूल का शिक्षक होता है, उसी को कुछ मासिक 
वेतन देकर रख लिया जाता है। इस प्रकार के स्कूलों को पीछे 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ले लेता है। पद्मात्र में प्रौढ्ों को शिक्षा देनेवाली 
लगभग १०० समितियाँ हैं | 

चालकों को अनिवाय शिक्षा देनेवाली समितियों के सदस्य बालकों 
के माता पिता होते हैं। माता पिता को अपने चालकों को स्कूल में 
भेजने की प्रतिज्ञा करनी होती है. और प्रतिमास कुछ फ़ीस देनी पढ़ती . 
है, जिससे शिक्षक का वेतन दिया जाता है | इस समय पद्चाव में डेढ़ 
सो के लगभग समितियां शिक्षा देने का कार्य कर रही हैं। 

उत्तरप्रदेश -- उत्तरप्रदेश में पल्ञाब की ही मांति ग्रौढ़ों को 
शिक्षा देनेवाली समितियां स्थापित की गई हैं। इन समितियों की 
संख्या तीस के लगभग है, जिनमें तीन स्रियों के लिये हैं। संयुक्तप्रान्त 
में इन स्कूलों का उपयोग प्रचार-फार्य के लिये खून शे रद है | कृषि, 
स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग के कर्म चारी इन स्कूलों में गांव वालों को 
उपयोगी दातें वतलाते हैं ।भ्रच यह प्रयत्ञ किया जा रहा है कि शिक्षकों 
की पक्षियों को शिक्षा देकर उन्हें स्ल्ियों की शिक्षा का कार्य सोंपा णावे | 

विहार-उड़ीसा -.. व्िद्दर-उड़ीसा में साख समितियों ने गांवों में 
पाठशालाएँ स्थापित करके शिक्षा को खूद्च प्रोत्ताइन दिया है | प्रति 
चर्ष यथेष्ट संख्या में पाठथालाएँ स्थापित की जाती हैं| सेन्ट्रल वेह्ठ 
मी इन पाठशालाप्नों को प्रति वर्ष यथेष्ट्र श्रार्थिक सहायता देते है । 
कुछ ब्रैड्डु पाठशाला की इमारत के लिये भी आर्थिक सहायता देते 
है | दो स्थानों में समितियों के सदस्यों ने पाठशाला के लिये भूमि 
द्वान दे दी है। 


[ल--बह्चाल में बहुत सो समित्तियों गांव की शिक्षा का 
शायोबन करती ईं, और रात्ि-पाठशालाएँ भी चलाती हैं। बंगाल 
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में गाँजा उत्पन्त करनेवालों की समिति, तथा कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की विश्व-भारती का कार्य विशेष उल्लेखनीय है। 

व्म्बहे --चघम्मई में समितियाँ पाठशाज्ञाओं को आर्थिक सहा- 
यवा देती हैं | घारवार जिंलें में सहकारी शिक्षा समिंतियाँ भी स्थापित 
की गई हैं । 

कशमीर--कशमीर में कुछ अनिवाय सहकारी शिक्षा समितियाँ 
स्थापित की गई हैं, जिनके सदस्यों. को अपने वालकों को श्रनिवाये 
शिक्षा दिलाने की प्रतिशा लेनी होती है । प्रौढ़ों के लिये भी समितियाँ 
स्थापित की जाती हैं। सहकारिता विभाग शिक्षा विमाग की सद्दायता 
से अधिकाधिक समितियाँ स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है| 

श्रमजीवी समितियाँ-उ्दकारी श्रमजीवी समितियों को सर्व- 
प्रथम स्थापित करने का श्रेय इटली को है। इनका उद्द श्य ठेकेदारों 
को इटाकर स्वयं ठेके लेकर अपने सदस्यों द्वारा काम करना है। 
आरम्भ में इन समितियों ने सड़कें बनाने, साघारण इमारतें तैयार 
करने तथा श्रन्य साधारण कार्यों के ठेके लिये; अब तो ये समितियाँ 
बड़े से बड़े काय करती हैं; यहाँ तक कि रेलवे लाइन ढालने, तथा 
खाने को खोदने का काम भी करने लगी हैं | यह आन्दोलन १८८० 
में प्रारम्भ हुआ, और १६०० से उन्नति करने लगा। पिछले योरोपीय 
महायुद्ध के उपरान्त यह तीत्र गति से बढ़ने लगा। राज्य ने इन 
समितियों को खूब अपनाया, इन समितियों को श्रार्थिक सद्दायता दी, 
तथा सहकारी संस्थाओं, म्यूनिसपेलटियों तथा अन्य संस्थाओं का सारा 
कार्य इन्हीं समितियों को दिया। 

भारतवर्ष में बम्बई तथा .मदरास प्रान्तों में इस प्रकार की समि- 
तियाँ स्थापित की गई हैं । बम्बई में दो समितियाँ इस समय कार्य कर 
रहीं हैं| वेलगॉव जिले में हुकेरी भ्मजीवी समिति श्रद्धृतों के लिये 
स्पापित की गई है । यह समिति रुदस्यों को कुछ रुपया पेशगी दे देती 
है ओर बाद में मजदूरी में से काट लेती हैं । यह समिति ठेके लेत 
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है । दूसरी समिति मढ़ौंच में इमारतें बनानेवाल मजदूरों की हे |: 
बम्बई में दो समितियाँ और मो स्थापित की गई | किन्तु वे उफ़्लः 
नहीं हुई। । " 3 
सा प्रान्त में ६० से ऊपर श्रमजीवी समितियाँ हैं। ये समितियों 
सड़क बनाने, लकड़ी कांदने, गाढ़ी से माल ढोने तथा मिट्टो खोदने 
का काम करती हैं। मदरास प्रान्त के रबिस्ट्रार ने वार्षिक रिपोर्ट 
में इन समितियों का उल्लेख करते हुए लिखा दे कि सरकारी 
विभाग, जिला बोर्ड, तथा म्यूनिसपेलटी इन समितियों को प्रोत्छाइन 
नहीं देते, इस कारण ये समितियाँ ठेकेदारों की प्रतिस्पर्दा में खड़ी 
नहीं हो सकती | 
नायंकोर राज्य में राज्य के प्रोत्ताइन तथा सद्दानुभूतिं के कार्णः 
अ्रंमीवी समितियाँ सफलतापूर्वक कार्य कर रही हू । है 
यदि प्रान्तीय सरकार, निला बोर्ड, और म्यूनिध्पेलटियाँ श्रमजीवी- 
समितियों को प्रोत्साइन देने की नीति स्वीकर करलें, तो यह श्रान्दोलन: 
सफ्लता-पूर्वक सब प्रांतों में चलाया जा सकता है। प्रान्तीय 
सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलने पर ये सपम्रितियाँ ठेकेदारों 
को हटा कर ठेके ले सकती हैं श्रौर मजदूर दर्य की आर्थिक उन्नतिः 
कर सकतो हें | ह 
रहन-सहन सुधार समितियाँ--भारतीय आ्ामों में समा- 
निक वया घामिक कारों में बहुत अ्रपठ्यय होता है, यद्यपि किसान: 
निर्धन होता हैं, फिर भी जन्म, मस्ण, तथा विवाह्योत्सद के समय पर 
चाति-बिरादरी को दावत देने में, तथा अन्य कार्यों में कर्ज लेकर व्यय 
फर देता है। इस अपव्यर को रोकने के लिये कुछ प्रान्दों में उमितियाँ: 
स्थापित को गई हैं। पंजाब में श्रौर संयुक्तप्रांत में इन समितियों ने- 
प्रशंधनीय कार्य. किया है। पंजाब के राबस्‍्ट्रार का कथन है कि- 
जिन स्थानों पर ये समितियां स्थापित हो गई हैं, वश के रहनेवालों 
को इसके द्वारा प्रति वर्षा इजातें रुपये की पचत होती है। जो मनुष्य 
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इन समितियों के सदस्य शेते हैँ; वे तो नियमानुसार इस प्रकार का 
अपउयय फ़र ही नहीं सकते; साथ ही वे श्रन्य किसी. मनुष्य के विवाहो- 
स्खव में सम्मिलित नहीं हो सकते, जहाँ इस प्रकार का श्रपण्यय किया 
ज्जावे | इस प्रकार समिति का प्रभाव गेर-सदस्यों पर मी पढ़ता हैं। 
समिति विवाह तथा श्रन्य उत्सवों में कितना व्यय होना चाहिए, यह 
“निश्चित करती है; और जो सदस्य नियमानुसार कार्य नहीं करता,उस पर 
जुर्माना करती है| ये समितियाँ गाँवों की सफाई का कार्य करवी हें; 
गलियों को साफ्‌ तथा एकठा करवाती हैं | कुछ समितियों गाँव बालों 
फो हवा का महत्व बतलाकर मकानों में खिड़की बनवाती हैं| ये समि- 
तियाँ लेवर बनवाने का भी विरोध करती हैं, क्योंकि श्रार्थिक दृष्टि से 
तो यह हानिकारक है ही; साथ ही, इससे चोरों का भी भय रहता 
'डै । ये समितियाँ सदस्यों को बाध्य करती हैं. कि खाद गडढ़ों में डालें; 
जिससे कि याँव गन्दा न हो और खाद उत्तम हो। पंजाब में एक 
पमिति ऐसी है, लिसके सदस्यों ने कंडे न बनाने और सारे गोबर की 
खाद बनाकर खेतों में डालने का निश्चय किया है | सदर समितिपों 
न्की संख्या पंजाब प्रान्त में लगभग ३०० है। ये समितियाँ इस बात 
का प्रयत्न करती हैं कि अपव्यय कम हो। कशमीर राज्य में सहकारी 
साख समितियों ने यह निमम बना लिया है कि यदि फोई सदस्य 
सामाजिक कार्यों पर श्रधिक व्यय करे तो उस पर जुर्माना किया जावे | 
पिछले वर्षो में उत्तरप्रदेश में ये समितियाँ इजारों की संख्या में 
स्थापित की गई है | अधिकांश समितियाँ प्रान्त के पूर्बी भाग में हैं.। 
सच समितियाँ गम-सुघार विभाग की देखरेख में सड़कों की. मरम्मत 
नकरती हैं, कुए खोदती हैं, तालाब साफ रखती हैं, ओषघालय चलाती 
हैँ, गाँव की सफाई करती हैं, स्कूल खोलती हैं, सामाजिक कत्यों पर 
'फिजूलखर्ची रोकती हें, उन्हें वीज श्रौर- खाद देती हे, वेश्ञानिक ढंग 
-की खेती का प्रचार करती हैं और पशुओं की नस्ल का . सुघार करती 
# | संक्षेप में ये आम-सुधार सम्बन्धी समी कार्य करती है | 
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उत्तरप्रदेश में ५५०० जीवन-सुघार समितियाँ दे । वे पहले आम- 
सुधार विभाग की देखरेख में कास करती थीं। कांग्रेस सरकार इन 
समितियों को बहु-उद्दे श्य समितियों की शारम्मिक समितियाँ बनाना 
च्याहती थी। किन्तु युद्ध-काल में ये समितियाँ शिथिल हो गई । श्रव ये 
समितियाँ सहकारी विभाग के अन्वर्गत हैं और गांवों के सुधार का काम 
कर रही है । * 

इन जीवन सुधार समितियों के कार्यो, को हम चार श्रेणियों में 
बाँट सकते हैं ( १) कृषि की उन्नति ( २ ) सफाई तथा स्वास्थ्य रद, 
(३ ) सामालिक तथा धार्मिक ऊंत्यों पर फिजुल्ञ खर्ची को कम 
करना (५ ) शिक्षा सम्बन्धी कार्य । 

उमितियाँ खेती की उन्नति के समी उपाय करती हैं गेहूँ, गन्ना, 
तथा श्रन्य फ़सलों के उत्तम बीजों को किसानों फो बाँटती हें, सुघरे 
दुए खेती के औ्रौजारों का प्रचार करती हूं, रोलर फोल्हू को फिराये 
बर देती है श्रण्वा उनको किसानों को वेंचती हैँ तथा गढ़दों में 
खाद अनाने तथा व्यापारिक फसलों को रठायनिक खाद देने के 
'लिए, किसान को प्रोत्साइन देती & | 

सफाई और स्वास्थ्य रच्चा के लिए. समितियाँ ऊँची मन वाले 
कुर्ये बनवाती हैं। पिन कुओ्ों की मन नहीं होती है उनके चारों 


के. 


ओर ऊँचो मन वनवाती हैं, कुश्रों की सफाई करती हैं, गाँवों में 


दवाइयों के श्रक्स रखती हैं, दाइयों की शिक्षा का प्रबंध करती हैं, 
तथा खाद को गढ़हों में बनाने का कार्य करती है, चेचक तथा अन्य 
कूत की बीमारियों के टीके लगवाना तथा रोगों से बचने के उपायों 
का प्रचार करना भी इन समितियों का मुख्य फार्य दे । 

एनके श्रतिरिक्त समितियाँ स्कूल चलाती हुं तथा सामालिक और 
आर्भिक कृत्यों पर किजूल खर्ची को रोकती हैं। 

इस सम्बन्ध सें यह जानने योग्य बात है कि इन समितियों के 
अयत्न से उत्तर प्रदेश में उच्तम गेहूँ तथा गन्‍ने के चीज को बहुत 
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प्रचार हुश्रा हे और कई लाख एकढ़ भूमि पर उत्तम बीज बोये जाते 
हैं। प्रतिवर्ष ३२० हजार के लगमग मेस्टन हल किसान लेते हैं तथा , 
सुधरे हुए कोल्हुश्रों का प्रचार तेजी से बढ़ रद्दा है। इन- समितियों 
ने सकड़ों गांवों में औषधि वितरण का प्रबन्ध किया है प्रतिवर्ष 
दो हजार दाइयों को उनके कार्य की शिक्षा दी जाती. है तथा नये 
कुश्रों को बनाने का कार्य होता है। यह समितियाँ लगभग २ हजार . 
श्रौषधालय चला रही हैं । 

इतना कहते हुए भी यह कह्टना शोगा कि कार्य श्रध्िक संतोष- 
जनक नहीं हुआ । सामाजिक तथा घार्मिक कार्या पर फिजूल खर्ची 
पर अभी कोई प्रभाव नहीं पढ़ा हे और न शिक्धा-तया सफाई का 
काय ड्वी संतोष जनक हो पाया है । 

बंगाल में भी इन पमितियों की स्थापना हुई है। पंजाब में तो 
इन समितियों का आम-सुधार के लिए खूब प्रयोग किया जा रहा हैँ । 
वश मुकदमा तय फरनेवाली उपयोगी समितियों को भी जन्म दिया 
गया है | हमारे देश में मुकदमेचाजी का रोग बहुत बुरी तरह से फेला 
हुआ है। प्रत्येक गाँव, वर्ष भर में हजारों रुपये वकीलों और भअदालतः 
की भेंट क( देता है | घर में भोजन नहीं हे, तो भो इमारे मूर्ख कि . 
निर्धन किसान भाई कर्ज लेकर, पशुधन वेचकर. मुकदमे लड़ते हैं। 
इस भयंकर अपव्यय को रोकने के लिये पंजाब में लगभग ४० सहकारी 
समितियाँ स्थापित की गई हैं | यदि समिति की पंचायत सदस्यों के 
मुकदमों में समओता नहीं करा पाती तो पंच नियुक्त कर दिये जाते हैँ 
और वे फेछला करते हैं | पंचों का फैसला अदलत.को मान्य होता 
है। किन्तु ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं, जब्र समिति को फेठलाः 
अदालत के द्वारा मनवाना पड़े। उदस्य स्त्रयं फैछले को मान लेते 
हैं। संयुक्तप्रान्त में पंचायते' स्थापित को गई हैं, जो मुंकदमों. फा 
फेसला करती हैं। 

मितव्ययिता सहकारी समितियाँ---भारतवर्ष में नोकरी-पेशह 
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त्लोगों तथा मजदूरों में मितव्ययिता के माव जाणत फरने की श्रत्यन्त 
-श्रावश्यंकता है, क्योंकि यहाँ सामाजिक तथा धार्मिक कृत्यों में मनुष्य 
को श्रत्यधिक व्यय करता है | आम-निवासी को कुछ-न-कुछ अवश्य 
-बचाना चाहिये; नहीं तो उसे बढ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता 
है । मितब्ययिता सहकारी समितियाँ अपने सद्ध्यों से प्रतिमास उनके 
“चेत्तन में से कुछ लेकर जमा करती हैं तथा उस रुपये को किसी लाभ- 
“दायक कार्य में लगाकर श्रपने सदस्यों के लिये सूद प्राप्त करती हैं। 
'दो-चार वर्षों के उपरान्त वह झुपया सूद्ध सहित वापिस कर दिया 
जाता है। प्रायः ये तम्तितियाँ कज नहीं देतों; हाँ; कुछ समितियों जितना 
<पया जमा हो जाता दे, उसका €० फ्री सदी कर्ज देती है। यदि 
समिति जमा किये हुए से अ्रघिक कज दे दे तो वह मितव्ययिता 
“समिति नहीं रह जाती, वह साख समिति हो जाती हे । 


पंजाब में लगभग १००० मितव्ययिता समितियाँ हैं, बिनमें 
खगमग आठ लाख रुपये जमा हैं । इन समितियों में श्रधिकार श्रध्या- 
'पक ही सद॒ध्य होते हैं| किन्तु कुछ वकील, पुलिसमेन, रेलवे कर्मचारी 
नया दृकानदार भी इन समितियों के सदस्य हूँ । पंजाप में सत्रा सो 
“समितियाँ केवल खस्तियों की हैं, जिन्होंने एक लाख रुपये जमा कर 


. लिये हैं। इृछ प्रान्त में स्कूलों के विद्यार्थी के लिये भो मित्तव्ययिता 


'समितियाँ स्थापित की गई हैं। एक स्कूल क्री समिति ने एक नई 
भ्योचना निकाली है। विद्यार्थियों से जंगलों की कुछ चीजों को इकट्ठा 
'करने के लिए कह जाता है; जब वे चीजे अ्रधिक राशि में इकट्ठी 
'हो जाती दे तो वेच दी जाती है और विद्यार्थियों के नाम उनका 
रुपया जमा कर लिया जाता हैं| 


मदरास में ऐसी लगभग सवा सौ समितियाँ है; संयुक्तप्रान्त, 
अप्मेर-मेरघाढ़ा; और वस्बई में भो थोड़ी सी समितियाँ मजदूरों में 
सफल्षता-पूर्चक कार्य ऋर रही हैं | यह समितियाँ अपने सदस्वों को 


२७० भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


“होमसेफ' (छोटी तिजोरी) देकर कुछ रुपया बचाने को श्रादत डाल 
- छकती हैं। बम्बई, मिद्ार तथा संयुक्तप्रान्त में कुछ .समितियों'ने ऐसा 
किया भी हैं । इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि यदि मिवव्ययिता का प्रचार 
किया जाते तो ययेष्ट रुपया जमा किया जा सकता है । 
बज्ञाल तथा बिद्दार में सहकारी छाख समितियों ने घुठिया पद्धति 
चलाई है | भ्रति दिन प्रत्येक सदस्य से मुद्ठी मर चावल अथवा ओर: 
कोई अ्रनान लिया जाता है आर उंसको वेचकर सदस्यों के नाम रुपया 
जमा फर दिया जाता हे। सन्‌ १६४६ में वंगाल के एक जिले में 
सहकारी साख समितियों ने मुठियों द्वास प्राप्त श्र्ष ८३,००० रु०- 
का बेचा, गांवों में मितव्ययिता का प्रचार करने का यह ढठर्ज् 
श्रच्छा है | ५ 
अन्न-गोला--किसान को, निर्धन होने के कारण, अपना 
श्रनाज फसल कठते द्वी वेच देना पड़ता है, उस समय बाजार में भावः 
गिरा रहता है। इसका फल यह शोता है कि किधान के पास इतना 
अनाज नहीं रहता कि वह अपने कुद्धम्त का चर्ष भर भरण-पोषण कर 
सके । उसे मदमणनों से ड्योढ़े पर श्रनाज उधार लेना पढ़ता हं। 
अज्न-गोला किसान को उस समय जब कि भाव गिरा होता है, अनाज: 
नहीं बेचने देता, वह किसान को श्रमाज उधार देता है। यह यथेष्ट 
अनाज जमा फर लेता है, जिससे उसका उपभोग श्रकाल के समयः ह 


हो सके । 

. + तोला अपरिमित दायित्व वाली संस्था होती है। साधारण सभा: 
को सब अधिकार होते दें; प्रवन्धकारिणी सभा रोजमर्रा के काम की! 
देखभाल करती है । गोले की पूँजी अनाज की डिपाजिट, अनाज के: 
दान तथा अनाज के ऋण से इकट्ठी होती है, सदस्य - क्षेबल प्रवेश - 
फीस अनाज में नहीं देते | छमिति अधिक से अधिक कितना अनाजः 
डिपाजिट के रूप में ले सकती है, तथा कितना उधार ले सकती है ॥* 


अन्य सहकारी समितियाँ २७९ 


इसका निश्चय साधारण सभा करती है । प्रत्येक सदस्य गोले को: 
श्रनाज की, सभा द्वारा निर्धारित शशि देता है, जो उसे कुछ वर्षो" 
में सूद सहित वापिश्ठ दे दी जाती है। गोला सदस्यों को, ही श्रनाज" 
उधार देता है; अनाज बीज् के लिये, कुठम्ब पालन के लिये तथा 
अधिक सूद पर लिये हुए. श्रनाज को वापिस देने के लिये दिया जाता 
है सूद २५ फी सदी लिया जाता दे | अनाज के गोले विहार-उड़ीसा, . 
पंजाब, मैसूर तथा कुर्य में पाये जाते हैं | 


“--88४-०-३६४--- 


हि उन्नीसवाँ परिच्छेद 
निरीलषण, प्रचार ओर शिक्षा 


मारतवर्ष में सहकारिता ग्रान्दोलन को सरफार ने चलाया, जनता 
' ने नहीं। बात यह है कि भारतीय जनता विशेषकर किसान श्रशिक्चित 
-तथा कजदारी के बोक से ऐसा दत्रा हुआ दे कि उसको अपने ्रार्थिक 
- सुधार की आशा दी नहीं रही श्रात्मनिर्मरता तथा स्वावलम्बन के भाव 
-आमीण जनता से लुप्त हो चुके थे, इस फारण राज्य को ही इस आन्दो- 
“लन का भी गणेश करना पढ़ा | 


रजिस्ट्रार का काय-भार; क्रमशः हलका होना- 

“ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही था कि सरकारी , श्रधिकारी रजिस्ट्रार 
'ही इस आन्दोलन का खर्वेरर्वा हो जावे | आरम्म में रजिस्ट्रार को आंदो- 
'लन चलाने के लिए प्रचार कार्य समितियों का संगठन, उनकी देख- 
- माल, निरीक्षण, आग-ठ्यय निरीक्षण, सहकारिता श्रांदोलन से संबंध 
- रखनेवाले सहित्य का श्रध्ययन, जनता में श्रांदोलन के विषय में रचि 
- उत्पन्न करना, अपने श्रघीन कर्मचारियों का शिक्षण तथा श्रन्य प्रान्तों 
“में श्रांदोलन की गति-विधि का अध्ययन करने का काये और श्रांदोलन 
“तथा समितियों के लिए पू जी जुटाने का काम भी करना पड़ता था ; 
“यदि समिति तथा उसके सदस्यों में कोई झगढ्ठा होता तो उसका फैसला 
: रजिस्ट्रार ही करता; समिति की दशा खरात्र हो जाने पर बही उसको 
-तोड़ता तथा उसका 'लिकीडेटर” ( हिसाव निपटानेवाला ) बनता या । 
जैसे-जैसे आ्रांदोलन बढ़ता गया इस बात का श्रनुभव होने. 

: लगा कि रजिस्ट्रार इतने कार्यों को मली भाँति नहीं कर सकता, उसके 


. निरीक्षण, प्रचार श्रोर शिक्षा . * शुछर 


_चोक को कुछ हल्का कर दिया घाते, तथा आन्दोलन को क्रमशः 
जनता के द्वाथ में दिया दावे । अ्रस्त॒, सेन्द्रल बैड तथा प्रान्वीय वै्ों 
के स्थापित द्वोते ही पूजीजुठाने का कार्य रजिस्ट्रार के हाथ से 
निकज्ञ गया | 


सहकारिता आन्दोलन जनता का श्रान्दोलन है, और इस आनन्‍्दो- 
सन को बाहरी सहायता पर निर्मर न रद्द कर स्वावल्ञम्तरी होना चाहिए | 
समितियों को डिपालिट श्राकर्षित करके कार्यशीलपू जी इकट्ठी करनी 
चाहिए. | प्रबन्धकारिणी समा को समिति की देखभाल करनी चाहिए । 
समितियों की सम्मिलित यूनियन को आय-व्यय निरीक्षण करना चाहिए, 
आर सहकारिता की शिक्षा देनी चाहिये। रहा प्रचार कार्य, उसके 
लिये सफलता पूर्वक काय करती हुईं सहकारी समिति ही सर्वोत्तम 
साधन है। किन्तु भारतवर्ष में अशिकज्षा, तथा रुढ्ियों में फंसे हुए 
भाग्यवादी ग्रामीण जन यह कार्य नहीं कर सकते ये। शसलिये यह 
श्रावश्यकता प्रतीत हुई कि जो कार्य एक समिति नहीं कर सकती, वह 
यूनियन करे | इस उद्दे श्य से भारतवर्ष में मिन्न-मिन्र कार्यो" को करने 


के लिये यूनियन स्थापित की गई--गारन्टी यूनियन तथा छुपरवाइनिंग 
चूनियन १ ह 


. गारन्टी यूनियन--बद्यपि गारन्टी यूनियन अपमे से उम्बन्धित 
सहकारी साख समितियों की देखभाल भी करती यी, उनकामुख्य कार्य 
सेन्ट्रल बेक्ू को अपनी उहकारी समितियों को दिये हुए ऋण की गारंटी 
देना था | इसीलिये उनको गारन्टी यूनियन कहते थे । गारन्टी यूनियन 
का प्रयोग पहले वर्मा में किया गया था। पीछे इनका उपयोग अन्य 
प्रान्तों में भी किया गया, किन्तु बे नितान्त अ्फल हुई | अतणएव वे 
तोड़ दी गई | फिर किसी भी प्रान्त या देशी राज्य ने उन्हें नर्दी श्रप- 
जाया | सच तो यह है कि प्रपरिमित दायित्व वाली साख-समितियों 
के लिये इस प्रकार की संस्था की आवश्यकता ही नहीं थी | 

श्र 


ीएत७ 


२७ भारतीय पहकारिता आन्दीलन 


सुप्रवाइजिंग यूनियन--सुपरवाइलिंग यूनियन निम्ठ- 
: लिखित कार्य करती हैं -ग्र्मीण सदकारी सर्मितियों की देखभाल करना, 
उनको उन्नति का मार्ग दिखलाना, अपने क्षेत्र में नई सहकारी समि- 
तियों का संगठन करना, तथा उनकी उन्नति करना, रुम्वंधित समितियों 
की पूंजी को आवश्यकता का पता लगाना, उनके सद॒स्थों की हैसियत 
का लेखा तैयार करके समिति की साख निर्धारित करना, समितियों को 
उनके प्रत्रन्ध तथा कार्यसंचालन के विषय में उचित परामर्श देना, 
समिति के सदस्यों तथा उनके पंचायतदारों को सहकारिता की शिक्षा 
देने का प्रवन्ध करना, समितियों को श्रावश्यकता होने पर क्रय-विक्रय 
कार्य में सहायता देना. तथा उमिति और सेन्‍्ट्रल वेह्ठ के बीच में: 
सम्बन्ध स्थापित करना । 
सुपरवाइनिंग यूनियन से सम्बन्धित समितियाँ श्रपने प्रतिनिधि 
यूनियन की साधारण समा में भेजती हैं। साधारण समा एक कार्य- 
कारिणी समिति का निर्वाचन करती है, इस समिति में उस 
क्षेत्र के सेन्ट्रल बक का भी एक प्रतिनिधि रहता है। यह समिति 
सारा प्रवन्ध करती है, और सहकारी समितियों की देखभाल के 
' लिये एक सुपरवाइजुर नियुक्त करती है| प्रत्येक समिति श्रपनी-कार्य- 
शील पूंजी के अनुपात में यूनियन को चन्दा देती है। सेन्द्रल बेक्ू भी 
: यूनियन को आर्थिक सहायता देते हैं| इन यूनियनों को चलाने में 
कुछ व्यय अवश्य होता है, किन्त॒ आमीण सहकारी समितियों का 
संगठन करने तथा शआन्दोलन को सफल बनाने के लिये यह 


आवश्यक है। 
मदरास प्रान्त में-२६४. यूनियन देखमाल कर रही हैं ['एक यूनि- 


. यन एक ताल्लुके से बड़े क्तेच्र-में कार्य नहीं करती | उससे २०'से ० 
धर्मितियाँ: तक सम्बन्धित रइती हैं। मद्रास में यूनियनों ने जिला-संघ 
बना लिये ये । जिले में जितनी यूनियनें होती थीं, उनका एक संघ बनाया 
जाता यथा, जो यूनियन की देखभाल करता “था 4 किन्तु बिला-संघ सह 


निरीक्षण, प्रचार और शिक्षा र७५. 


तोड़ दिये गये और ये यूनियने ह। देखभाल का काम करती हैं । इनकी 
देखमाल सेन्ट्रल बैंक करते दे । ; ः 


बम्बद में मद्रास की भाँति, देखभाल का काम सुंपरवाइजिंग 
यूनियन करतो हैं । वहाँ इन यूनियनों की देखभाल जिलाबोर्ड करते 
है। बोर्ड सुररवाइज्रों का नियन्त्रण करते हैं। उंनमें सेन्ट्रल बैंक, 
सहकारिता विभाग, तथा सुपरवाईजिंग यूनियनों के प्रतिनिधि होते हैं । 
पिंघ में मी सुपरवाइनिज्ञ यूनियन देखमाल का काम करती हें, वहाँ 


सत्र यूनियनों के ऊपर प्रान्तीय सुपरविजन बोड है । 


उड़ीसा में देखभाल का काम सुपरवाइजिज्ञ यूनियन दी करती हैं । 
किन्तु सुपरवाइजरों की नियुक्ति सेन्ट्रल वेझ्लों द्वारा होती हे। वेह्ल 
ही उनका वेतन देता है | सुपरवाइजर इन यूनियनों द्वारा समितियों 
का देख़माल करता हे। उत्तर उढ़ोसा में सुपरवाइनिज्ञ यूनियन नहीं हैं. 
यहाँ बेड का सुपरवाइजर अकेला हो यह काम करठा है। 

पंजाब में देखभाल का काम प्रांतीय यूनियन द्वारा नियुक्त सुपर- 
वाइनर और इन्स्पेक्टर करते है। समितियों से प्रांतीय समिति जो फीछ 
लेता है” और प्रांतीय सरकार प्रांतीय यूनियन को जेः ग्रोन्ट देती हे, 
उनमें से हो देखभाल करनेवाले कर्मचारियों को रखा जाता है। संयुक्त 
प्रान्त में पंत्ाच की तरद हो प्रान्तीय यूनियन सुपरवाइजर नियुक्त 
करके धा रम्मिक समितियों की देखमाल करती है। 


मध्यप्रदेश में डिविजुनल सहकारी इस्टिव्यूड हैं, इनका 
केन्द्रीय बो्ड सुपरवाइजरों द्वार देखमांसल श्रौर शिक्षा का काम करवाता 
है । इस इंस्टिख्य,ट के केंद्रीय वोर्ड की श्रघीनता में प्रत्येक सेंन्ट्रल चे्ू 
एक स्थानीय सुपरविजनन और शिक्षा कमेटी संगठित करता है और यह 
कमेटी केंद्रीय जोड द्वारा नियुक्त किये हुए. सुपरवाइज़रों के काम का 
नियंत्रण करती है। सहकारिता विमाग का सर्कल-श्राडिटर भी हृ6 
कमेटी के काम में सहायता पहुँचाता है। वरार में बरार-सहकारी 


. श७द भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


इंस्टिय्यूड सुपरविजन कमेटियों की सहायता के लिये सुपरवाइजरों से 
श्रलइदा कुछ ग्रुप-अफसर नियुक्त करता है | 
बंगाल में प्रत्वेक सेन्द्रल वेट अपने से सम्बन्धित सहकारी समितियों 
के तुपरविबन ( देखभाल ) और इंस्पेकशन ( निरोक्षण ) के लिए 
कमंचारी नियुक्त करता हैं जो उस सकल के सहकारिता-विभाग के 
अफसर की अधघीनता में कार्य करता हे । 
आराम में वंगाल का सा ही प्रबन्ध है, परन्तु वहाँ देखभाल का 
काम तो कुछ होता नहीं, छुपरवाइजर समितियों के सदस्यों से केवल 
सेन्ट्र बेड का रुपया उगाइते हैं । 
श्रन्य छोटे प्रान्तों तथा देशी राज्यों में सहकारी . विभाग के कर्मचारी 
ही समितियों की देखभाल का काम मी करते हैं, कोई स्वृतन्त्र संख्या 
यह काम नहीं करती | 
ऊपर दिये हुए विवरण से यह स्पष्ट है कि सब जगह देखभाल की 
पद्धति एकसी नहीं है। बहुत से प्रान्तों में देखभाल का समुचित प्रबंध 
' नहीं है । समिति को कई आदमी सलाह देते हैं, हससे विचार-मेद पेदा 
होता हैं| जो लोग समितियों के सम्पक में श्राते हैँ, उनमें कोई जोढ़ने- 
चाली कड़ी नहीं होती । कहीं-कहीं सेन्ट्रल वेक तथा सहकारिता विभाग 
के कर्मचारियों द्वारा जो निरीक्षण शोता है, उसका ओ्रोर सुपरवाइजरों 
का कार्यक्षेत्र एकठा ही हे । 
इस सम्बन्ध में रिजव बेंक की राय यह है कि प्रत्येक ताल्खुका या 
तहसील में एक वर्किंग यूनियन स्थापित की 'जाय और वह अपने से 
सम्बन्धित समितियों के सभी कार्यों.में दिलचस्पी ले। यही. यूनियन 
समितियों की देखभाल भी करे | इसमें कोई संदेह नहीं कि मारतवर्ष 
में सहकारी समितियों को संचरल और उरफल बनाने के लिये यह 
आवश्यक दे कि देखमाल का समुचित प्रधन्ध- हो | 
.. निरीक्षण--उहकारिता श्रान्दोलन शियित ने होने देने के लिए 
“ सश्ितियों का निरीद्षय होते रहना आवश्यक है| इस काय का भार 
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सहकारिता विभाग पर है | सहकारिता विभाग का सर्वोच्च कर्मचारी 
रजिस्ट्रार होता है । उसके नीचे अ्रठिन्टेन्ट रनिस्ट्रार होते हे, जो 
एक-एक सर्कल के जिम्मेवार होते हे । इनके नीचे इंस्पेक्टर होते 
है, जो एक-एक. जिले के काम का निरीक्षण करते दे । कहीं कहीं सब 
इंस्पेक्टर मो होते हैं। रजिस्ट्रार तथा उपके उदहायक श्रधिकारी 
आन्दोलन की नीति निर्धारित करते हैं, वे बराबर दौरा करके 
सहकारी संध्याश्रों फा निरीक्षण करते ई और त्रुटियाँ बतलाते 
हईं और मावी कार्यक्रम के विषय में सलाह देते हैं। अम्बई, सिन्ध 
और मदरास में सेन्ट्रल वेक भी निरीक्षण-कार्य के लिये इंस्पेक्टर 
नियुक्त करते हैं। ' 

आव-व्यय-परीक्षक-.सहकारिता-कानून के अनुसार प्रति वध 
अत्येक्न सहकारी समिति के श्राय-व्यय की-परीक्ष। करना रजिस्ट्रार का 
कर्तब्य है | इस कार्य को करते समय आय-ब्यय-परीक्षुक लेनी और 
देनी की जाँच करता है, उनका मूल्यांकन करता है; बह ऐसे ऋष 
को भी जाँच करता है, बिनकी श्रदायगी का समय व्यतीत हो गया 
किन्तु वह श्रदा नहीं किये गये । भिन्न-भिन्न प्रान्तों में आय-ब्यय-परोक्षा 
को पद्धति में भो थोड़ी-योड़ी भिन्नता है । अम्पई, सिंघ, जिद्वार, उड़ीसा 
संयुक्तप्रान्त और श्राखाम में श्ाय-व्यय-परीक्षा का कार्या सहकारिता 
विभाग के श्राडियर ( आयब्यय-परीक्षुक ) करते है। इन प्रान्तों में कुछ 
बेक्लों के श्राय-ब्यय पी जाँच रजिस्टर्ड श्रकाउंटेंट भी करते हैं, पर 
उसको पर्याप्त नहीं समक्ाा जाता; सहकारिता विभाग के आडिटर मो 
उस काय को करते हैं| मद्रास, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त 
में यद्यपि सहकारिता विमाग के आईडियर ही श्रायरूयय की जाँच कप्ते 
है, किन्तु रजिस्ट्रार कुछ चेक्लों के आ्रय-व्यय की जाँच रवजिस्यट्ड अकाउर्टेट 
से फरा लेने की प्राज्ञा दे देते हैँ और उनके द्वारा किये जाने पर ही 
ग्राय-ठड्यय की जाँच यवेष्ट समक्को जाती है। मध्यप्रदेश में 
चढ़ी घड़ी उप्तितियों के आय-चव्यव -की परीक्षा सहकारिता विमाग . 
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के सकंल-श्राडिटर. करते हैं; परन्तु छोटी उमितियों का आय-व्यय- 
निरीक्षण आय-व्यय परीक्षकों. द्वारा होता है, जो रजिस्ट्रार की 
अधीनता में काम करते हैं | उत्तका वेतन 'रघिस्ट्रार आडिट फंड में 
से दिया जाता है | पंजाब में ,रजिट्रार ने प्रान्तीय सहकारी यूनियन 
श्र/डिटरों को समितियों के आाय-व्यय की जाँच की श्राश्ा प्रदान करदो 
है और प्रान्तीय यूनियन को श्राय-व्यय-परीक्षा की . फीउ लगाने का 
भी श्रघिकार दे दिया है | प्रत्येक प्रान्त में सहकारी समितियों को 
आडिट-फीस देनी पड़ती है। 
श्ाय-व्यय की परीक्षा सुचाद रूप से करने के लिए यथेष्ट श्राय- 
, व्यय-परीक्षु क होने चाहिए, उन्हें अपने कार्य की श्रच्छी|शिक्षाः मिलनी 
चाहिए कौर उनका उचित नियंत्रण होना चाहिए | साय ही निरीक्षण 
करनेवाले कसंचारियों से आय-व्यय परीक्षक भिन्न औ्ौर पृथक्‌ होने 
चाहिए | 
सहकारिता की शिक्षा--..दकारिता श्रान्दोलन की. पूशुं 
सफलता के लिये यद आवश्यक है कि सहकारिता श्रान्दोलन को 
चलानेवाले कर्मचारी तथा समितियों और सेन्‍्ट्रल वेंकों के पंचायतदार 
तथा डायरेक्टर सहकारिता के सिद्धान्त को मली भांतिः जान: । यह 
कार्य केवल शिक्षा के द्वारा हो उकता है। सहकारिता के 'सिद्धान्तों को 
शिक्षा देने की ग्रावश्यकता पर मैकलेगन सहकारिता कमेटी तथा 
ऊृषि-कमीशन दोनों ने ही बहुत जोर दिया था। हृधी उद्देश्य -से 
प्रस्येक प्रान्त- में प्रान्तीयः सहकारी यूनियन: इंस्टिल्यू,ट या: फेडरेशन 
स्थापित की गई थीं। इन प्रान्तीय संस्थाओं ने. प्रचार-कार्य, तो अच्छा 
किया, किन्तु सहकारी उमितियों फे सद्॒यों को सहकारिता के तिद्धान्तों 
की- देने का काय नहीं के बरावर किया । 
सन्‌ १९३४-३५ में सर मैलकम डालिंग ने भारत धरकोर को 
सहकारिता आन्दोलन के सम्बन्ध . में जो रिपोर्ट दी थी, उसमें :उन्होंने 
है एक चार फिर सहकारिता के सिद्धान्तों और व्यवह्वार की शिक्षा पर 
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जोर दिया । उस रिपोर्ट के फल-स्वरूप भारत परकार ने १६३२ में 
सहकारिता की शिक्षा के लिए प्रान्तों को विशेष ग्रान्ट (सहायत्ता) दी । 
एसके अतिरिक्त प्रान्तीय सरकार मी उन संध्पाश्रों को लो सहकारिता 
की शिक्षा देती हैं, अधिक ग्रान्ट देने लगीं। 
प्रत्येक प्रान्त में दो प्रकार की कच्षाएं खोलो गई हैँ। (९१) वे 
कच्ाएं, बिनमें सहकारिता विभाग तथा सहकारी संध्याश्रों में कार्य 
ऋरनेवालों को धहकारिता के उिद्धान्त, ग्राम्य अ्र्थशात्व, बैंकिंग तथा 
हिसाब की शिक्षा दी जाती है इसके अ्रतिर्कि आडिट्रों, भूमि फा 
मूल्य बाँचने वालों, विक्रय समितियों के मेनेनरों तथा, सेन्ट्रल वे के 
मेनेजरों को अपने-अपने कार्यो, की विशेष शिक्षा दी जाती है। 
(२) वे #क्ताएँ, लिनमें समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों श्रौर 
सदस्यों को शिक्षा दी जातो है यह शिक्षा बहुत साधारण होती हे, 
इसमें अधिकतर सहकारिता के रिद्धान्तों की मोदी-मोटी बातों, 
समितियों का प्रत्रन्ध, पदाधिकारियों के कच् व्य, भाम-संगठन 
इत्यादि का ज्ञान कराया जाता है। 
इसके अ्रतिरिक्त रजिस्ट्रार मिन्न-मित्न स्थानों पर “रिफ्रे शर फोस? 
की कक्ताएं भी लगाते हैं, जिनमें सहकारिता सम्बन्धी भाषरू होले है 
और विशेष समस्याओ्रों पर वादविवाद होते हैं । 
चंगाल, चिह्ार तथा संयुक्तप्रान्त में इंस्टिस्यूट स्थापित की गई 
: हैं, सहकारिता विभाग के अनुमवी अफसर सहकारिता विभाग तथा 
सहकारी संस्थाओं के मावी कर्मचारियों को शिक्षा देते ईं। सदस्यों 
और पंचों की शिक्षा के लिए कक्षाएँ खोली जाती हैं । बम्बई और 
मदरास में प्रांतीय सहकारी इंस्टिस्यू,ट शिक्षा का प्रबन्ध करती है । 
श्रन्य प्रान्तों में सहकारिता विभाग अपने कर्मचारियों को शिक्षा से 
कार्य के लिए नियुक्त करके शिक्षा का प्रबन्ध करते हँ। मदरास 
सहकारी कमेटी ( १६४० ) फी राय हे कि प्रत्येक्त प्रान्त में एक 
कऋालेज स्थापित किया जावे, जिसमें स्थायी रूप से पहकारिता की 


र८० . भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन : 


शिक्षा का प्रवन्ध हो सक्रे । जब तक स्थायी रूप से कोई संस्था 
स्थापित नह्टीं की जावेगी, तब तक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं 
हो सकता । 

सहकारिता आन्दोलन में काय करने वालों का यह अनुभव 
था कि सहकारिता आन्दोलन को योग्य व्यक्ति देने के लिए; सहकारिताः 
की शिक्षा के लिए कालेज स्थापित करना आवश्यक है । इसी उद्ये- 
श्य से कुछ ग्रान्‍्तों में इस ओर प्रयस्न किया गया है | 

वस्चई में पूना में एक सहकारिता कालेज है, दूसरा सहकारिता 
की .शि्षा देने वाला कालेज गोहाटी ( आसाम ) में है और तीसरा 
कालेज त्रिबंद्रम में स्थाफ्ति किया गया है। इन कालेजों में किसी 
विश्विद्यालय का ग्ेजुयेट ( स्नातक ) ही प्रवेश पा सकरता है और 
सभी आवश्यक विषयों के अध्ययन का प्रबंध किया गया है। आवश्य- 
कता इस वात की है कि प्रत्येक प्रान्त में एक सहकारिता 
का कालेज हे | । 

वस्थृई--बम्बरई में प्रान्तीय : सहकारी इंस्टिट्यूट सहकारी 

शिक्षा का प्रशनन्ध करती है। पूना में एक सहकारी ट्रेनिंग कालेजः 
है जहाँ एक वर्ष का कोर्स है। ग्रेजुयेट इसमें प्रवेश पा सकते हू 
उस का उद्येश्य सद्ककारिता विभाग के उच्च कर्मचारियों को) ट्रेनिंग 
देना दे | कालेज में लेकचरों के सिवाय ३ मद्दीने- व्यवह्ारिक शिक्षा 
भी दी जाती है। ह 

इंस्टिद्यूट ने प्रान्त को माषा के श्राधार पर तीन प्रदेशों में ब्ॉँठा : 
है और तीन प्रदिशिक सहकारी शिक्षा देने वाले स्कूल पूना, चूरत 
तथा घारवार में स्थापित किए. हैं | यहाँ सहकारिता विभाग के नीचे 
दजे' के कर्मचारियों, सहकारी संत्याश्रों के मुख्य कमचारियों जैसे' 
सुपरवाइजर, बक इंस्पेक्टर, बड़ी समितियों के मंत्रियों को शिक्षा दी 
जाती है। यहाँ का कोर्स ६ महीने का होता हे, जिधमें : दो महीना * 
व्यवह्ारिक शिक्षा भी दी जाती है-। ... । 
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इंस्टिट्यूट प्रत्येक जिले में सहकारी कह्चायें चलाती दे जहाँ 
सहकारी समितियों के मंत्री शिक्षा प्राप्त करते है ।-यहाँ का कोर्स 
६ सप्ताह फा होता है । ु 

बिहार --बिहार में एक प्रथम श्रेणी का सहकारिता की शिक्षा 
देने वाला कालेज था जिसमें एक प्रिंसिपल और ३ प्रोफेतर ये । किन्तु 
यह उपयोगी संस्था बंद कर दी गई । श्रत्र चिहार में सहकारिता विभाग 
ए.5 सहकारिता ट्रेनिंग इंस्टिय्यूट चलाता दे घिसमें शिक्षा विमाग के 


कर्मचारी तथा संध्थाश्रों के कमंचारी शिक्षा पाते हैं और यहाँ का- 
कोर्स तीन महीने का है । 


उड़ीसा:--उद़ीसा में एक ग्रीष्प कालीन स्कूल चलाया जाता 
है घ॒ह्टा गरमियों में एक मास १०० व्यक्तियों को सहकारिता सस्वन्धी” 
शिक्षा दी जाती है | यह स्कूल एक मात चलता है। 

उत्तर्रदेश:--उत्तरप्रदेश में सहकारिता विभाग द्वारा प्रता- 
पगढ़ में एक इंस्टिय्यूट हे जहाँ इंस्पेक्टरों तथा श्राडियरों को 
शिक्षा दी जाती है। प्च प्रान्तीय सरकार प्रान्त के गांवों 
- को उन्नति का फार्ये बहु-उद्देश्य वाली समितियों के द्वार 
कराना चाहती है| इस उद्दे श्य से कार्यकर्ताश्रों की शिक्षा का नीचे 
लिखे छेन्‍्द्रों में प्रबंध किया गया है। (१) सेवापुरी आश्रम, चनारस 
(२) महोबा नन्दन आश्रम गोरखपुर (३) सेवाकुंब-गंगाघार-उन्नाव, 
(४) श्रासपुर बदाय्‌ (५) घातेश सहारनपुर,(६) घोरीघाट-श्राजमगढ़ ।- 


पश्चिमीय वद्भाल $-...बंगाल में सहकारी ट्रेनिंग इंस्व्य्यिट 
शिक्षा का काम करती है। इस इंस्टिव्यूट में एक श्रध्यज्ञ श्रौर 
८ शिक्षक हैं। सहकारिता विभाग के कर्मचारी, सेन्द्रल चेक के 
मैनेजर सुपरवाइजर तथा अन्य सहकारी संस्थाश्रों के कर्मचारियों को 
शिक्षा दो जाती है। प्रत्येक डिवीजन में एक घूमने फिरने वाला 
शिक्षण युनिट होता है निषमें एक इंस्पेक्टर तथा एक शआ्ाहिदर 


“शेटर - भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


होता है जो कि घूम घाम कर समितियों के कार्यकर्चाश्रों: को - शिक्षा 
देते हैं. 
मध्यप्रदेश में सहकारी शिक्षा--मष्यप्रदेश में पाँच सह 
'कारीइंस्टिब्यूट है जो श्रपने-्षेत्र में ट्रेनिंग कक्षा चलाते हैं। इन 
“ट्रेनिंग कक्षाश्रों में से शिक्षा का कार्य. होता है । 
मदरास---म्दरात में सरकार का सहकारिता विभाग एक 
सहकारी इंस्टिस्यूट चलाता है, निममें विभागीय फमेचारी शिक्षा 
“आप्त करते हैं तथा प्रकार सहकारिता सम्पन्धी एक परीक्षां भी लेती 
है और उत्तीण व्यक्तियों को डिल्पोमा देती है | 
मैसर--मैसर में. भी सहकारी इंस्टिव्यूट मिन्न मिंन्न स्थानों 
पर सहकारिता की शिक्षा देने के लिए कच्षाएँ चलाती है। मैेद्‌र में 
चंद्रशेखर श्रयर कमेटो ने एक स्थायी सहकारी स्कूल को स्थापित: 
करने की छिफारिश को है। जिधमें तीन कोर्स होंगे (१) ६ महीने का 
“कोर्स, जिसमें उहकारी समितियों के फर्मचारियों को शिक्षा दी णावेगी:। 
(२) एक वर्ष का कोर्स जिसमें श्राडिटर तथा इंस्पैक्टरों को शिक्षा: 


दी जावेगी (३)-एक वर्ष का-कोर्स जिसमें ऊँचे कर्मचारियों को शिक्षा 
दी जावेगी ।. 


हैदराबाद_...हैेदराबाद में विभाग के लिए कमचार्रियों की 

शिक्षा के लिए क॒क्तांये चलाई जाती हैं। सहकारी योज॑ना समिति: 

ने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक प्रान्त में एक स्थायी सहकारिता 

कालेज होना- आवश्यक है -। 

अब मिन्न-मिन्न प्रान्तों में प्रचार और शिक्षा का कार्य करनेवाली 

-अ्संस्थाश्रों का कुछ:परिचय दिया जाता है-। 
प्रान्तीय सहकारी संस्थाएं... 
वस्थुई--अम्बई प्रान्तीय सइकारी इंस्टिट्यूट के मुख्य कार्य ये 


निरीक्षण, प्रचार श्रौर शिक्षा श्ट्रे 


है ;-.(१) शिक्षा, (२) प्रचार, (३) निरीक्षण, (४) ठुघारूकार्य, (४) 
जनता की श्रान्दोलन के सम्बन्ध में सम्मति प्रकट करना | समितियाँ 
तथा व्यक्ति दोनों ही इसके उदध्य हो सकते हैं। इसे सद्यों के चन्दे 
के श्रतिरिक्त सरकार से ३०,००० रु० वार्षिक सद्दायता मिलती दे । 
कुछ जिल्ला-बोर्ड तथा म्थुनिसिपल बोड भी इसे श्रार्थिक सद्दायता देते 
5 | इसकी शाखाएं प्रत्येक जिले में हैँ । इंस्टिक्यूट ने एक शिक्षा बोड 
नियुक्त कर दिया है । डसकी देखरेख में प्रान्त के मित्न-मिन्न स्थानों 
पर स्कूल खोले गये हैं, जिसमें सहकारिता की शिक्षा दी लाती है। 
इसके श्रतिरिक्त अंग्रेजी तथा देशी माषाओं में जैमासिक पत्निकाएँ 
प्रकाशित की जाती हैं | प्रचार-कार्य जिलों तथा डिविन्ञनों के कार्यकर्ता 
शाखाश्रों की सहायता से करते ईं। इंस्टिट्यूट ने गइ-निर्माण, तथा 
विक्रय-समित्तियों की स्थापना की | वह आम सुधार कार्य के लिये 
आर्थिक सहायता देती है । इंस्टिट्यूट का प्रबन्ध करने के लिये दो . 
समितियाँ हैं:--(१) कौंसिल, बिधमें रजिस्ट्रार के १० मनोनीत सदस्य 
“रहते दे, और,(२) कार्यकारिणी,जिधमें रजिस्ट्रार के दो प्रतिनिधि रहते दें । 
पंज्ञाय- पंजाब में प्रान्तीय कोआपरेटिव यूनियन हे। इतका 
मुख्य काम प्रचार, शिक्षा, श्राय-वयय-परीक्षा तथा देखमाल करना ह्दै। 
रजिस्ट्रार इसका सभापति होता है। यूनियन आय-व्यय-परीक्षा तथा 
देखभाल का फार्य अपने फर्मचारियों से कराती हे. लिनकी संख्या 
लगभग #०० है | प्रचार फा काम इन्सपेक्टर फरते हैं । यूनियन एक 
मासिक पत्र उठदू में निकालती है | इसके अतिरिक्त बह सिनेमा, मेलिक 
लालटेन, व्याख्यान और प्रदर्शन करनेवाली ट्रेन से तथा पुस्तकों को 
प्रकाशित करके प्रचार फरती है। वह प्रान्तीय सम्मेलन का भी आयो- 


जन फरती है। उसको आडिट फीठ मिलती है तथा प्रान्तीय सरकार 
आ्थिक सहायता देती है। 


मसदरास--मदरास यूनियन के सुझ्य का प्रचार, नई तथा 


श्ड भारतीय चदकारिया झान्दोलने 


विशेष प्रकार की समितियों को स्थापित करना, तथा सुपरवाइनिंग . 
यूनियन की सहायता करना है | यूनियन अंग्रेजी में सहकारिता विषय 
की सासिक पत्निका प्रकाशित करती है, पचायतदारों की शिक्षा का 
प्रवन्ध करती है, सहकारिता के छिद्धांत का प्रचार करती है, आम - 
संगठन-केन्द्र चलाती है, तथा प्रान्तीय सहकारिता सम्मेलन का आयो- 
न करता है। प्रत्येक ग्राम-सज्ञउन-केन्द्र पर इर साल एक अच्छो .. 
रकम खर्च होती है| यह खर्च उस क्षेत्र का सेन्ट्रल बेड तथा सहकारी 
बेझ् देता है | यूनियन को मदरास सरकार केवल श्रार्थिक सहायता देतीः 
है । साथ ही उसे चहकारी समितियों से भो आर्थिक सहायता मिलती है| 
बिहार--विहार में प्रान्तीय फेडरेशन है। उसमें प्रत्येक समिति 
अपना प्रतिनिधि भेजती है । उछका वार्षिक अधिवेशन होता है | 
प्रचार कार्य के लिये प्रत्येक डिवीजन में पाँच कर्मचारी रखे गये हैं । 
अत्येक समिति तथा सेन्‍्द्रल वेक्ल को अपनी कार्यशील पू जी के अनुपात” 
से फेडरेशन को चन्दा देना पढ़ता है | प्रान्तीय सरकार लगभग १००००: 
रु० वाषि क सहायता-देती है । सहकारिता की शिक्षा देने के लिये इंस्टि- 
दयूठ स्थापित की गई है | फेडरेशन एक हिन्दी मासिक पन्निका (बिहार 
सहयोग ) तथा एक अंग्रेजी त्रेमाप्िक पत्रिका प्रकाशित करती है । 

: बड़ाल्- बंगाल में सहकारी आरगेनोजेशन सोसा यटी थी, श्रक : 
इसका नाम बंगाल सहकारी एलायंस है | यह प्रांतीय संस्था अपने से 
सम्बन्धित समितियों की देखभाल करती है, दो पत्निकाएं प्रकाशित 
करती दे, कलकत में पुस्तकालय चलाती है; व्याख्यानदाताश्ं को , 
जिलों में मेज्कर प्रचार-कार्य करती है, प्रान्तीय सम्मेलन का आयोजन 
करती है, तथा कमचांरियों की शिक्षा का प्रबन्ध करती है | 

उत्तरप्रदेश--यहाँ प्रांतीय सहकारी यूनियन है, जिसका उमा- 
पति रबस्ट्रार होता है | सेंट्रलवैकु तथा सहकारी समितियाँ उसके 
सदस्य होती हैं | यनियन धम्बन्धित समितियों की देखभाल करती है 


: निरीक्षण, प्राचर श्रोर शिक्षा श्प्ई 


वह १०० से अधिक. आय-व्ययन्निरीक्षक नियुक्त फरती हे। 
आंतीय सरकार उसे लगभग ६६,००० रु० वाषिक सहायता देती हे । 
इसके अतिरिक्त सदस्यों से फोस ली जाती है। शआय-व्यय-परीक्षा के 
लिए श्रलहदा फीस ली जातो है | 
मच्यप्रदेश-.यहां प्रान्तीय फैडरेशन शिक्षा, तथा देखभाश्न का 
कार्य करती है। प्रांत को पाँच भागों में बाँठ गया है और प्रत्येक में 
इस फाये के लिए, एऊ इंस्टियूट स्थापित की गई है। इनमें बरार 
'इंस्टियूट सब॒से अच्छा कार्य कर रही दे। समितियों की देखभाल 
करने के लिए कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं | फेडरेशन एक हिन्दी 
मासिक पत्र ( आम ) भी प्रकाशित करती है । 
आसाम यहाँ सरमा घाटी की एक प्रान्तीय संगठन समिति 
स्थापित फी गई है। प्रत्येक समति प्रान्तीय समिति को अ्रपनी कार्य- 
'शील पूजी के अनुपात में चन्दा देती है। श्रासाम में शिक्षा बहुत 
फम है, इस कारण समिति मेल्षिक लालटेन के द्वारा प्रचार-कार्य करती 
वहै। इस कार्य के लिये उपदेशक मेजे नाते है | समिति एक बंगाली 
अमाधिक पत्रिका भी प्रकाशित करतो है | इसी प्रकार की एक समिति 
आपसाम के उत्तरी शआाधे दिस्‍्से में काय. करती है । 
अखिल भारतवर्षीयप सहकारी इंस्टिव्यू:--प्रॉवीय 
सहकारी संस्थाएं अखिल मारतवर्षीय सश्कारी इंष्ट्व्य,ठ से सम्बन्धित 
हैं। यह इंस्टिस्यूट एक बहुत अ्रच्छी ज्रैमासिक अंग्रेजी पत्रिका 
“कोश्रापरेटिव जनरल” निकालती है, सहकारिता शप्रान्दोलन से 
सम्ब्रन्धितुंउपयोगो साहित्य प्रकाशित करती दे,और शआआन्दोलन सम्बन्धी 
“समस्याओं पर शपना मत प्रकट करती है। समय-समय पर वाद- 
विषाद होता है | सन्‌ १६४२ से इंस्टिट्यूट ने “कोश्रापरेटिव इयर- 
ब्लुक” प्रकाशित करता शुरू किया है, वद्द सहकारिता '्रान्दोलन 
सम्बन्धी श्ञातज्य वातों की खान है | एक प्रक्कार से यह संत्या सहकारी 
आन्दोलन के प्लेटफार्म और प्रेउ फा काम करती है। 


रद भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन 


भारत सरकार द्वारा नियुक्त सहकारिता सम्बन्धी: 


उपसमिति की रिपोट--भारत सरकार ने सहकारिता के सम्बंध' 
में एक उपसमिति नियुक्त की थी जिसकी रिपोर्ट नीचे लिखे अनु- 
सार है। 
(१; तीनों अखिल भारतीय सरकारी ऐसोसियेशनों श्रर्थात्‌ः 
(१) अभ्रखिल भारतीय इंस्टिट्रयूट एसोसियेशन, (>) अखिल भारतीय” 
प्रान्तीय सहकारी बैंक एसोसियेशन (३) श्रखिल भारतीय सहकारी 
बीमा समिति एपोसियेशन को मिलाकर एक एसोसियेशन “भारतीय 
' सहकारी प्रसोसियेशन? स्थापित की जावे | 
यह भारतीय सइकारिता एसोसियेशन समस्त सहकारिता 
आन्दोलन का नेतृत्व करेगी तथा उसके सम्बंध में सरकार से: 
बातचीत करेगी । इसके अतिरिक्त यह एसोवियेशन सहकारिता 
सम्मेलन को भी प्रति-वर्ष ब॒ुज्ञावेगी | हि 
उप-समिति की यह-मभी राय थी कि दो श्रखिल भारतीय सम्मे- 
लन, गेर सरकारी सहकारिता सम्मेलन और रजिस्ट्रार सम्मेलन 
“मिलाकर एक सहकारी सम्मेलन चुलाया जावे। मारतीय सहकारिता” 
एसोसियेशन का समापति ह्टी इस सम्मेलन का भी सभापति हो | 
एक केन्द्रीय सहकारिता कोंसिल स्थापित की जावे जो मारत- 
सरकार की कृषि मिनिस्टरी को परामशं दे और उससे सम्बंधित हो ।' 
कोंधिल में दस प्रतिनिधि सरकार मनोनति करे, दस प्रतिनिघ मारतीयः 
सहकारिता एसोसियेशन रक्खे और एक प्रतिनिध रिजर्व बैंक का हो । 
मारत घरकार का मंत्री, जिसके श्राघीन सहकारिता विभाग हो, ठधकाः 


अ्रध्यक्त दो । 
रिजव॑ बैक को प्रान्तीय सहकारी बैंको को उनके प्रामिसरी नोट 


पर ऋण देना चाहिए | प्रान्तीय चक साख समितियों तथा संद्रुल 
बर्कों की जमानत पर रिजव बैंक से ऋण प्राप्त कर सके ऐसी “सुविधा 
. होनी चाहिए 


निरीक्षण, प्रचार और शिक्षा शर्ट 


रिजर्न बैंक को सहकारिता आ्रन्दोलन के लिए. आवश्यक साख 
देने का प्रतंघ करना चाहिए | 

सहकारी संस्थाश्रों के रूपए को एक स्थान से दूसरे स्थान तक - 
बिना कुछ प्रीठछ दिए, अपना रुपया सेलने की सुविधा मिलनी चाहिए। 

रिजव वेंक सहकारी वेंकों को साख सम्बंधो अधिक सुविधा दे । 
उन साख समितियों के लेनी देनी के लेखे तथा अआडिद . रिपोर्ट को 
देना अनिवार्य न बना दिया जाय जिनके लिए, प्रान्तीय चैक रिजर्व: 
वंक से ऋण लेना चाहते हैं| 

भारत सरकार ने मारतीय सहकारिता एसोसियेशन की स्थापना* 
करदो है| 


३ञम_-- हैं) धमकमा 


वीसवाँ परिच्छेद . 
ग्राम-सुधार ओर सहकारिता . 


गाँवों की दशु+-भारतवष गांवों का देश है, सात लाख गांवों 
अं देश की लगभग ६० फी सदी आवादी रह रही हे । लेकिन गाँवों 
“में गरीबी, कलह, बीमारियों, गंदगो, श्रशिक्षा और, पुरानी हानिकर 
रस्मों का ऐसा जोर है कि गांवों की दशा बहुत गिर गई हैं। हमारे 
गांव मनुष्यों के रहने लायक नहीं[हैं, यही कारण है कि गांव का 
रहनेवाला जो आदमी पढ़-लिख जाता है, वह गाँव में न रह कर 
शहर की श्रोर दौड़ता है । यही नहीं, वृद्ध अ्रवस्था होने पर जन 
वह नौकरी या अपने धन्वे से छुट्टी लेता है, तत्र भी वह गाँव को 
- न लौटकर शहर में बस जाता है। पढ़े-लिखे लोगों की बात 
“जाने दीबिये, जमींदार भी गाँवों में रहना नहीं चाहते; वे भी 
जमींदारी की आमदनी से शहरों में ही रहना चाहते हैं | जो 
“कारीगर गांव में रहकर कुशलता प्राप्त कर लेता है, वह भी शहर की 
ओर चल देता हे। इस प्रकार आज्ञ इमारे गांवों से पूंजी. मस्तिष्क, 
-वथा हुनर बाहर निकलाजा रहा हे। गाँवों में श्रशिक्षित तथा 
“निर्धन किसानों और फारीगरों के घीच चतुर साहूकार उनको लूटने के 
“लिये रह जाता है। निधन किसानों को रास्ता दिखलानेवाले कोई नहीं 
है। गाँवों को उजड़ ने से बचाने के लिए, यह अआ्रावश्यक है कि गाँवों 
की दशा में सुधार किया जावे, जिससे पढ़े-लिखे तथा पैसे वाले आमीण 
गाँव छोड़ कर बाहर न जावे | | 
सुधार कार्य--गाँवों की दशा इतनी बुरी होने हुए भी सर- 


“कार और जनता सभी गाँवों की ओर से उदासीन हें | स्वास्थ्य तथा 


ग्राम-छुधार और सहकारिता . स्द्ः 


सड़कें बनवाने का जो योड़ा-बहुत कर्णय्य होता है, शद्दरों में ही होता 
है। बात यह है कि शद्दर वालों के पास पत्र हे, प्लेटफार्म है, वे शोर 
मचाना जानते हैं, श्रसेम्बन्ती तथा को वर्लो में हमारे प्रतिनिधि चिल्जञाया 
करते है, इस कारण सरकार को शहरों के लिये कुछु-न-कुछ करना 
हे पढ़ता है। कपड़े, स्टोल तथा शक्कर के कारखानों के मालिक, 
विधान समा के सदस्य तथा समाचार-पत्र आह्ाश पाताल एक 
कर देते हैं श्रोर इन घन्घों को संरक्षण मिल छाता है; परन्तु खेती- 
चांरी की ओर, जिछ पर इस देश का आर्थिक संगठन श्रवलम्बित है, 
कोई ध्यान तक नहीं देता | आमीण जनता मूक तथा अ्रशिक्षित है, 
इस कारण यह प्रतिवाद भी नहीं कर सकती । किन्तु कतिपय सज्ञनों 
ने अपीण जीवन के दुखदाई पतन को देखकर इस दिशा में कार्य 
किया है। बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन ( दिसम्बर १६३४ ई० ) ने 
महात्मा गॉघी के नेतृत्व में जो आम-उद्योग-संघ संस्या को जन्म दिया 
उसके कारण जनता और सरकार का ध्यान इध ओर श्राकर्षित हुआ । 
सरकार ने मदहात्मानी के इस कार्य को केवल गाँवों में कांग्रे्ठ के 
अमाव को बढ़ाने को पक चाल समर्कतों | अ्रतएव भारत सरकार ने 
भी एक करोड़ रुपये की आंट देकर प्रान्तीय धरक्रारों को आम-पुघार 
करने को प्रोत्सदित किया । अस्त, समो प्रान्तों में १६३४ के आरस्म 
से ग्राम-संगठन का.कार्य होने लगा | तब तक इस कार्य के लिए प्रान्तों 
में कोई पृथक_ विमाग स्थापित नहीं किया गया थां। ण नया 
निर्वाचन हुश्रा त्तो हर एक प्रान्त में ग्राम सुघार विभाग स्थापित 
करके मन्निमंडलों ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया । 
सन्‌ १६३९ के पहले मी देश में कुछ स्थानों पर ग्राम सुधार काय 
दो रह्य था | पंजाव के गुरगाँव जिले में श्री एफ० एल० ब्राइन तथा 
औीमती ब्राइन ने १४०० गाँवों में आराम-छुधार फार्य क्रिया या। किन्तु 
उनकी योजना दोषपूर्ण थी; उनका तबादला हो जाने पर उनका 
चारा कार्य ऋमशः नष्ठ शे गया, और गाँव पूर्व दशा में पहुँच गए. 
श्र 


२6० भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन 


बंगाल में महाकवि स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में, शान्ति 
निकेतन विश्व भारती के साथ-साथ श्रीनिकेतन नाम की आम-सुधार 
क्रनेवाली संस्था स्थापित हुईं । भीनिकेतन वीट्भूमि जिले से गाँवों में 
सुधार कार्य करता हैं । किन्तु सद्दाकवि की मृत्यु के उपरांत हस कार्य में 
शियथिलता आ गई । बंगाल के सुन्दरबन प्रदेश में स्वर्गीय सर डेनियला 
हैमिल्टन ने आ्राधुनिक ढंग की वस्तियाँ बसाई थीं, जिसमें रइकारी 
समितियों के छारा आम-सुधार प्वोता था | दक्षिण मारत में वाई? 
एम० सी० ए.० ( यंग मेन क्रिस्चियन एसोसियेशन ) का आम-छुघारु 
कार्य भी उल्लेखनीय है । उसका कार्य विशेष रूप से आावंकोर राज्य 
में केन्द्रित दे । कुछु श्रन्य स्थानों पर भी काय हो रद्या था, किन्तु बड़ी 
मात्रा में यह कार्य भारत सरकार द/रा एक करोड़ रपये की आंट दिये। 
जाने पर ही आरम्म हुश्रा। - 

आम-सुघार-कार्य में सहकारिता का कहाँ तक उपयोग हो सकता 
है, इसको धमम्राने के लिए, गाँवों की, ओर आम-सुधार-कांय की सम- 
स्थाझ्ों को जान लेना आवश्यक हें । 

भारतीय गाँवों की समस्याए--हमार गांवों की मुख्य 
समस्याएं ये हैं-- 

(१) आआमवाह्तियों का निराशायादी दृष्टिकोण | गाँव का रहने- 
वाला इस बात का विश्वास ही नहीं करता कि उसकी दशा सुधर 
-सकती दे | वह आमन-सुधार-कार्य में दचि नहीं दिखाता और ना 

: अपनी दशा को सुघारने का प्रयत्न ही करता है | 
/ (२) गांवों में सफाई का अभाव | 
(३) गांवों में चिकित्सा के साधनों का श्रमाव | 
, (७) गांवों में शिक्ष। का अ्रभांव | 
(५) गांवों में सुदचिपुर्ण पर्नोरंजन के साधनों का श्रमाव | 
(६) पशुओ्रों की उन्नति की आवश्यकता | 
: (७) खेती के धंधे की उन्नति की श्रावश्यकता .। 


गरम-सुघार श्रौर सहकारिता २६१ 


(८) मुकदमेबाजी को कम करने की आवश्यकता | 

(६) गांधों में ऋण को समस्या । । 

(१०) स्वास्थ्य-रक्षा के ठिद्धान्तों को आनकारी न होना । 

(११) घरों को झ्राकृषक श्रीर ठुन्दर बनाने की श्रावश्यकता | 

(१२) किसानों के लिए वेकार समय में गोय सहायक धंघों की 
आवश्यकता | 

(१३) छामानिक कुरौतियां श्र बुरी रस्में । 

(१४) गांवों में श्राने-चाने के साधनों का श्रभाव | 

ये सत्र समध्याएँ एक-दूसरे से मिलो हुई हैं, और पृथक नहीं 
की जा सकती | उदाइरण के लिए मुकदमेबानी, सामालिक कुरीतियाँ 
फ्और पशु को मृत्यु किसान के ऋणी होने का मुख्य कारण हैं। और 
प्रशि्षा से; घरों के आकप णइीन होने से तथा मनोरंजन के साधन 
न झोने से, गांव वालों में मुकदमेवाबी की श्रादत पढ़ गई है। इस 


अकार एक समस्या दूसरी का कारण दे श्रथवा किसी तीसरी समस्या 
फा फल है । 


ध्याद देन की दात--वास्तव में इन समस्याञ्रों का इल 
करना ही ग्राम-सुधार हे। किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ महत्णपूर्ण बाते” 
ऐसी हैँ, बिनको कार्यकर्ता भूल जाते हैं--- 

(१) शाध्तन के बढ़ते हुए करों श्रौर लगान ने तथा जर्मीदार 
महाजन, नगरवासी, व्यापारी, दलाल, पड्ील. पुलिठ, तशहठोल, के 
कमचारी इत्यादि, शिक्षित वर्ग के वेशनिक शोषण ने मारतीय आमीण 
के अ्रन्तिम रक्त-वन्दु को चूस लिया है। श्रम सुघार पूर्णतः तभी 
सम्भव हे कि जद बिना विलस्व यह बहुमुखी शोषण रोका जावे। 
और देश में उत्तरदायी शापन दो जाने से यह कार्य सरल हो गया 
है, तथापि छहाँ तक हो सके इसका प्रयत्न करते रहना चाहिए। 

(२) न्राज्ञ इमारी ग्राम-संध्या निनल और निर्मीद हो रही है 
उसे सबल और उतेज बनाने के लिए. यह आवश्यक दे कि गांव 


श्६२ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


वालों में अ्पनो वर्तमान दयनीय स्थिति से असंतोष उत्पन्न कर दिया 
जाय, जियसे उनमें श्रपनी स्थि/त में सुघार करने की इच्छा चलवती 
हो उठे | गांवों में बादर से छुघार लादने से कमी भी सफलता नहीं 
मिल सकती | खेद है कि इस महत्वपूर्ण तथ्य की - श्रोर कयेकर्ताश्रों 
का ध्यान बहुत कम गया है| गाँव वाले श्रषिकांश बातों को अधि- 
कारियों के दवाव के कारण स्वीक्नार कर लेते हैं | कुछु समय के उपरान्त 
सुधार के सब्र चिह्न नष्ट हो जाते ईं | ग्राम सुधार का कार्य तभी स्थायी 
हो सकता है, जच सुधार श्रन्दर से हो | इ०के लिये ग्रामीण नेतृत्व 
उत्पन्न किया जाय, नहीं तो सात लाख गांवों में |ग्राम-सुघार-क्रार्य 
कर यकना सम्भव न होगा । 


(३) श्रभी तक ग्राम-सुघार-फार्य ठुकढ़े-ठुकड़े .करने का प्रयत्न 
पिया गया है। किन्तु इस प्रकार सफलता मिलना कठिन है। ऊपर 
चतलाया जा चुका है कि गाँव फी जितनी भी समस्याएँ हैं वे एक 
दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। श्रतएव आम-सुघार कार्य में 
'छफलता तभी मिल सकती है कि जब सारी सप्रस्याश्रों 'के विरद्ध एंक 
साथ युद्ध छेढ़ दिया जाय । भारतीय समत्याश्रों को एक-एक करके 
इल नहीं किया था सकता | 

(४) ग्राम-सुधार की श्रणाली कैसी हो ! एक केन्द्रीय आम में आम 

सथार केन्द्र स्थापित किया जाय | वहाँ नो कार्य हो उसे आसपास के 
व्गाँव ग्रहण करते रहें। कार्यकर्ता का ्रारम्म से ही यह उद्देश्य होना 
चाहिए. कि वह उस क्षेत्र के गांवों में स्थानीय संस्था और स्थानीय नेता 
उत्पन्न करदे, जो उस काम को श्रपने हाथ में लें लें। जब वे इसे 
अच्छी वरह चलाने के योग्य हो जावें तो आम-सुघार-केन्द्र को वहाँ से 
एइटाया जा सकता है। 


सहकारिता का उपयोग--आम-झुघार कार्य सइकारिता के 
आधार पर ही हो सकता हे उसके बिना सफाई, शिक्षा. मनोरंजन, 
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४५६मैचाणी, खेती और पशु की उन्नति सम्मव द्वी नह्दी है। फिर गांवों 
में आमसुघार कार्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिये मी एक सद्ृफारी 
संस्थ्य-की स्थापना की आ्रावश्यकता है, जो इन सभी समस्याश्रों के 
विरुद्ध एकसाथ युद्ध छेड़ सके । श्रस्तु, श्रावश्यकता इस बाठ की हे 
कि प्रत्येक गाँव में एक बहु-उद्व श्य सहकारी समिति स्थापित की जाय । 
यह समिति एक प्रकाए से गाँव की शासनकतों होगी, चितका सश्जालन 
बादर वालों के द्वाथ में न होकर स्वयं गाँव वालों के द्वाथ में होगा । 
प्रत्येक घर का मुख्य पुरुष या स्री इसकी सदस्य होगी। यह समिति 
उन सभी कायों को करेगी, जो श्रावश्यक होंगे। इसके कई विभाग 
होंगे और प्रत्येक विमाग को एक विशेष कार्य सोंपा जावेगा। उदाहरण 
के लिये एक विभाग स्वास्थ्य और सफाई का, दूसरा त्रिमाय मनोरञ्धन 
का, तीसरा शिक्षा का कार्य देखेगा, इत्यादि | पूरी समति की वेठक 
प्रति पखबारा या महीने में होगी, जिसमें प्रत्येक विभाग को क्‍या करना 
चाहिए, इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित की जावेगी) समिति की 
छार्यकारिणी यद्द देखेगी कि निर्धारित नीति पर कार्य हो रद्ा है | 

इस प्रकार को एऋ बहु उद्दे श्य सहकारी समिति होने से, ग्रामसुघार 
केन्द्र का कार्यकर्ता इस समिति तथा इसके नेतृत्व का, ग्राम-सुघार-कार्य 
के लिये, सफलतापूर्वक उपयोग कर सकता है | राज्य फे जन-द्दितकारी 
विमागजैसे कृषि, स्वास्थ्य,शिक्धा इत्यादि, इस समितियों के द्वारा ्पना- 
अपना कार्य करें और इन्हें सहायता दें | सामति को राज्य सहायता दें, 
और वह कुछ फोस सदस्यों से ले। इस प्रकार ऐसी समिति के द्वारा 
प्राम-सुधार कार्य सफलतापूर्वक हो सकता है । 

इर्ष को बात हे कि ग्राम-छुघार कार्य में सहकारिता का उपयोग 
समझ लिया गया है। संयुक्तप्रान्त में एजारों रहनसहन-छुघार-समि- 
तियां स्थपित पघरके यह काय किया जा रहा दै। पंजाब तथा अन्य 
भान्तों में सहकारिता फा पूरा उपयोग फरने का प्रयत्ष हो रह है। 

संयुक्तप्रान्त में आम सुधार-कार्य , श्री कैलाशनाथ काटजु का 
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योजना के श्रनुखर, बहुउद्दोश्य समितियों के द्वारा होगा। - उनकी 
योजना यह है कि प्रत्येक गाँव में एक समिति हो और गाँव के. प्रत्येक 
घर का मुखिया उसका स्द॒त्य बनाया जावे । समिति आरस्प में साख, 
अच्छी खेती, खेत की पैदावार की जिक्री, पशु-पालन.और पशु-सुधार 
दूध-घी के घन्घे की उन्नत यूत कातना और गाँव वालों के लिए 
आवश्यक वस्तुश्रों को बेचने का काम क्रंगी। किसान की , खेत की 
पैदावार, तथा सूत को जमानत पर इन वार्यो' के लिए. सदस्य को 
नियन्त्रित साख दी जावेगी । खेती में छुघार करने के लिए समिति-- 
अथवा यदि वह काफ़ी बड़ी न हो तो कई सम्रितियों की यनियन-बीज 
गोदाम, खाद अर श्रच्छे यन्त्रों के मंडार रखेगी और हन बस्तुओ्रों 
को सदस्यों को देगी | यदि कोई किसान खाद, बीज या इच इत्यादि के 
लिए ऋण चाहेगा तो उसको नगद ऋण न देमर वस्तुएं. उधार दी 
जावेंगी | इन स्टोरों में तदस्यों के आम की वतुर्ग भी रखी जकावेंगी,. 
छो किसान को प्रति दिन आव्रश्यक द्वोती हैं, हसे मिट्टी का तेल क५्डा, 
नमक शत्यादि-। जहाँ तक वस्तु शं की बक्री का सम्बन्ध ई प्रत्येक 
सदस्य अ्रपनी खेती की पैदावार तथा सूत समिति के द्वारा बेचने की 
प्रतिश्चा करेगा | यदि श्रावश्यक्ता पढ़ी तो बानून बनाकर सदस्यों को 
श्रपनी पैदाबार तथा सूत का समित के द्वारा वेचने पर वाध्य किया 
ल|वेगा | इस प्रकार की समित में प्रत्येक व्यक्ति स्वतः सदस्य होना- 
चाहेगा श्रौर आवश्यकता होगी तो दबाव डाला जावेगा । 


(कीसवाँ परिच्छेद 
उपसंहार 


सहकारिता आन्दोलन की स्थिति--मारतवर्ष में 
उश्कारिता प्रान्दोलन फो आारम्प हुए ४५ वर्ष हो गये, किन्तु आान्दो- 
लन ने इस देश के आर्थिक जीवन में विशेष परिवर्तन उपम्थित कर 
दिया दो, ऐसा दिखलाई नहीं देता | इसका कारण यह हे कि 
आन्दोलन श्रमी तक शक्तिहीन है। अआाशम, मध्यप्रान्त, पिदहार- 
उढ़ीत।, चंगाज्न तपा एश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में श्रान्दोलन फैल नहीं 
. रहा है। १९२६ के उपरांत आर्थिक मंदी का मयंकर प्रमाव पड़ा तो 
इन प्रान्तों में श्रानयोलन के छजर होकर नष्ट होने का भय होने 
लगा | सहकारी साख समितियों के सदृध्य अपने ऋण न छुका सके । 
सेन्ट्रल बैड्झों छ्री स्थिति डांवाडोल हो उठी, यहाँ तक कि प्रांवीय 
त्रैक्न भी डगपगाने लगे | यदि प्रान्तीय सरकारों की सहायता न होती 
और पुननिर्माण योजनाएं न चलाई जाती तो इन प्रांतों में श्रानदोलन 
के मर जाने में कोई संदेह नहीं था ।फिर भी स्थिति 
बहुत अ्रच्छी नहीं हे | सौमाग्यवश खेती की पेदावार का युद्ध के 
कारण कल्पनातीत बढ़ा हुआ मूल्य आन्दोलन के पुनर्निर्माण के 
लिए श्रनुकूल दहे। 
पंजा4, बम्बई, मदरास और उत्तरप्रदेश में पूर्ण रूप से तो नहीं 
किन्तु साधारण रूप से आन्दोलन की स्थिति अच्छी है। घम्पई और 
मदरास में गैर-सरकारी कार्य पतोश्रों के कारण, और संयुक्तप्रांत तथा 
'यंजाब में सरकारी कर्मचारियों को सत्तेकता के कारण, आन्दोलन 
कुछ एद तक सफल हुआ है। यद्यातरि इन प्रान्तों में मो बहुत्त सी 
समितियाँ हँ, जिनकी दशा सनन्‍्तोपषजनक नहीं हे और प्रतिवर्ष सैड़कों 
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समितियाँ दिवालिया द्ोती हैं, फिर भी श्रान्दोलन की दशा तअत्यन्त 
शोचनीय नहीं है। अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग तथा देइली प्रान्तों में 
आन्दोलन की दशा साधारण है। 
देशी राज्यों में भी आन्दोलन की दशा सन्‍्तोषज्ञनक नहीं है । 
भोपाल में श्रान्दोलन की दशा श्रत्यन्त शोचनीय हे। ग्वालियर, 
इंदौर तथा काशमीर में आन्दोलन श्रभी शक्तिह्वीन है; मैशर, हेदरा- 
वाद, बढ़ौदा. तथा त्रावंकोर राज्यों में श्रान्दोलन क्वी साधारण दशा 
है | अधिकतर देशी राज्यों में श्रान्दोलन श्रभी श्रारंभ ही नहीं हुआ्रा | 
पेंतालीस वर्षो' में सहकारिता आन्दोलन को स्वयं अपने श्राप 
बढ़ना चाहिये या | ग्रामीण जनता को अन्य सहकारी 8मितियों की 
माँग करनी चाहिये थी, मह्दाणनन को इस श्रान्दोलन से डरना चाहिये 
था, तथा सहकारी समितियों के सदस्यों की श्रार्थिक स्थिति सुघरनोी 
चाहिये थी, किन्तु श्रभी तक ये चिह्न नजर नहीं श्रा रहे हैं । हस- 
लिए हम इस नतीजे पर पहुँचते हैँ कि श्रान्दोलन की -दशा संतोष- 
जनक नहीं है। 
अप्रफलता के कारण---श्रान्दोलन की अ्रप्फज्नता के . 
कारण बहुत हैं; विग्घि विद्वानों ने भिन्न-भिन्न फारणों को मुख्यः 
माना है, जिनके विषय में आगे लिखा जावेगा। किन्ठ अ्रभी 
तक दिद्वानों का घ्यान आमीण ऋण की श्रोर यवेष्ट श्राकर्षित नहीं 
हुआ है; लेखक की सम्मति में श्रान्दोलन की असफलता का यह कारण 
मुख्य है। यहाँ ग्रामीय ऋण के विषय में वे सब बातें दोहराने की: 
आवश्यकता नहीं, णो ती0रे परिच्छेद में लिखी था- चुकी ईं; इतना 
कह देना पर्यात होगा कि किसान ऋण के चंगुल में बुरी तरह सेः 
फंसा हुआ हे | महाजन के शोषण करने का ढंग ऐसा विचित्र तथा 
भयंकर है कि किसान कमी ऋण-मुक्त नहीं हो सकता | इस का फल 
यह छुआ है कि किसान तथा श्रन्य नि्घेन वर्गों का जीवन निराशा- 
वादी बन गया है | ब्िनको विश्वास नहीं, दिनको -शआशा 'नहीं किए 
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इमारी दंशा सुघर सकती हे, उनमें सहकारिता श्ान्दोलन कैसे सफ़लः 
हो सकता है! अस्तु; सर्वध्रथम इस समस्या को इल करने का प्रयक्ष) 
शेना चाहिए | यद्यपि पिछुले वर्षो में कुछ कानून बने, किन्तु जब: 
तक भावनगर की योजना की भांत्ति कोई क्रान्तिकारी योजना न हो" 
तत्र तक समस्या इल नहीं हो सकती । 

शिक्षा प्रत्येक आन्दोलन की सफलता के लिये आवश्यक द्वोतीः 
है| सहकारिता श्रान्दोलन में तो शिक्षा की श्र भी श्रावश्यकता है, . 
क्योंकि सदरंयों को स्वयं सहकारी साख-समितियों को चलाना पढ़ता * 
है| समितियों के द्िखाच रखने और कार्यवाह्दी लिखने के लिये शिक्षा : 
की आवश्यकता है | मारतवर्ष में सहकारी खाख-उ'मतियों को पढ़े-- 
लिखे सदस्य नहीं मिलते, जो मंत्री का कार्य कर सके । इसलिए ऐसे- 
. श्रादमी फो मंत्री बनाना पड़ता हे, जो उदस्य न हो | आठ दस समि- 

तियों का एक मन्त्री होता है, फल यह होता दे कि मन्त्री ही इन: 

समितियों का फर्ता-घर्ता बन जाता है और सदस्यों फो कार्य करने की : 
कोई शिक्धा नहीं मिलती । इन मंत्रियों के विरुद्ध बहुत शिकायत हे, . 
किन्तु वे जमे हुए हैं । इससे शिक्षा प्रचार की आवश्यकता स्पष्ट है। 
यदि यह न भी दो तो सहकारिता की शिक्षा की व्यवस्था तो द्ोनी ही" 
चाहिए। गांव वालों को सहकारिता के सिद्धांतों की शिक्षा ठीक प्रकार 
से दी जावे तो वे समिति भली प्रकार चला सकते हैं । 

भारत में बहुत से विद्वानों का मत है कि श्रान्दोलन सार्वजनिक - 
न शो कर एक सरकारी नीति ("स्टेट पालिसी!) के रूप में चलाया 
जा रहा है, यही श्रान्दोलन की निर्वलता हे । है सी यह बहुत-कुछः 
सत्य । यदि देखा जावे तो सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार ह श्रान्दो- 
जन का सर्वेसर्वा है। समितियों का निरीक्षण करना, नई समितियों" 
का रजिस्ट्रर करना, खराब समितियों का तोड़ना तथा उनका आडिटः 
पाना उसके ही कार्य ईं। वह अधिकतर कोई सिविलियन होता- हे. 
अयवा उठी शेड का कोई कर्मचारी; उसके नीचे डिप्टी रजिस्ट्रार 
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तथा इन्सपेक्टर होते हैं | श्रत्तिस्टेंट रजिस्ट्रार तथा डिप्टी रक्िस्ट्रार 
आन्तीय सिविल सविस के हाते हैं। कोई मी सिविलियन अधिक 
दिनों तक रजिस्ट्रार नहीं रह पाता, क्योंकि वह अपनी उन्नति को; 
“आन्दोलन के लिये नही छोड़ सकता | फल यह होता दे रजिस्ट्रार 
“जल्दी बदला करते हैं, श्रीर एक नीति स्थायी रूप से काम में नहीं 
लाई जाती । रजिस्ट्रार को नियुक्त होते समय सहकारिता का ज्ञान नहीं 
'होता, / उर्वशी कैल्वर्ट, स्टिकलेंड तथा डालिंग आ्रादि इसके अपवाद 
स्वरूप हैं ) | डिप्टी रजिस्ट्रारों को श्रान्दोलन से कोई विशेष प्रेम 
-नहीं होता. क्योंकि वे दूसरे विभागों में जाने की चेष्टा करते रहते 
हैं| एक डिप्टी कल्लेक्टर डिप्टी रजिस्ट्रार उ्नने पर प्रगन्न नहीं होता । 
'किसी भी श्रान्दोलन के लिये यह आवश्यक -है कि उठके संचालक 
उत्साह और लगन के साथ उसमें जुटे | सहकारिता विभाग के श्रघि- 
-कतर कार्यकर्ताश्रों में इस बात का श्रमाव है। जो सज्जन इस आन्दो- 
लन में श्रवैत नक कार्य करते हैं, वे सेवाभाव से काम नहीं करते वरंन्‌ 
सरकार को प्रसुन्न करके पदवी इत्यादि प्राप्त करने के उद्द श्य से करते हैं । 
यहां यह कह देना श्रावश्यक है कि मदरास तथा अन्य प्रान्तों में 
-भी कुछ ऐसे सज्जन अवश्य मिलेंगे, जो शुद्ध सेवा माव से काम कर 
-रहे हैं । श्रीयुत देवघर, सर लल्लू माई सांवल दास, भ्री एछ० एस० 
'तालमाकी, श्रीयुत्‌ रमदास पंतलू तथा मद्राछ के श्री टी० के० 
7इनुमतराव और खबन्‍्टन्श्राफ़ इृश्या सोसायटी के क्ार्यकर्ताश्ों की 
जितनी प्रशंसा की जावे, वह थोड़ी हैं, किंतु श्रधिकतर कार्य कर्ता सेवा- 
भाव से कार्य नहीं फरते | 
इसका फल यह है कि सहकारी साख-समिति का सदस्य समित्ति 
को अपनी संस्था न समझ कर सरकारी बंक़ समझता दें | घह समझता 
“है कि लिस प्रकार सरकार' तकावी चांटती हैं, उसी प्रकार यह सरकारी 
चैड ऋण देता है। इसका अर्थ यद्द है कि सहकारी समिति का सदस्य 
सहकारिता के मूल सिद्धान्त से अपरिचित है। वद्द यह नहीं समझता 
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पके सहकारिता का मूल सिद्धान्त स्वावलम्धन है| इरूका मुख्य कारण 
यह है कि सेन्ट्रल बैक के कर्मचारी तथा अन्य संगठनकर्सा सदस्यों 
को-सदकारिता के सिद्धांतों की शिक्षा नहीं देते जो श्रत्यन्त शावश्यक 
हैं, और लिस पर मैखलेणन कमेटी ने विशेष जोर दिया था। व वे 
“सदस्यों फो यह नहीं बतलाते कि यह समिति तुम्हारी है, तुम्दीं इसके 
मालिक हो, तुम इसहा प्रचनन्घ स्वयं जैपता चाहो कर सकते हो। 
कर्मचारी यह समभते हैँ कि ऐसा करने से सदस्यों पर रोच नहीं रहेगा 
था सेन्ट्रल चक का रुपया दसूल नहीं होगा | ऐसी परिस्थिति में मला 
“किसान यह कैसे समझ सकता है कि स्मात उसी की चीज है। और 
जब ठक फिसान ऐसा न समभने लगें और उनमें स्ववलम्बन के 
-आव जाशत न हो उठें, तब्र तक यह श्ान्दोलन महकारिता आन्दोलन 
-नहीं कहा जा सकता और सफल नहीं हो सकता। आन्दोलन की. 
आरम्मिक स्थिति में सग्कारी सहायता की श्रावश्यकता थी। प्रव वह 
वात नहीं रही | श्रव तो श्रान्दोलन को जनटा के हाथों में सॉप देना 
चाहिए, गेर-सरफारी श्रवैतनिक कायकर्ताश्रों फो श्रान्दोलन में आने के 
सिए प्रोत्ठाहित फरना चाहिए | 
इस सम्पन्ध में एक बात उल्ततेखनीय है. कही कहीं सहकारी 
अमितियों का उपयोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, प्रान्तीय घौँसिल, तथा असेम्बली 
के चुनाव सम्बन्ध' प्रचार में किया जाने लगा है। सेन्‍्ट्रल बर्को के 
डायरेबटर तथा श्रन्य प्रमावशाली कार्यकर्ता अपने चुनाव में समितियां 
का उपयोग करते हैं | पंजाब फे एजिस्ट्रार महोदय ने पिछुली रिपोर्टों 
में इस और संकेत किय था। शमी यह रोग अधिक नहीं है, किन्तु 
उम्मव हैं कि भविष्य में यह भर्यकर रूप घारण फरे, इस कारण श्रमी 
से इसे रोकने फा प्रयत्न होना चाहिये। पिछुले वर्षो में कह्टी-फर्टी' 
सहकारी समितियों के द्वारा सरकार ने राष्ट्रीय श्रान्दोलनों के विरुद्ध 


अचार-काय कराया या, उससे श्ान्दोलन ने जनता की सहानुमूति 
जो दो । 
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ना 


सहकारिता आन्दोलन की श्रसफलता का एक फारण सहकारी” 
समिति के साथ अठभ्य व्यवहार होना भी है। थक के कर्मचारी” 
उस गाँव में पहुँचते हैँ, जिसके सदस्यों पर ऋण होता है। बेंक के- 
मैनेजर अथवा निरीक्षक (छुपरवाइजर) मालिक की भाँति बेठते हैं, 
ओर सदस्य हाथ बांघ कर दूर खड़ा रहता है; जो आदमी समय पर 
चपया अदा नहीं कर पाते उन पर फटकार पढ़ती है, गाली दी जाती” 
है, श्रौर कभी-कमी पिटवाया भी जाता है | इससे दो बड़ी द्वानियां होती 
हैं, एक तो सदस्य की दृष्टि में समिति का मूल्य नहीं रहता | वह 
महाजन की तरह ही बैंक के कर्मचारी को ऋण॒-दाता समम्तता है। 
दूसरे, जो किसान यह सब्र देखते हैं, वे यह समभते हैं कि समिति से 
तो महाजन ही शअ्रच्छा है, क्योंकि वह सब्र के पामने श्रपमानित तो 
नहीं करता। यही फारण हे कि सहकाग्ति श्रान्दोलन श्रभी तक: 
जनता को श्राकर्षित नहीं कर सका | पंजाब तथा मदरास को छोड़कर 
अन्य शआन्तों में सहकारी साख समितियों ने महाजन का ध्यान भी. 
अपनी श्रोर आकर्षित नहीं किया। महाणन की स्थिति गाँवों में- 
उतनी ही मजबूत है, जैती पहले थी; वह सहकारी साख समितियों से 
भयमीत नहीं हुश्रा है। इन सब्र वातों से स्पष्ट हो जाता है कि 
आ।्दोलन में जीवन-शक्ति की कमी है। 

भारतीय सहकारिता श्रन्दोलन की एक फप्ती यह भी है कि आन्दो- 
लगन साख्न-समितियों तक ही सीमित रहा | गैर-साख-समितियां संख्या 
में बहुत कम हैं | बात यह थी कि आमीण कऋण की इतनी मयद्ुर 
समस्या सामने उपस्थित थी कि आरम्म में केवल साख-समितियाँ ही-- 
स्थापित करने का प्रयत्न किया गया और श्राज क'यहताश्रों का ध्यान 
साख-समितियों की ओर ही अ्रधिक है | भारतवर्ष जैसे क्षि-प्रधघान देशा * 
में साख समितियाँ त्वन्त आवश्यक है, उनके महत्व को कोई श्रस्वी-- 
कार नहीं कर सकता, किन्तु गैर-साख संमित्तियों की भी उतनी हीः 
आवश्यकता है. | गाँव का मद्ाजन- किसान को केवल ऋण ही नहीं देतए/ 
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नह गोंव का दुकानदार भी होता है, अर्थात्‌ किसान के हाथ श्रावश्यक 
चस्तुएँ वेचता है श्रौर उसके खेतों की पैदावार खरीदता है । जत्र तक 
-सइकारी समितियाँ क्रय-विक्रय को भी श्रपने हाथ में लेकर महाजन को 
उसके स्थान से हटा नहीं देती, जब तक मद्दाजन का चल नष्ट नहीं होगा 
ओर न किसान की श्रार्थिक दशा द्टी सुधर सकती है । झद-उद्योग घं्ों 
में लगे हुए व्ारीगरों के लिये मी उत्पादक समितियों की नितान्त आ्राव- 
हयकता है। हर्ष का विषय है कि कुछ दिनों से सहकारिता 'बिमाग तथा 
अन्य फार्यकर्ता गे र-साख-समितियों की श्रावश्यकता का श्रनुभव करने 
-रूगे हैं और इस श्र भी प्रयत्न किया जा रह है । 


एक दोप, णो आन्दोलन में घुप आया है, फागजी लेन- 

देन है। चच समिति के सदस्य रुपया श्रदा नहीं करते तो समिति .से 

उतना ही ऋण ले लेते हैं, जितनी किस्त उन्हें. चुकानी होती है। बक 

के वही-खाते में पिछली किस्त चुकती दिखा दी जाती है और उतना 

“दी रुपया नये ऋण के रूप में दिखला दिया जाता हे। इसका अर्थ 

यह हे कि रुपया वसूल नहीं होता, केवल लिखापढ़ी कर ली जाती है. 
और श्रधिकारियों को धोखा दिया जाता है । 


आंदोलन की निर्बलता का एक कारण यह भी है कि सहस्मरिता 
विमाग के कमचारी तथा आरगेनाइनर ऊँचे श्रधिकारियों की दृष्टि में 
अच्छे कार्यकर्ता साध्ति होने के लिये शीघ्रतापूर्वंक बिना अ्रधिक्र ध्यान 
दिये, समितियाँ स्थापित फरते चले जाते हैं | कुछ उमय उपरांत वे 
कर्मचारी दूसरे स्थान पर चल्ले घाते हैं| जल्दी में संगठित समितियाँ 
ठीक तरह से काय नहीं करतीं, श्रन्त में दिवालिया शे जाती हैं। 
आन्दोलन पर इसका प्रमाव बुरा पढ़ता है! ह 
कही-कह्टी पंचायत के सदस्य वेईमानी करते हैं, और कहीं-कहीं 
महाजन ही समिति को इथियाने का प्रवन्ध करता दे, किन्तु श्रत्न यह 
'दोप कम हो रहे हैं । परन्ठ एक बात मपानक है, कहीं-कहदी 


जी , मारतीय सहकारिता श्रोन्दोलन - 


समिति के प्रभावशाली सदस्य समिति को हथिया लेते ईं और वे ही 
उससे अधिक लाभ उठाते हैं । 
ऊपर लिखी हुई आलोचना से पाठक वह. न समकत लें कि 
' आन्दोलन से कोई लाभ द्वी नहीं हुआ है। यह ठीक है कि श्रान्दोलनः 
अमी मिवैल है, दोष-पूर्ण संगठन तथा कार्य॑र्चाओं की श्रकर्मण्यतता 
के कारण यह अभी तक तब नहीं हो उका है। फिर मी आंदोलन से? 
देश को बहुत लाभ हुश्रा है। शाही क्ष कमीशन की सम्मति में 
“सहकारिता श्रांदोलन के विषय में जानकारी .७ढ़ रही है, मितव्वयिताः 
को प्रोत्साहन दिया जा रहा दे | बकिगय के सिद्धांतों की शिक्षा दी जा रही? 
है; जदाँ श्रान्दोलन को नीव दृढ़: है, वहां महाजन ने सूद की दर घटा दी 
है, तथा मद्दाजन का प्रभुत्व कम हो गया है। इसका परिणाम. चंद 
हुआ है कि किसानों की मनोवृत्तियाँ. बदल रही हैं।” आन्दोलन 
के दोषों की ओर सकेत करते हुए कृषि-कमीशन ने कहा है कि शआआन्दो- 
लन की आर्थिक दशा सन्तंघजनक हे; हाँ, उसके सग्बालन में चहुतः 
से दोष हैं | 
अभी तक सहकारिता का प्रचार बहुत कम दो 'पाया है। ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि सहकारी साख समितियों ग्रामीण जनता 
को जितने ऋण की श्रावश्यकता होती हे, उसका केवल पाँच फीसदी! 
या देती हैं | सहकारी साख-सम्तितियों के सदस्थों छो एक शिक्रायतः 
यह रही है ।क जब उनको रुपये की आवश्यकता होती है, तब उन्हें 
रुपया नहीं मिलता; लिखापढ़ी तथा बाँच में बहुत समय लगा 
जाता है। किसान को समय पंर रुपया न मिलने पर उसे बहुत' 
कठिनाई होती है, इस कारण विवश होकर उसे महाजन से रुपया लेना! 
पढ़ता है| फ ह 
भारतवर्ष में लगभ गे ७ लाख गाँव है, श्रधिक्रांश (६० प्रतिशत) 
जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। आज हमारे गाँवों को दशा 
अत्यन्त शोचनीय है, और उनमें ग्डनेवाली अधिकांश जनता कह 
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जीवन निर्घनता, श्रड्ान तथा गन्दगी से भरा हुआ है. उसका शोषण 
अत्यन्त निर्देयता से हो रद्द दे | ऐसी दशा में ग्रामीण जनता जीवित” 
है, यदी क्या कम आश्रय की चात है! श्रायरिश किसानों के उद्धार- 
कर्ता आयरलैंड में सहकारिता श्रान्दोलन के जन्म-दाता, सर शोरेस 
प्लैंकट के शब्दों में किवान के उद्धार के लिये तीन वस्तुश्नों की आव-- 
श्यकता है;-श्रच्छी खेती. श्रच्छा' जीवन तथा अच्छा कारोबार | 
भारतीय आमीण को इनकी श्रत्यन्त आवश्यकता है | न 
लिन प्रांतों में सइफारी साख-उमितियों को विशेष सफलता मिली 
है, उनमें उन्होंने कितान को उचित दर पर ऋण देने की व्यवस्था 
को हे; यह नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट हो जावेगा। 
पारम्भिक समितियाँ;--- 
सदस्यों से लिया जानेषाला सूद ७ से ६ प्रतिशत | 
डिपालियों पर दिया जानेवात्ता सूद ४ से ६ प्रतिशत | 
' सेम्ट्रल बैंकों को दिया जाने वाला सूद ६ से ७ प्रतिशत | 
सेन्ट्रल बेह:--- 


' डिपानिटों पर दिया गया चूद ३ से ४ प्रतिशत । 
प्रान्वीय वैज्लों को दिया गया सूद्‌ ४ से ५ प्रतिशत | 
प्रान्तीय वेडू+--- 
डिपालिटों पर दिया गया सूद २ से ३ प्रतिशत । 
इम्पीरियल बैंक को ऋण पर दिया गया यूद ३ प्रतिशत | 





सहकारिता आन्दोलन ने अमी तक देश की बहुत कम जनसंख्या- 


को छुझा दे श्रौर श्रमी तक वह एक सबल श्रान्दोलन नहीं बन पाया 
है, यह नीचे दी हुई तालिका से रूष्ट है। 
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प्रान्त॒ ' प्रति १००० व्यक्तियों पीछें;. प्रारम्भिक 
सहकारी समितियों के सदस्य 
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इघं का विषय दे कि कुछ दिनों से शिक्षित भारतीयों का ध्यान 
नआम- जीवन को सुंघारने की ओर गया है। किन्ठ, ग्रम-संगठन-कार्य 
“सहकारिता के त्रिना हो द्वी नहीं सकता | यदि हम चाहें फि.'हमारे 
“आमीण भाइयों.को दशा सुधरे तो इमें सहकारिता आ्रान्दोलन में लग 
जाना चाहिये | जो चमत्कार सहकारिता आन्दोलन ने आयरलैंड 
जमनी और इटली में कर दिखलाया, वह भारतवष में भी हो सकता 
है। यदि हमारा शिक्धित वर्ग विशेषकर नवयुवक समुदाय इस ओर 
लग जावे तो थोड़े समय में श्रान्दोलन गाँवों की काया पलट कर दे । 
“अब हम संक्षेप में यहाँ यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि सहकारी 
समितियाँ किस प्रकार स्थापित को ला सकती हैं। 
उत्साही कायकता द्वारा सहयोग समिति की स्थापना- 
यदि कोई शिक्षित कार्यकर्ता गाँव में या शहर में सहकारी समिति की 
स्थापना करना चाइता हे तो उसे नीचे लिखे श्रनुधार कार्य करना 
शेग[--- ह 
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(१) सर्वप्रथम कार्यकर्ता को उप्र याँव या उछ वर्ग की सामाजिक 
आशिक तथा श्रन्य समत्याश्रों को दृष्टि में रख कर यह तय करना 
चाहिए. कि वइ कित श्रकार की सहकारी समिति स्थापित करेगा 
व्वकबन्दी समिति, साख समिति, वा विक्रम समिति आदि। कौोन- 
सी छमिति कि गाँव के लिए श्रघिक आवश्यक है, यद्द. उठ गांव .की 
स्थानीय बातों पर निर्भर रहेगी। ह 

(२) इसका निर्णय कर लेने के उपरान्त कि कौन सी समिति 
स्थापित को जाय, कार्यकर्ता को चाहिए. कि वह गाँव. वालों को 
उ8 समिति का उद्दे श्य, उसकी स्थापना से होनेवाला लाम श्र 
उसके सदस्यों को क्‍या करना होगा, इत्यादि बार्तें भली भाँति 
समझभावे । समिति का विधान कैता होगा, प्रत्येक सदस्थ का क्‍या 
कर्तव्य होगा; उसकी जिम्मेदारी क्‍या होगी, यह-मी चतला देना 
आवश्यक है। हृ४ प्रकार उसे २५ या ३० ठदर्स्यों को तैयार करना 
चाहिए | यद्यपि कानून के श्रनुतार केवल १० सदस्य ही आवश्यक 
है, परन्तु व्यवहार में सहकारिता विभाग समिति की स्थापना के 
लिए २५ सदस्य आवश्यक समभ्रता है । ह 

(३) जघ सदस्य तैयार हो जावें तो कार्यकर्ता फो चाहिये कि-वह 
उस बिले के सहकारी विभाग के इन्स्पेक्टर या श्रारगेनाइजर से मिले 
ओर उसकी सहायता से उस सम्तिति के उपनियम इत्यादि बनाले | 
उपनियम बनाने की सबसे सरल विधि यह्द है कि कार्यक्रता सहका- 
रिता विभाग के जिला इन्स्पेक्टर से था चेंक के दफ्तर से “को श्ापरे- 
दिव मेनुश्रल” नामक पुस्तक ले ले | उस पुस्तक में सच प्रकार की 
समितियों के नमूने के उपनियम दिये रहते हैं | मेनुश्रल में से कार्य- 
कर्ता विधान और उपनियरमों की नकल कर लें और आवश्यकता हो 
तो उठमें कुछ परिवर्तत करले । 

(४) इतना कर चुकने के उपरान्त कार्यकर्ता को उस प्रान्त या 


राज्य के सहकारिता विभाग के सर्वोच्च अधिकारी रजिस्ट्रार के पास 
२० 
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इस शआशय .का प्रायनापत्र भेजना चाहिए. कि निम्नलिखित व्यक्ति 
अमुक प्रकार की सहकारी समिति की स्थापना करना चाहते हैं । 
प्रस्तावित समिति का विघान तथा उपनियम साथ में भेजना चाहिए । 
समिति के होनेवाले सदस्यों के नाम, .उपनियमों की नकल, गाँव 
'जिल्ला इत्यादि सभी लिख भेजना चाहिए | 

(५) रजिस्ट्रार उछ जिले के सहकारिता विमाग के इंस्पेक्टर को 
आदेश देगा कि वह जाकर जाँच करे कक उस गांव के लोग वास्तव 
में सहकारी समिति फी स्थापना करना चाहते हैं, और वे उ8 प्रकार 
की समिति के उद्दे श्य या लाभों को समभते हैं या नहीं। जब इंधस्पे- 
क्टर जाँच कर लेता है और श्रनुकून्न रिणेट दे देता है तो रजिस्ट्रार 
समिति को रजिस्टर कर लेता है, रजिस्टर हो जाने के उपरान्द 
समिति काम करने लगती है । 

रजिस्टर होने पर सप्रिति श्री साघारण सभा बुलाई जाती है. 
जिसमें श्रन्प वातों के श्रत्तिरिक्त पंच, सरपञ्च तथा मन्त्री का चुनाक 
होता है और कार्य आरम्म हो जाता है। 

कार्य किस प्रकार किया जावे, शिसाव किस प्रकार रखा जावे. तथा 
अन्य प्रकार की लिखापढ़ी क्िंठ प्रकार की जावे, इ8की शिक्षा 
सहकारिता विभाग के कर्मचारी, आरगनाइजर श्र इंस्पेक्टर देते 
है। यह उनका मुख्य कार्य हे, उठकी कोई चिन्ता न करनी चाहिए । 

समिति का दिखाव रखने के लिये तथा अन्य कार्यों के जो 
रहिस्टर इत्यादि दोते हैं, वे सहकारिता विभाग के द्वारा खरीदे जए 
सकते हैं! 

(६) कायकर्ता को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सहकारी 
समिति की रुफलता उसके सदस्यों में सहकारिता की भावना के जाश्त 
होने पर निर्मर है | अतएव उसे सदस्यों का सदेव समिति के .कार्य में 
माग लेने और उसके उदद श्य-प्रचार में सहयोग प्रदान करने के लिये 
प्रोत्ताहित करते रहना चाहिए, उसे सदस्यों पर अ्रपनी सम्मति लादने 
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को चेष्टा न करनी चाहिए, वरन्‌ सब सदस्पों को श्रपर्नी , स्वतन्त 
सा्मति प्रकट करने देना चाहिए | सदस्यों में यह मावना बारणव होंना , 

दिए कि समिति उनकी श्रपनी संख्या हैं, और वे दें उतके मालिक । 
स्वावत्तम्बन की मावना के जगाये बिना सहकारिता आन्दोलन को 
सफलता प्राप्त नहीं हो उकती | 


(७) जत्र कार्यकर्ता कोई सम्ति खोलना चादेगा तो मद्दाजन,, 
ज्मींदार, पटवारी तथा अ्रन्य स्थिर स्वार्थ वाले लोग उसका- विरोध 
करंगे । इसलिए कार्यकर्ता को बड़ी सावधानी से काय फरना चाहिए । 
लोगों को सब्र बातें समकाकर उमिति का सदस्य बनने: क़े.लिए, 
तैयार करना उछका काम हैं। आवश्यकता इसचात की, हे कि 
चहाँ तक हो सके आरम्म में जब तक कि समिति का संगठन 
हृढ़ न हो जावे, स्थिर स्वार्थ वाले के विरोध को बचाया 
जावे। 


यदि कार्यकर्ता समिति को स्थापित करने में इतना झंझट तथा 
लिखी-पढ़ी न करना चाद्दे तो एक और भी सरल उपाव है। वह गाँव 
वालों से बातचीत करके उन्हें समका बुकाकर समिति का सदस्य 
बनाने के लिए तेगर कर ले। फिर यदि वह चाहे तो ठछ सकल. या 
बिले के कोआ्रपरेटिव इंस्पेक्टर से मिन्न ले या उसको पत्र लिखकर 
गाँव की आवश्यकता तथा गाँव वालों को रज्ञामंदी चताकर उससे एक 
चमिति उसके गाँव में स्थापित करने के लिये कह्दे | सहश्ारिता विभाग 
के ब्मंचारियों का यह मुख्य कार्य हे | श्रतएव जैसे ही इंस्पेक्टर फो यह 
घुचना पिलेगी कि अ्मुक गाँव में समिति के स्थापित होने की सम्मा- 
चना है, 'वह उसक्षेत्र के आरगेनाइजर को[उस गाँव में भेजेगा। 
आरगेनाहजर पहले इस घात की जाँच करेगा कि उस गाँव में उस 
, उम्रिति के घफल होने की सम्भावना है या नहों। फिर वह वहाँ के 
निदातियों को समिति के उद्दे श्य, उठके सदस्य होने से लाम तथा 
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उनके. कर्तव्य समक्काकर उन्हें सदस्य बनने के लिये प्रोत्साहित 
करेगा । 

. जब आरगेनाइजर सच्र प्रारंस्मिक कार्यवाही कर चुकेगा तो वह 
इंस्पेक्टर को सूचित कर देगा 'क समिति स्थापित कर दी जाय | इंस्पे 
क्टर स्वयं उत्त गाँव में जाकर :क वार जाँच कर लेगा, फिर रजिस्ट्रार 
को अनुकूल रिपोर्ट कर देगा कौर समिति रजिस्टर कर ली जावेगी। 
तदुपरान्त सनिति की देखभाल सहकारी विभाग के कमंचारी 
करते रहेंगे। वे पंचों को सब्र प्रकार का परामर्श और सहायता देते 
इहते हैं । 


यदि अशिक्चित आमीण व्यक्ति अपने गाँव में समिति खुनवाना 
चाहें तो उन्हें एक प्रार्थनापत्र हस अ्र शय का कि हम श्रपने गाँव में 
अमुक् सहकारी तप्रिति खुलवाना चाहते हैं, सहकारिता विभाग के 
रजिस्ट्रार या उस जिले के इंध्पेक्टर को भेजना चाहिए। श्रच्छा 
हो कि उनमें से फोई एक आदमी इंपेक्टर से स्वयं मिलकर उसे' सत्र 
बातें बतला दे | यदि तहकारिता विभाग के कम॑च,रियों को विश्वास हो 
गया कि उस गाँव में समिति सफलतापूर्वक स्थापित की जा सकती 
है तो वे उसे स्थापित कर देंगे। 


सहकारिता आन्दालन का भविष्य -उच तो यह है कि 
सहकारिता श्रादोलन की सफलता का श्रनुमान समितियों की या उनके 
सदस्यों की संख्या और कार्यशील पूंजी से नहीं लगाया जा सकता | 
उसका अनुमान ठो केवल इससे द्वी हो सकता है कि जिन लोगों की 
आशिक दशा को सुधारने के लिए. उसको देश में चलाया गया है, 


उपसंदार . ३०६ 


उनकी दशा कुछ सुघर रही हेया नहीं। जब तक कि सहकारिता: 
आंदोलन आमीण घनता, कारोगर और कारखानों के मजदूरों को 
श्रार्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार करने में सफल नहीं होता, तब तक 
वह उफल नहीं कह जा सऊता | यह श्रान्दोल॑र्न तत्र॒ तक इस देश में 
अधिक उन्नति नहीं कर सकता, जत्र तक कि साधारण ग्रामीय का वजट 
घाटे का चजट रहेगा | जहाँ पतित्रष घटा ही घादा हो खच से आ्रम- 
दर्न कम हो वहाँ सहकारिता श्रान्दोलन उस घाटे को मुनाफे में कैसे 
बदल सकता है । 9५ 

सच तो यह है कि राख श्रान्दोलन खेती को उन्नति के साथ बंधाः 
हुआ हैं | जत्र तक खेती का घधा नहीं पनपता; तब तक. सहकारिता 
श्रान्दोलन भी नहीं पनप सकता श्राज तो भांरतीय किसान इस लिए 
ऋण लेता है कि बिना ऋण लिए उप्तका काम ही नहीं चल सकता | 


श्रतएव जत्र तक उसकी श्रथिक स्थिति को नहीं संभाला जाता, तन्र तक- * 
उसको ऋचणी होने से नहीं बचाया जा सकता | किसान की श्रार्थिक 


स्थिति को सम्दालने के लिए देश की श्र्थनीति में मोलिक परिवर्तन 
होने की श्रावश्यकता है श्रौर यद् तभी सम्मव है णच्र जनत्ता आऔर सरकार 
के आर्थिक श्रौर गजनीतिक स्वार्थ एक हो । ऐठा होने पर ही सहका- 
रिता श्न्दोलन पूर्णतया सफल द्वो सऊता है ! । 
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_परिच्छेद-.. २२ 
सहकारी योजना समिति की रिपोर्ट 


उहकारिता विभाग के रजिस्ट्रारों चोदहवें सम्मेलन ने एक 


रिता आन्दो 
के अनुसार शेगा | रिपोर्ट की उस्य-मुख्य बातें श्राओे दी जाती है | 
+ आरम्मिक 
२--सहकारिता आन्दोलन की उन्नति की योजना की सफलता के: 
लिए उत्तरदायी जनत्तन्त्री सरकार की आवश्यकता है, नो सामाजिक 
तथा आर्थिक मामलों में अधस्तक्तेर जीति दो 'लाग कर सार्वजनिक 
" कै कार्यों को अपने हाथ में ले। 
२--सहकारिता आन्दोलन की योजना चनाने का यह अर्थ नहीं है 
क्ि इस आन्दोलन क्षे पूल सिद्धान्त अयति सहकारी समिति के: 
स्वेच्छा से पदस्थ बनने की) जउतन्वता को छत लिया जाय और 


सहकारी योजना समिति की रिपोर्ट ३१३ : 


व्यक्तियों को समिति का रद॒स्य बनने के लिये विवश किया जाय।. . 
कमेटी का प्रस्ताव है कि किसो को उनकी इच्छा के विदद्ध सदक्वारी 
समिति का सदस्य बनने के लिए, विवश न किया जावे | फिर भी कुछ 
दराश्रों में इस नियम को मंग करना पड़ा सकता है। उन कार्यों में 
लिनके द्वारा सब का समान हित है श्रौर जो अनिवार्य है यद कोई 
व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं होता चाहता तो उसे विवश किया जा 
सकता है; उदाहरण के लिये भूमि चकबन्दो समतियाँ, फसल रक्षक - 
समितियाँ तथा घधिचाई समितियां | इन कार्मों के ज्िए. यदि सहकारी 
4पिति के सदस्य जो उ8 गाँव के दो-तिद्दाई हों, एक प्रस्ताव हारा ' 
योजना थो स्रीकार फर लेते है तो वह योश्नना गैर सदस्यों पर भी 
कानून द्वारा लागू हो लावेगी । दस बात' का निर्णय करने के लिये कि 
अमुक योजना को अनिवाये श्रावश्यकता है, उत्तरदायी व्यक्ति नियुक्त 
जिये जावेगे | परन्तु कमेटी का विश्वास है कि स्वतन्त्र भारत के उत्तर- 
दायी राष्ट्र निमोणकारी विभाग के कमंचारी प्रचार, शिक्षा प्रदर्शन 
ओर प्रोत्साइन द्वारा तथा गैर-सदस्पों को सुविधाएं न देकर उन्हें: 
कानूनी दवात्र डाले बिना सहकारिता आंदोलन में शामिल करने का. 
अयल करेंगे | 

३---देश की आधिक उन्नति करते का सहकारी समिति द्वी एक- 
मात्र उत्तम साधन है। 

४- कमेटी की रम्मति दे कि सहकारिता आन्दोलन के श्रभी तक - 
अधिक सफल न होने के नीचे लिखे कारण हे;-- राज्य की प्हस्तक्षेप - 
अथषा उदासीन नीति, जनता का श्रशिक्षित शेना, आन्दोलन का 
व्यक्ति के जीवन की सभी श्राथिक समध्याश्रों फो एक साथ न लेना. 
प्रारस्मिक समित्ति का छोटी शेना, और श्रवैतनिक कार्यकर्ता श्रों पर अधिक 
भरोसा रखना | ॥ 

खेती की उन्नति 
( १) प्रान्तीय सरकारों को मली प्रकार इस बात को जाँच झरवाः- 


१० भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


लेनी चाहिए कि प्रान्तों में जो जोतने योग्य बंजर भूमि पड़ी है, उसमें 
'से कितनी भूमि सरलता-पूर्व क जोतो जा सकती हे। कमेटी का मत है- कि 
“खेती की वैदाबार में वृद्ध अधिक भू में को जोत कर इतनी नहीं होगी, 
“जितनी भूमि की पैदावार बढ़ाने से होगी । ० 

( ९) सहकारी समतियों के द्वारा अच्छे यन्त्रों श्र श्रच्छे बीज 
“के प्रचार का काम कराना चाहिए | वे फेवल अ्रच्छे इल और बीज का 
वितरण और प्रचार ही न करे, खाद का वितरण भी करें | कृषि विभाग 
'केवल अच्छे बीज. खाद. इल की खोज करे और उनका प्रचार करे, 
“किन्तु वितरण का कार्य केवल - सहकारी समितियाँ ही करें | गाँवों में 
“ईंघन की लकढ़ी के बन लगाने की योजना जंगल-विभाग तैथार फ्रे, 
किन्तु उसको कःय॑ रूप सें सहकारी समितियाँ परिणत, करें । 

( ये ) ठिंचाई के मुख्य साधनों का निर्माण करना र। ज्य का कार्य 
“है; क्षिन्तु पानी देना. आ। (पाशी वसूल करना और वम्त्रों क्री मरम्मत 
_हना सहकाते समितियों के हाथ में दे देवा चाहिए । राज्य कुएँ 
-खोदने के लिये नो सह्दायता देता हे, वह सहकारी' समितियों के द्वारा 
“दी जानी चाहिए | 

(४ ) भारत के आर्थिक निर्माण के लिये राज्य को सड़कों का 
विस्तार करना होगा । सड़ऊंं को बनाने का काम राज्य करे किन्तु माल 
“को तथा सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लैजाने का काम 
जातायात सहकारी समितियों को करने दिया जाय | श्रमः सहकारी 
>समितियाँ स्थापित करके उन्हें सड़क बनाने. का ठेका दे दिया जाय । 

(५ ) साख सहकारी समितियाँ केवल साख का प्रत्रंघ करती है, 
उरन्तु आवश्यकता इस बात की है कि प्रारस्मिक सहकारी समितियाँ 
. उदस्थ के पूरे जीवन को छुएँ | उन्हें बहु-उद्दे श्य'सहकारी समितियाँ में 
" परिणत कर दिया जाना चाहिये। किसी क्षेत्र के सभी व्यक्तितों को 
- स+मति का सदस्य बनने को प्रोत्साहित करना चाहिए, समिति के कम- 
से कम ५५ सदस्य तो अ्रवश्य हों, श्रोर उका क्षेत्र तथा कार्य इतने 


सहकारी योजना रुमिति को रिपोट श्र 


विस्तृत होने चाहिएँ कि वह स्माति मली प्रकार चल सके और हानि 
न्‍फी सम्मावना न रहे । 

(६ ) ज्याँ अ्परिमित दायित्व सफल हुआ्रा हो, वहाँ उसे इठाने 
की आवश्यकता नहीं हैं । परन्तु कमेटी की राय हैं कि प्रायः अ्रपरिमित 
"दायित्व से तकारिता श्रान्येलन की प्रगति रुकी है, इस फारण समि- 
पिया परिमित दायित्व वाली स्पावित की जावें और थो -प्रारम्मिक 
समितियाँ अपरिमित दायित्व वाली हं, उन्हें परिमित दायित्व वाली 
बना दिया जावे । रा 

(७) हृ8 बात का प्रयत्न करना चाहिये कि दस वर्ष में देश के 
-धु७ प्रतिशत गाँव और ३० प्रतिशत ग्रामीण ननसंख्या प्रारम्मिक सह- 
कारी समितियों से सम्बन्धित हो जायें | प्रारश्मिक सहकारी समिति की 
न्यूनतम सदस्यता ४० दोनो चाहिये। सरकार को पहले पांच बर्षे 
-त्क समी प्रारम्मिक समितियों ( नई ओर पुरानी ) को उनका आषा 
'प्रबंध-ठयय आंट रूप में देना चाहिये | 

(८) प्रत्येक ५० समितियों के पीछे दो सुपरवाइनर' श्रौर एक 
आडिटर होना चाहिए; १०० समितियों के पीछे एक इंष्पेक्टर, १०५० 
“समितियों के पीछ एक श्रपिष्टेंट रजिस्ट्रार, और एक रेवन्यू-डिवीजन 
में एक डिप्टी रजिस्ट्रार होना चाहिए | 

(६) स्थायी रूप से खेत की पैदावार की बृद्धि के लिये बढ़ी 
मात्रा में खेती करने की आ्रावश्यकता होगी | मारतवर्ष में बढ़ी मात्रा 

की खेती केवल सहकारी खेती के ही द्वारा उम्मव है. क्योंकि कितान 
को श्रपनी भूमि का स्वामित्व नहीं छोड़ना पढ़ता। अतएव सहकारी 
खेती को प्रोत्ताहन देना श्रावश्यक है | ; 

(१८ ) जिस बंजर भूमि को राज्य खेती के लिये तोड़े और खेती 
'के योग्य बनावे उछ् पर खेत-मक़दूरों के सहकारी खेत स्थापित कर दे । 
इन सहकारी संस्याश्रों को खेती के यंत्र इत्यदि के लिये जिए पू जी की 

आवश्यकता ही, वह राज्य दे। प्रत्येक जिले में सध्कारी खेती-सुघार 
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समितियों का संगठन किया जाना चाहिये, और राज्य उन्हें. विशेक- 
तथा आर्थिक सहायता दे | + 

( ११ ) फल तथा सरकारी की खेती की वृद्धि की जावे | कंषि-- 
विभाग को यह निश्चय कर देना चाहिये कि कोनती सब्जी या फल 
किस प्रदेश में मल्ी भां-त उत्पन्न हो सकता है; उठी का उस प्रदेश में 
प्रचार करना चाहिए | जद्टां-जहा फल्लों की पैदावर को बढ़ाने की चेष्टा 
को जावे, वहां वहां सहकारी फल-समितिय्रों के द्वारा.हटी यह करना 
चाहिए, | ये समतियां फल उत्पन्न करने के उत्तम तरीकों का प्रचार 
करें तथा उनकी बिक्री का प्रबन्ध करें, सदस्यों को फल 
उत्पन्न करने के लिये ऋण दें, और फरत्तों को सुरक्तित रखने तथा 
डनके मुरब्वे तथा र8 हत्या द बनाने के लिये कारखाने भी खड़े करें| 

प्रत्येक प्रांत में सहकारी विभाग एक फल-विशेषज्ञ रखे जो इन 
सहकारी सप्रितियों को सलाइ दे | 

( १२ ) लिन गांवों में ऊपर भूमि हो वहाँ उस पर जंगल उत्पन्न' 
करने के लिए. जंगल-विभाग की सहायता से वृक्षों को पैशे करना 
चाहिये | इसके लिये सहकारी वन-समितियां स्थापित होनी चाहिए.। 
जिन प्रदेशों में नदियों या बह्नेवाले पानी से खेती की भूमि! का कठाव 
होता हैं वहां उसे रोकने के लिये सहकारो समितियां स्थापित होनी 
चाहिए. | 


पशु-पालन 


( १३ ) कमेटी की राय यह है कि अच्छे राडों को उत्पन्न करना 
ओर उन्हें गांव में बांटना सरकार का काम होना चाहिये| इसके लिए 
राज्य पशुश्रों से नसल-सुघार कार्य स्थापित करे और घूमनेवालेः 
रद्दी साड़ों को कानून बनाकर नपुंवक करवादै । 

( १४ ) धत्येक गांव में सहकारी समिति एक उत्तम सांड रखे | 
जब फोई गाय गामिन कराई जावे. तो सदस्य से फीख ली जावे; जद 
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रु 


उसके बच्चा हो. तो मी कुछ लिया “जा सकता है। यही नहीं, क्न् 
उत्तम नस्ल का बच्चा बेचा जावे तो समिति उपसे कुछ फर्मीशन 
से सकती है | इस प्रकार उत्तम सांड के रखने का व्यव निकल 
सकता है । 


अच्छी नश्ल के पशुश्रों को खरीदने के लिये सदस्यों को सरकार 
सहकारी पमितियों के द्वारा ऋण दे। 

खानबदोश फिरकों की सहकारी समितियां स्थापित की ज्यावें जो 
अनके पशुप्रों को नस्क्ष को सुधारने का काम करें उन्हें अपनी सम्रि- 
'तियां स्थायित करने के लिए, प्रोत्पाहन देने के उद्देश्य से प्रान्तीय 
सरकार अथवा हिस्ट्रिक्ट चोड उन्हें चरागाह की भूमि दे' और बुल, 
'फार्म उन्हें उत्तम सांड दे | 

ग्राम सहकारी सम्रितियों को चराग'ह क्रो भूप की पद्धी लेना 
चाहिए और फीस लेकर उसमें सदस्थों के परुश्रों के नियंत्रित ढ ग से चरने 
“की व्यवस्था करना चाहिए, मिएसे उन चरागाहों में श्रविक से -श्रघि- 
चारा उत्पन्न हो सके | 


आम सहकारी समितियों को साइलेज़ञ' प्रणाली से चारे की सुरक्षित 
रखने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिपसे गरामयों में चारे की कप्रो न 
रहे | जगज्ञ-विभाग इन समितियों को जंगज्न से घास मुफ्त लेने दे, 
'जिधको वह 'हाइलेज' में परिणत ऋर सके | 

पशु चिकित्सा विभाग को इन समितियों के द्वार पशुश्रों के रोगों 
“की रोक थाम करने की व्यवस्था करनी चाहिए | 

( १५ ) प्रत्येक शहर या बड़े कस्मे के आसपास, लिसकी श्राध्ादी 
३००० की हो, तीस मील के घेरे में -पढ़नेवाले गांवों में दूध-सहकारी 
समितियाँ स्थापित की जानी चाहिए । यदि किसी ग्राम सहकारी प्रम्तिति 
के अधिकांश सदस्य दूब वेचना चाहते हों तो वह समिति भी दूध 
इकट्ठा करने की एजंसी बनाई जा सकती है | जिस गाँव में इस प्रकार 
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दूध इकट्ठा करने की एजंठी न हो, एक पुथक्‌ दूध-समिति स्थापित को: 
जानी चाहिए. | 

तद॒स्यों के पशुश्रों का दूध समिति के मंत्री के सामने या दूसरे: 
सदस्यों के साप्रने दुहना होगा । रुद॒स्‍्यों को पशुओं के खरीदने तथा 
चारा इत्यादि लेने के लिए, जो घन चाहिए, उसे वे गांव सहकारी 
समिति से पा सकेंगे ।| 

गरम समितियां एक दूध-यू नियन से सम्बन्धित होंगी इस यूनियन काः 
मुख्य काय गांव से दूध इकट्ठा करना, उसको शहरों तक पहुँचाना श्रौर 
उछ्तकी बिक्री करना होगा। प्रान्तीय सरकार को इन यूनियनों कोः 
अधिक सद्षयता देनी होगी । 


खेती की पेदावार की बिक्की 


(१६) खेती की पैदावार की बिक्री के लिए किसान को उचितः 
सुविधाएं नहीं है उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सह- 
कारी बिक्री-समितियों की स्थापना श्रावश्यक्र हैं। ऐसा प्रयत्न होना 
च।दिए, कि १० वर्ष के श्रन्दर देश की २५ प्रतिशत पैदावार की बिक्री 
सहकारी समितियों द्वारा होने लगे । उसके लिए देश में २००० विक्रयः 
समितियां, प्रत्येक प्रान्त में प्रन्तीय धमिति तथा एक अखिल मारत-- 
वर्षीय एसोसियेशन की स्थापना होनी चाहिए. | यह समितियां पैदावार 
को इकट्ठा करने, भरकर रखने, उनको ग्रेडिंग करने उनको 'एक स्थान' 
से दूसरे स्थान' तक लेजाने तथा उनके वेचने का प्रत्रंघ करें। 

कमेटी की राय है कि राख खेती की पेंदावार की बिक्री को 
सम्बंधित कर देना चाहिए ,इसके लिए आवश्यक है कि थाँव सहकारी/ 
समिति झ्यूण देठे समय शर्त ,ज्गादे' कि सदस्य को श्रपनी पैदा- 
वार समिति के:द्वारा ही बेचनी दोगी। इस प्रकार गाँव की प्रारम्मिक- 
सहकारी समिति गाँव की पैदावार को इकट्ठी कर लेगी, और उपके; 
ऊपर सदस्यों को कुछ पेशगी रुपया दे देगी | - 


सहकारी योजना समिति की रिपोर्ट श्श्क्ष 


देश में जो में २००० मंडियाँ हैं उनमें एऋ मार्केटिंग ठमिति हो,. 
लिसक्ा मुख्य कार्य होगा कि वह अपनी सम्बन्धित समितियों की पैदावार: 
अच्छे मूल्य पर वेचने का प्रभन्‍व करे । यह ।तमिति पैशवार को इकट्ठा 
करमे उपको मर कर रखने तथा उछक़ी ग्रेडिंग कराने का भीः 
प्रबन्ध करे | ह 

प्रत्येक मार्केटिंग समिति की हिस्सा-पूजो कमर से कम ३०,००० 
रु० होनी चाहिए, । प्रत्येक प्रारम्भिक माँव समिति को उसके हिस्से 
खरीदने होंगे । पेदावार की भ्रेडिंग के लिए तरकार मार्केटिंग समिति" 
को कृषि-विभाग के एक इस्पेक्टर की सेवाएँ देगी | आवश्यकत्ता होने परः 
वह छोछायटो पैदावार सस्त्नन्धी कुछ क्रियायें कराने के लिये पेंच इत्यादि ' 
मी खड़ा करेंगी | इसके लिए. जो पूंजी आवश्यक दो, वह सरकार 
आयशा रूप में देगी | 

इन मार्केटिंग समित्तियों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के 
लिए चथा उनकी सहायता करने के लिए. एक प्रान्तीय मार्केटिंग - 
एहोसियेशन की स्थापना आ्रावश्यक होगो | यह्द प्रान्तोय एसोसियेसन ' 
अन्तरप्रन्तीय व्यापार तथा विदेशों को निर्यात करेगी, तथा प्रारम्मिकः 
सहकारी समितियों तथा मार्केटिय समितियों कोबाज़ार भाव तथा अ्रन्य' 
आवश्यक बातों की जानकारी कराती रहेयी। प्रान्तीय सरकार छो इसे” 
गोदाम या भंडार बनाने के लिए आरॉट देनी होगी तथा पांच वर्ष तक 
वार्षिक सहायता देनी होगी। एसोसियेशन के सदस्य ये: 
होंगे :-- प्रारम्भिक सहकारी समितियां; मार्केटिंग एसोसियेशन, सेन्द्रल * 
बढक्क, तथा ब्यक्ति | 

प्रान्तीय मार्केटिंग एसोसियेशर्नों के कार्य का नियंत्रण करने, उनका 
एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करने तथा अन्य देशों के मार्केटिंग संगठनों - 
से संबन्ध स्थापित करने श्रोर आवश्यक छानकारी देने के लिए एक 
अखिल भारतीय मार्केटिंग एलेसियेशन की आवश्यकता दोगी | - 

(६७) ऋृषि-साख--कषि साख समितियों को श्रपना कार्य केवल - 
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-काख देने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए वरन्‌ अन्य कार्य भी 
- करना चाहिए | 
कमेटी का यह दृढ़ विवार है कि गैडगिल कमेटी द्वारा प्रस्तावित 
- कृषि साख्‌ संघ ,कारपोरेशन) क' कोई श्रावश्यक्रता नहीं है, प्रान्तीय 
सहकारी बक तथा सैन्‍्द्रत् बैंक खेता के धंघे की पूजी की श्रावश्यक- 
ताश्नों को मली माँ !त पूराकर मकते हईं। हाँ, प्रान्तीय बैंक को पुन; बड़े 
“ पैप्ाने पर संग'ठत करना होगा; राज्य को उनके हिम्से खरीद कर और 
कम सूद पर ऋण देकर उनकी यर्थेष्ट सहायता करनी होगी, लिमसे 
' आरमिमक सहकारो सांमतियाँ क्रिसान को थोड़े समय के लिए छवा 
खुः प्रतिशत तथा लम्बे पय के लिए चार प्रतिशव सूद॒पर रुपया 
उधार दे सके | 
(१८) गर -उवाग-चब तर तथा ग्रामांण धंधे _.._>मेटी की राय में 
:भूमि पर आव्ादं। क भार को कम करने तथा बह-उद्योग धंतों की 
उन्नति करने के 'लए यह श्रावश्यक है कि चीन की तरह मारत में भी 
- झ्रौद्योगिक सहकारी समितियाँ स्थापित की जाय | इसके लिए प्रत्येक 
' आनन्‍्त में एक प्रादेशिक श्रौद्योगिक एज सी स्थापित होनी चाहिए.-। जद्ोँ 
जहाँ झ्ौद्यगिक सहकारी समितियाँ स्थपित की जायेगी. उनका सम्पर्ध 
इस प्रादेशिक '्रौद्योगिक एजंसी से कर दिया जावेगा। प्रादेशिक 
' एजंती एफ ओऔद्यगक उन्नत करनेवाला प्रफपर नियुक्त “करेगी 
आर एक ब्रेड स्थापित करेगी, जो एजंती की श्रौद्योगिक नीति निर्धारित 
“करेगा और सलाहइकारी मंडल का काम करेया । 
प्रादेशिक श्रौद्यो सक एचन्ती पदले यह निर्धारित करेसी कि कित 
माँवों में औौनसे णद उद्योग-घंधे स्थापित करने चाहिएँ। यदि उ8 प्रदेश 
में जल .विद्य त॑ की व्यवस्था ह्वोगी तो वह कारीगरों को विजली के मांटर 
मोल लेकर छोटी छोटी हल्की मशीनों के द्वारा आधुनिक दंग से वस्वुश्नों 
को तैथार करने के लिए प्रोत्माहित करेगी । उदाइरण के लिए यदि 
- किन्‍हीं गाँवों में लुज्ञादे श्ौर कोरी श्रघिक रहते हैं तो वहाँ ठुनकर समिति 


हा 


सद्कारो योजना समिति की रिपोर्ट ३२१ 


स्थापित फी जावेगी, श्रौर जुलाहों को बिनली के छोटे मोदर दिलाकर 
छोटे-छोटे पावरूलूमों ( शक्ति-संचालित कर्षो' ). का प्रचार किया 
जावेगा | 

यदि प्रादेशिक एजन्सी सममे कि एक क्षेत्र में कपढ़ा चुनने के घन्धे 
की यथेष्ट उन्नति हो गई है, वहाँ श्रौद्योगिक सहकारी समितियों स्थापित 
हो गई है और सूत की बहुत अधिऊ श्रावश्यकता है तो वह उस प्रदेश 
में सूत कातने की मिल खड़ी कर सकती है । प्रत्येक चुनकर समिति 
उसके हिस्से मोल लेगी। सरकार प्रादेशिक एजन्सी को आवश्यक 
पू'ली ऋण स्वरूप दे। ;क्‍ 

जत्र औद्योगिक सहकारी समितियाँ बलवान हो जायें श्रौर सफलतता- 
पूर्वक कार्य करने लगें तो उनका एक स्वतंत्र संगठन, (फेडरेशन) बना 
दिया जावे, जो प्रददेशिक एजन्ती के कार्य करे | 

संक्षेप में फेडरेशन कच्चे माल की व्यवस्था करेगी, अच्छे और 
वेशानिक यंत्रों का प्रचार करेगी तथा तैयार माल की विक्री का प्रतनन्ध 
करेगी | प्रादेशिक एजन्सी की श्रधीनता में तथा श्रौद्योगिक उन्नति करने 
वाले श्रफतर की देखरेख में डिप्टी अफधर रखे जावेंगे प्रान्त का 
एक भाग सॉंव दिया जावेगा। प्रत्येक डिप्टी श्रफसर की श्रघीनता में 
कुछ कार्यकर्ता होगे । 


भज़दूरों की सरकारी समितियाँ 


रेल-मार्ग को बनाने, सड़कों को बनाने तथा मरम्मत करने, नहरों 
तथा बांघों के बनवाने, भूमि को समतल करने तथा श्रन्य ऐसे है 
कार्यो को करवाने में मनदूरों को सहकारी समितियों का खूघ उपयोग 
हो सकता हे | अत्एव आवश्यकता इप बाठ की है कि+ इस प्रकार के 
मज़दूरों की सहकारी समरितियाँ स्थापित कर दी जावें, णो काम का 
ठेका ले लिया करे | सरकार म्युनिस्पेलदियों तथा डिस्ट्रिक्ट वोर्डो' को 
चाहिए कित्रे इन मज़दूर सहकारी समितियों को प्राथमिकता दें | 
२१ ह 


 औरर भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन 


सावबनिक निर्माण विभाग. को ठेके टेन्डर से न देकर इन मज़दूर 
सहकारी. समितियों को देने चाहिए | | 


सहकारी उपभ'क्ता स्टोर--कमेटी की राग्र में प्रत्येक गाँव में श! 
एक उपभोक्ता स्टोर होना चाहिए | यदि यह सम्मव न हो तो गांव की 
प्रारम्भिक सहकारी समिति को ठंसका भी कार्य करना चाहिये। यदि 
गांव की प्रारस्मिक सहकारी समिति ही ध्टोर का भी काम करे तो उसे 
साख विमाग तथा स्टोर विभाग पृथक्‌ रखना चाहिए, और केवल्न उन्हीं . 
वस्तुश्रों को वेचचा चाहिये, जिनका! प्रतिदिन आवश्यकता पढ़ती है। 
प्रारम्भिक सहकारी समिति सदस्य को जो वस्तुएँ बेचे, वे नकद मूल्य 
पर दे, अथवा उस पैदावार के एवज में दे, जो सदस्य ने समिति के 
पास रखी हें। यद वस्व॒ुए, उधार दो जावे तो _उतका मूल्य दथा 
सदस्य का ऋण दोनों मिलाकर सदस्य की निर्धारित की हुईं साख से 
अधिक न होने चाहिए, | प्रारम्भिक सहकारी समिति गेर-सदस्यों को भीः 
वस्तुएँ वेचे, पर बोनस ( लाभ ) केवल सदस्यों को ही दे | सदस्यों में 
पमतब्ययिता की मावना जाण्त करने के लिये समिति को चाहिये कि 
उन्हें लाम की समिति में जमा करने के लिये प्रोत्साहित करे | 


शहरों श्रौर कस्षों में राकडेल रुटोरों के ढंग के सहकारी रुटोंरों की. 
स्थापना होनी चाहिये | प्रयत्न यह होना चाहिए कि ४००० व्यक्तियों 
के पीछे एक ८्ठोर हो | पहले पांच वर्ष तक इन सटोरों के चलाने में 
 ज्ञो व्यय हो उसका आधघा प्रान्तीय सरकार दे | 

प्रत्येक पचास शहरी रठोरों तथा ग्रामीय समितियों के लिये एक 
केन्द्रीय समिति की स्थ पना की जावे । पांच वष्षे तक सरकार केन्द्रीय 
समिति फे श्राघे ठयय को स्वयं सहन करे। ; 

सहकारी स्टोरों को देखमात्र करने, उनफी सहायता फरने, तथा 
लनका परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रान्तीय उपभोक्ता समिति 
की स्थापना आवश्यक होगी । यह समिति अश्रन्तर्पान्तीय व्यापार करेगी 


सहकारी योजना समित्ति फी रिपोर् ३२३१ 


तथा श्रपने से संत्रन्धित स्टोरों तथा समितियों को आवश्यक जानकारी 
देगी । 

इसके अरितिक्त कमेटी ने नगर सदकारी बंकों, सहकारी चीमा 
कम्पनियों, सहकारी ग्रह-समितियों, रहनसइन-्छुघार समितियों तथा 
स्वास्थ्य और चिकित्सा का प्रबन्ध करनेवाला समितियों की स्पापना 
भर मी जोर दिया है। 

कमेटी के एक सदस्य प्रो० दीगजांच काजी ने, जो भारत में सद- 
कारिता विषय के बड़े विद्वान हैँ, कमेट! से एक चात पर मतसेद प्रगट 
किया है | उनका कहना है कि मारतवर्प में उहका रता-श्रान्दोलन की 
अ्रसफलता के मुण्य कारण की और कमेटी ने ध्यान ही नहीं दिया। 
उनकी राय में श्रसफन्नता का मुख्य कारण यह है कि सहकारिता 
आंदोलन एक श्रान्दोलन न होकर एक सरकारी नोति बन गया है । 
राजिट्रार उसझा सर्वेर्या है और सरकारी कर्मचारी ही उसको चलाते 
हैं। श्री फाजी का कहना! है कि जघ तक हम श्रान्दोलन को सरकारी 
कर्मचारियों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नही कर देते तब तक आन्दोलन 
सबल और 5फल नहीं बन सकता | 


>ब्र्डी१कत- 


तेइमवाँ परिच्छेद 
क्रषि सम्बंधी साख 


कृषि सम्ध्रंधी साख का अध्ययन करने के लिए, पिछुलें वर्षो 
में बहुत सी कमेटियां बिठाई गई' | श्रमी कुछ समय हुआ प्रोफेसर 
गैडगिल की शअ्रध्यक्षता में एक कमेटी कृषि सम्बंधीो उाख का पुनः 
अध्ययन करने के लिए ब्रिठाई गई। गैडगिल कमेटी ने ग्रामीय 
ऋण तथा कृषि सम्बंधी साख का गहरा अध्ययन क्रिया और इस 
सम्बंध में श्रपनी सिफारिशें सरकार के सामने रक्खी हैं । 

गैडमिल कमेटी का मत है कि भारत में कृषि साख के लिए ' 
तन्र तक कोई उचित ओर उपयोगी प्रणाली नहीं निकाली जा सकती 
जत्र तक कि कृषि के धंघे की उमी अश्रर्थिक समस्याओं को इल न 
किया जावे । इतके लिए, यह आवश्यक शेगा कि खेती और 
उद्योग घंधों में जनसंख्या का उचित विभाजन हो झ्रार्थिक जोतों पर 
खेती की जावे खेती की पेदावार का मूल्य खाभदायक्र स्तर पर रक्‍्खा 
जावे, घिचाई और यातायात के साधन उपलब्ध किए बावें तथा 
खेती के साथ सद्दायक धंधों का भी समावेश किया जावे | इसके 
अतिरिक्त इस बात की भी आवश्यकता है किग्रामीय ऋण को 
भी दूर किया बावे क्‍योंकि उपका भार खेती पर बहुत है और उससे 
क्रिसान की उत्पादन शक्ति कम होती है । 

गैडगिल कमेटी का मत है कि भारत के छुछ प्रदेशों में समय 
समय पर वर्षा की कमी अथवा वहुतायत से फठल नष्ट हो जाती दै। 
ऐसे प्रदेशों में फसलें नष्ट हो जाने पर खेती के घंघे को पूलजी की 
सद्यायता की आवश्यकता होगी कुछ प्रदेश ऐसे - हैं जहाँ कि फसलें एक 
नियमित समय के अ्रन्तर पर लगातार नष्ट हो जात हैं। ऐसे प्रदेश 


कृषि सम्बन्धी साख ३२५ 


के लिए इस बात की आवश्यकता होगी कि उस प्रदेश के आर्थिक 
डाँचे में मूलभूत परिवर्तन किया जावे और वहाँ के आर्थिक ढचि का 
इस प्रफार पुनर्निर्माण किया जावे कि वहाँ का किषान आर्थिक दृष्टि से 
दिदालिया न रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय आमों का 
लो घाटे का श्रथशास्त्र हे उसको संतुलित अथ शास्त्र में बदलना होगा 
तमी कृषि उम्बंधी छाल का स्थायी प्रबंध हो सकेगा। कृषि सम्बंधी 
साप्त का उचित प्रबध करने के लिए गैडगिल कमेटी ने नीचे लिखी 
पफरिशे की है । 

(१) महाजनों के लेन देन को निय॑त्रित किया णावे। गैडगिल 
कमेटी का कह्दना है कि आल महाजन ग्रामीण साख का प्रबंध करने 
चाली संस्याश्रों में सब्रसे श्रविक महत्वपूर्ण हे अतएव उसको श्रमी 
निकट भविष्य में हृठाया नहीं जा सकता | परन्तु महाजन बहुत 
अधिक सूद लेता है तथा अन्य प्रकार से कर्जदार का शं षण फरता 
है | श्रतवएव हस बात की आवश्यकता है कि उसका नियंत्रण 
किया जावे । 

(२) देश की आवश्यकता को देखते हुए अधिकाधिक साख 
देने वाली उसंत्याश्रों की स्थापना आवश्यक है साख देने वाली 
संस्थाश्ों को पनणने के लिए, यद श्रावश्यक है कि खेती की पैदावार 
की बिक्री का फानून द्वारा नियंत्रित किया जाय और लाइसै'स प्राप्त 
गोदामों को स्थापित किया छवे जिनकी रठीदू विनिमय साध्य पूर्जी 
के रूप में खाद देने गाज्नी उंस्पायें स्वीकार करें। यदि ऐश होगा तो 
व्यापारिक बैड्टू भो खेती की पैदावार की त्रिक्री के लिए अधिकाधिक 
आर्थिक सहायता प्रदान कर सर्केगे | उदाहरण के लिए, यदि एक 
किसान १०० मन गेहूँ गोदाम में रखकर एक रसीद ले लेता है और 
छठस रसीद का लिसके पक्तु में बयान करदे वही उस गेहूँ का मालिक 
दो धावे तो उठ रसीद फो किसी मी चेक के: पाठ रखकर किसान 
थोड़े समय के लिए ऋण मी ले उकता है। 


३२६. भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


(३ ) गैदग्रिल कमेटी का मत है कि सहकारी साख आन्दोलन 
को ४६ वर्ष हो गए किन्तु श्रमी तक वह इस योग्य नहीं हुआ है कि 
आमीण साख का उचित प्रत्ंंघ कर सके | अतएवं इस . बात की बढ़ी 
आवश्यकता है कि एक नई साख संध्या को जन्म दया जावे । 


(४ ) गैडगिल कमेटी का मत था कि गांवों में साख देने के 
लिए एक अग्विल भारतीय कृषि साख कारपोरेशन स्थापित की 
जावे किज्ञो क्सानों के लिए. छास्र स्थापित करे। यह कारपोरेशन 
अपनी श स्वाये स्थापित करे और उनके द्वारा सा्ख॑ देने का कार्य करे। 
सहकारिता योजना समिति तथा शअ्रन्य सहकारिता कमे ढययों और 
सहकारिता श्रान्दोलन में कार्य करने वाल्ले कार्यकर्ताश्ों ने गैडगिलः ' 
कमेटी के इस मत का चिरोध किया | उनका मत था कि यदि सहकारी 
साख समि'तया सेन्ट्रल बैंकों तथा प्रान्तोय बैंकों को अधिक सबल 
बनाया जावे श्रौर उन्हें श्रघिक सद्दायता दी घावे तो सहकारी संस्थार्ये 
ही कृषि शख का उचित प्रबंध कर सकती हैँ | इसमें तो तनिक भी 
संदेह नहीं है कि कृषि साख कारपोरेशन” के स्थापित होने पर 
साथों में साख देने व ली दो संस्थायें कार्य करेंगी एक सहकारी साख 
समिति दूसरों कृाष शारवकारपोरेशन की शारवा | यद्द बहुद 
स्वस्थकर नहीं होगा । 


किन्तु मारत सरकार ने गैदगिल्ल ऋगेंटी के सुझाव को स्वीकार 
कर लिया हैं और कृषि साख कारपोरेशन को स्थापित करने के लिए 
एक बिल उप.स्थत किया जाने वाला है। 


प्रस्तावित अखिल भारतीय“क्षषि साख कारपोरेशन”” का 


विल३---यह. कारपोरेशन संमस्त भारत में कृषि सा का प्रबंध करेगी 
इसकी देश के मिन्न-मिन्न स्थानों पर शाखर्ये होंगी और प्रान्तीय 
सहकारी बकों के लिए, केन्द्रीय सहकारी बैंक का भी काम करेगी | यदि 
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हि 


कमी मविष्य में “प्रान्तीय कृषि शाख कारपोरेशन”” की' स्थापना की 
गई तो उनकी मी केन्द्रीय संस्था यही होगी । 


इस्की हिस्सा पूंजी £ करोड़ रूपये होगी । यह पांच फरोढ़ रुपए, 
की पूंजी ५००० रु० के१०,००० हिस्छों में चाँटी जावेगी । माग्त सरकार 
“हिस्पा पूजी तथा एक न्यूनतम लाम की दर (जो श्रागे निश्चित होगी) 
गारंटी देगी। श्र्थात दिवालिया होने पर सरकार पूछी को श्रदा 
करेगी और पू“जी पर एक न्यूनतम लाम देगी। इस कारप रेशन के 
+हस्से केवल (१) भारत सरकार (२) रिजर्व बैंक, (३) शिह्नल बैंक 
4४) सहकारी बैंक तथा श्रन्य सहकारी संध्यायें (५) तथा चैम्बर आव 
-कामसे इत्यादि द्वी खरीद सकेगी | 

हिस्सा पूजी .का भिन्न-भिन्न खरीदारों में इस प्रकार विभाजन 
द्वोगाः--भारत सरकार १ करोड़ रु०, रिजव॑ बेक १ क्रोद़ रुपए. 
शिड्टल बैंक १ करोड़ रुपए,सहकारी ,संस्थायें १ करोड़ रुपए तथा चेम्बर 
श्राव कामर्स, काटन एसो।शयेसन, वं'मा *कंपनियाँ तथा इनवैल्टर्मेंट 
द्रुस्ट १ करोड़ रुपए । । 

कृषि साख कारपोरेशन अपनी हिस्सा पू जी से आठ गुने मूक्त् 
के सऋणपत्र (डिंवेंचर) निक्नल सकेगी जिसके मूलघन तथा सूद की 
अदायगी की गारंटी सरकार देगी। श्र्थात कारपोरेशन ४०. फरोड़ रु० 
के डिबेचर निकाल उकेगी । 

कारपोरेशन हिस्सा पूछी से दुगनी श्र्थात १० कगोड़ चपए की 
प्ञमा (डिपाजिट ) पांच वर्षों या उससे अ्रधिक के लिए ले धकेगी | 

कारपोरेशन मध्यम समय के लिए तथा लम्बे मय के लिए 
, अम्ल सम्पति की छमानत पर ऋण दे सकेगी। अचल सम्पत्ि क्के 
मूल्य फा ४० प्रतिशत से अ्रधिक ऋचा नहीं दिया जावेगा। कार- 
बोरेशन थोढ़े समय के लिए. मी साख दे सकेगी। योड़े उमय के 
पक्षण साख फसल पर गोदाम की रसीद पर अयवा श्रन्य किसी चक्ष 
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सम्पत्ति की श्रमानत पर दी जावेगी। जिन्होंने लम्बे समय के लिए 
साख लो है उनकी सम्पत्ति के दूसरे वंघक को बमानव पर श्८ः 
महीने लिए. साख और दी ना सकती है परन्ठु वह मध्यम या लम्बे 
समय के लिए, रए गए ऋण की एक तिहाई से अ्रधिक नहीं हो सकती 
लम्बे समय के लिए ऋण जमीन खरीदने दमारत बनाने अथवा कृषि: _ 

यंत्रखरीदने के लिए दिए जावेंगे और थोड़े मय के लिए ऋण खेती 
के लिए खेती को पैदावार की बिक्रो के लिए तथा खेती से सम्बरधितः 
धंघो ( जैसे दूध घी का धघा ) के लिए दिए जावेंगे। मध्यम समयः 
के लिए ऋण यंत्रों को खरीदने पशुप्रों को खरीदने भूमि में सुघार 
करने तथा श्रन्य ऐसे ही कार्यों के लिए दिए, जावेंगे। 

थोड़े समय के लिए ऋण १८ महीने के लिए होगा, मध्यम 
समय के लिए. शक्रुण ९८ महीने से लेकर ७ वर्ष तक के लिए दोगा 
तथा लम्बे समय के लिए ऋण ७ से ३० वर्षो तक के जिए होगा | 
लम्बे समय के लिए जो ऋण दिया जवेगा वह २५००० रू » से कर्म: 
नहींऔर १ लाख रु> से अधिक का नहीं होगा | कोई ऋण विना, 
अचले या सम्पत्ति को बंधक रकक्‍खे नहीं दिया जावेगा। 

कारपोरेशन सहकारी समितियों के सद॒स्थों और ऋण लेने 
वाले सम? के सदस्यों को लम्बे ऋण पर १ प्रतिशत तथा मध्यमः 
और थोड़े समय के लिए. दिए जाने बाले पर १॥ प्रतिशत कम सूद 
पर ऋण दे । 

जहाँ तक हो सक्रेया कारपोरेशन सहकारी संस्थाओं को श्रौर 
प्रान्तीय कृषि साख कारपोरेशनों को दी अपना एजेंट बनावेगी ।' 
किन्तु कारपोरेशन बड़े तथा घनी किसानों को सीधे ऋतच दे देगी । 
इसका तात्पर्य यह होगा कि छोटे किसान यातों सहकारी समिति 
चनावें और यदि वे सहकारी समिति न बनावें तों ऋण लेने वाले समूह 
बनाव तभी उन्हें ऋण मिल सकेगा। 

कारपोरेशन क्षा प्रबंध एक चोर्ड आ्राव डायरैक्टर करगा | वोड की 
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एक कार्यकारिणी होगी और एक पैनेजिंग डायरेक्टर होगा जो कार- 
पोरेशन का संचालत करेगा | 

चोर्ड श्राव डायरेक्टर के ११ सदस्प होगे जो इस प्रकार होंगे 
केन्द्रोपय सरकार २ डायरैक्टर, रिजर्व चेक २, डायरैक्टर, शिड्ट ल बैंक 
२ डायरेक्टर, सहकारी संस्थाये २. डायरैक्टर, श्रन्य २ डायरेक्टर । 
मैनेशिंग डायरैक्टर की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेंगी। पहली चार 
मैनेजिंग डायरैक्टर नियुक्त करने में केन्द्रोय सरकार रिनर्य बेंक से 
परामर्श लेगी और उसके बाद कारपोरेशन के चोर्ड आच डायरेक्टर 
की सलाह लेगी | 


रत 


परिशिष्ट 


शब्दावली 


इस पुस्तक में जो पारिमाषिक शब्द श्राये हैं, उनके लिए मारतीय 
भ्रंथभाला की 'अ्र्शात्र शब्दावली” पुम्तक देखना बहुत ठपयोगी 
शेगा. जिसका तीसरा संस्करण हो चुका है। यहाँ कुछ खास शब्दों 
के बारे में यह बताया जाता! है कि वे अंग्रेजी के किन-किन शब्दों की 


जगह काम में लाये गये हँ--- 


अपरिमित दायित्व 
आय व्यय की जाँच 
आर्थिक 

उत्पत्ति 

उत्पादक 

उपभोक्ता 

उपमोग 

एकाधिकार 
ओऔद्योगिक संगठन 
क्रय-विक्रय समितियाँ 


कार्यशील पूं जी 
गैर-छ ख-समितियाँ 
ग्ह-उद्योग धंधे 
श निर्माण समिति 
घन फुट 
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घल पूजी 

बल सम्पत्ति 

चालू जमा 

जमानत 

ट्रेड यूनियन 

दायित्व 

देनी 

प्रत्य बाज र 

धन वितरण 

नकद साख 

निरीक्षक कोंसिल 
परिमित दायित्व 

पू जःपति 

प्रतिदवन्दिता, प्रतिस्पर्दा 
प्रारम्भिक सहकारी समिति 


चद्दा खाता 

भूमि-चन्‍्घ क बेंक 

मिश्रित पूंजी वाली कम्पनी 
सुद्ती जमा 
रहनसहन-सुधार समितियाँ 
रक्षित कोष 

लगान कानून 

लायपंत 

लेना 

लेनो देनो का लेफा 
विनिमय 
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विनिमय व्यापार 
शक्ताति जीवन 
श्रमज वी 
श्रम विभाग 
श्रम समितियाँ 
सहकारिता 
सहकारिता आन्दोलन 
साख 
साधारण साख . 
समाजवाद 
सुरक्षित कोष 
छ्घच 
संतुलन 
स्थिर सम्पत्ति 
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